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 LOK  SABHA  DEBATES

 LOK  SABHA
 —_———

 Monday,  August  26,  974/Bhadra  4,
 896  (Saka)

 The  Lok  Sabha  met  at  eleven  of  the
 Clock

 [Mr,  SPEAKER  IN  THE  CHAIR]

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 चम्बल  का.  पुल
 +.

 *  488.  श्री  झल  बिहारी  बाज पेयों  :

 शी  ईश्वर  चौधरी  :

 क्या  नौवहन  1... अ  परिवहन  मंत्री  यह  बताने
 की  कपा  करेंगे  कि  :

 (क)  बम्बई-दिल्ली  राष्ट्रीय  राजपथ
 पर  चम्बल  पुल  कब  टूटा  था  और  उसकी
 जांच  करने  के  लिये  किस  तारीख  को  निर्णय
 किया  गया  था  ;

 (@)  इस  पुल  पर  से  प्रति  दिन  भ्रौसतन
 कितनी  मोटर  गाड़ियां  गुजरती  थों  ;  और

 (ग)  पुल  के  पुननिर्माण  पर  कितनी  धन-
 राशि  खर्च  होने  का  अनुमान  है  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  SHIPPING  AND
 TRANSPORT  (SHRI  PRANAB  KU-
 MAR  MUKHERJEE):  (a)  A  portion
 of  the  bridge  across  the  river  Cham~
 bal  near  Dholpur  on  Delhi-Bombay
 road,  National  Highway  No.  3,  collaps-
 ed  in  April,  1973,  Earlier  when  some
 damage  to  a  portion  of  this  bridge
 wag  noticed,  all  traffic  on  the  bridge
 was  closed  from  the  24th  February,
 1973,  A  Committee  consisting  of  ex-
 perts  drawn  from  various  fields  of
 Engineering  was  constituted  on  the

 8th  May,  973  to  enquire  into  the
 causes  of  the  collapse  and  to  suggest
 measures  for  reconstruction  of  the
 bridge.

 (b)  Prior  to  the  collapse  of  a  por-
 tion  of  the  bridge  about  200  light  ve-
 hicles  like  cars,  Jeeps  etc.  and  about
 650  trucks  and  buses  on  an  average
 used  to  pass  over  this  bridge  daily.

 (९)  The  expenditure  on  repairs  to
 the  existing  bridge  is  estimated  bet-
 ween  Rs.  .50  crores  to  Rs,  2.00  crores.
 A  new  bridge,  if  constructed,  is
 estimated  to  cost  about  Rs.  5  crores
 to  Rs,  6  crores,

 शी  झील  बिहारी  वाजपेयी  :  ग्रध्यक्ष

 महोदय,  दिल्‍ली-बम्बई  के  महत्वपूर्ण  राज
 मार्ग  पर  यहू  पुल  टूटा  24  फरवरी,  973
 को  और  पुल  क्‍यों  टूटा,  इस  की  जांच  के  लिए
 कमेटी  बनी  8  मई,  973  को  और  उस  की
 रिपोर्ट  भाई  31  मई,  974  को  शरीर
 झ्र भी  तक  सरकार  बहु  फैसला  नहीं  कर  सकी

 है  कि  पुराने  पुल  की  मुरम्मत  की  जाएगी  या
 नया  पुल  बनाया  जाएगा।  मैं  जानना  चाहता
 हूं  कि  इस  ग्र निर्णय  की  स्थिति  का  कारण
 क्‍या  है

 SHRI  PRANAB  KUMAR  MU-
 KHERJEE:  There  is  no  state  of  inde-
 cision  88  such.  The  Committee  which
 was  constituted  to  look  into  the  causes
 of  the  collapse  and  to  suggest  reme-
 dial  measures  haye  themselves  sug-
 gested  two  alternatives.  One  alter-
 native  is  to  repair  the  bridge  and
 another  is  to  construct  a  new  bridge.
 They  have  made  some  theoretical
 propositions  to  repair  the  bridge.  But
 whether  the  contractors  who  will  be
 entrusted  with  the  job  are  in  a  posi-
 tion  to  do  the  work  from  technical
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 know-how  point  of  view  and  from
 some  other  points  of  view  has  to  be
 ascertained.  Keeping  thig  in  view,
 already  the  steps  have  been  taken  to
 invite  the  tenders  ang  to  see  whether
 the  bridge  can  be  re-constructed.  If
 it  is  not  possible  to  do  it,  then  steps
 will  be  taken  to  construct  a  new
 bridge.

 श्री  झल  बिहारी  वाजपेयी  :  देखिये,  मेरे

 इस  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  बावा ।  मैं  ने  पूछा
 vt  कि  यह  पुल  जो  हैं  इसकी  मुरम्मत  की
 जाएगी:  पा  नया  पुल  बनेगा,  यहां  फैसला  कौन
 करेगा  शौर  इस  फैसले  में  इतनी  देर  क्‍यों  हो
 हो  रही  है  ?

 साहस  शौर  परिवहन  मंत्री  (भी  कमला
 पति  त्रिपाठी)  :  इसका  उत्तर  तो  इन्होंने
 दे  दिया  ।  जो  कमेटी  बनी  है,  उसने  दो  सिका-
 रिशें  की  हैं।  एक  तो  यह  कि  इसको  रिपेयर

 हो  सकती  है,  तो  जो  रिपेयर  को  जाएगी  उस
 पर  5  करोड़  रुपया  खर्चे  होगा  भौर  भ्रमर
 रिपेयर  संभव  नहीं  होगी,  तो  फिर  पुननिर्माण
 इसका  किया  जाएगा।  उस  कमेटी  की  रिपोर्ट
 सरकार  के  सामने  है  कौर  दत्त  पर  यह  फैसला
 करना  हैं  कि  इसकी  रिपेयर  करें  था  रि-कंस्ट्रक्टर
 करें।  इसमें  एक  कार्यवाही  यह  बर्ती  गई

 है  कि  जो  तकनीकी  झ्रावस्थकता  है  मरम्मत
 के  लिए  उस  की  बुनियाद  पर  टेंडर
 मार्ग  जायेंगे  झोर  टेंडर  के  आने  के  बाद  यह
 देखेंगे,  कमेटी  यह  देखेंगी  कि  जिन  चीज़ों  की
 रिपेयर  करने  की  आवश्यकता  है,  वह  यह
 कर  सकते  हैं  या  नहीं,  इनके  पास  इक्वीपमेंट
 हैं,  इतके  पास  नो-हाऊ  है,  इतके  पास  सामान

 है,  मिलते  ये  रिपेयर  कर  सकते  हैं।  भ्रमर
 कर  सकते  हैं  तो  रिपेयर  करायेंगे  और  झगर

 नहों  कर  सकते  हैं  तो  रि-कंस्ट्रक्टर  किया  जायेगा,
 इसका  पुर्ननिर्माण  किय।  जाएगा।

 श्री  झील  बिहारी  वाजपेयी  :  ग्राम  जो

 कुछ  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  कहा,  उस  से
 मेरे  प्रश  का  उत्तर  नहीं  मिला।  आपने
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 कहा  कि  टेंडर  मंगाए  जा  रहेहैं  ।  मैं  पूछता  चाहता
 हूँ  कि  टेंडर  मरम्मत  के  लिए  मंगाए  जा  रहे  हैं
 या  नया  पुल  बनाने  के  लिए  |

 मध्यक  महोदय  :  बहु  यही  बता  रहे  हैं  t

 शी  अमल  बिहारी  वाजपेयी  :  वह  कह
 रहे  हैं  कि  टेंडर  मंगा  रहे  हैं  i

 अ्रध्यक्ष  महोदय:  देखिये  वाजपेयी,
 ह.  काफी  चक्‍कर  में  पड़ने  वाली  बात  है।

 ही  क्राल  बिहारी  वाजपेयी।  क्‍या  चक्कर

 है।  यह  सरकार  अनिर्णय  की  बन्दी  हो  गई।
 यह  फैसला  नहीं  कर  सकती  ।  यह  फैला  कब

 होगा ।  झष्पक्ष  महोदय,  बाप  उनसे  पूछ
 लीजिए।  यह  रिपोर्ट  कराई  है  3  मई,  O74
 को  और  राज  26  प्रदत्त  है।

 ग्रध्यक्ष  महोदय  :  चक्कर  यही  है  कि  भ्र भी
 टेंडर  मंगा  रहे  हैं  पर  इसमें  एक  साल  लगेगा  |

 शी  पटल  बिहारी  वाजपेयी:  शौर  पुल
 बनने  में  कितने  साल  लगेंगे।

 अध्यक्ष  सरोवर  :  छोड़िये  इस  को  |

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  छोड़ें
 कैसे।  जब  एक  बार  छोड़  दिया  तो  फिर

 छोड़े  कैसे।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेँ  यह  जानना  चाहता
 हूँ  कि  यह  फैसला  करना  कि  पुल  की  मरम्मत
 की  जाए  या  नया  पुल  बना a  जाए,  यहां  किस
 का  काम  है।  विशेषज्ञों  ने  ग्र पनी  रिपोर्ट
 दे  दी  और  उसके  दो  सुझाव  हैं।  शब  यह '
 निर्गेय  करना  मंत्रालय  का  काम  है  और
 सरकार  को  यह  फैसला  करना  है।  इस  निर्णय
 में  देर  क्‍यों  हो  रही  हैं?

 क्रि  कमलापति  त्रिपाठी :  निर्णय
 करना  है  समझ-बूम  कर,  अगले  साथ  ओर
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 उसमें  बुद्धि  का  उपयोग  करना  है  कौर
 दिमाग  का  उपयोग  मरता  है  |  जब

 टेंडर  भरा  जाएगा,  तो  एक्सपर्ट  उस  टेंडर
 को  देखेंगे  प्रौढ़  उसके  बाद  उनकी  सिफारिश

 होगी  कि  इसको  रिपेयर  करना  है  या  रि-कंस्ट्रक्टर
 करना  है।  झगर  उन्होंने  कहा  कि  जो  टेंडर
 दायें  हैं  उनसे  हम  को  यह  संतोष  है  कि  वे  रिपेयर
 कर  सकते  हैं बौर  रिपेयर  कराना  अच्छा  होगा,
 तो  रिपेयर  कराया  जाएगा  शोर  नहीं  कर  सकते,
 तौ  रि-कंस्ट्रक्टर  कराया  जाएगा।

 प्रत्यक्ष  महोदय  :  हर  हालत  में  श्राप  का
 यह  प्रश्न  था  कि  कौन  करेगा,  तो  सरकार  इस
 को  करेंगी  ।

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  कब  करेगी?

 SHRI  JAGANNATH  RAO:  May  I
 know  whether  the  tenderg  were  in-
 vited  for  repairing  the  bridge  or  re-
 -constructing  the  bridge?

 MR.  SPEAKER:  His  answer  was
 clear.  He  said  that  they  were  for  re-
 ‘pairing,

 SHRI  JAGANNATH  RAO:  No,  Sir.
 ‘He  does  not  say  that.  He  only  says
 that  they  will  examine  and  if  repair-
 ing  is  not  possible,  they  will  go  in
 ‘for  reconstruction.

 SHRI  PRANAB  KUMAR  MU-
 KHERJEE:  We  had  first  invited  शान
 ders  for  repairing  of  the  bridge.  Theo-
 retically  it  has  been  accepted  that  re-
 pairing  of  the  bridge  igs  possible.  But
 it  has  to  be  done  by  certain  contrac-
 tors,  certain  firms,  in  the  country.
 ‘Whether  they  have  the  equipment,
 whether  they  have  the  knowhow,  to
 repair  the  bridge  with  the  existing
 set-up,  has  to  be  ascertained  and  that
 will  be  ascertained  now.

 श्री  मधु  लिये  :  चम्बल  का  यह  जो

 पुल  इतनी  जल्‍दी  टूट  गया  है  उसके  कारणों  की
 खोज  की  गयी  है  और  की  गई  है  तो  उसका
 नतीजा  क्‍या  है?  जिस  कमेटी  की  रिपोर्ट
 का  हवाला  उन्होंने  दिया  है  क्‍या  उसकी  रिपोर्ट

 'को  इस  सदन  की  मेज  पर  रखा  जाएगा  ?
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 SHRI  PRANAB  KUMAR  MUKHER-
 JEE:  The  technical  committee  has
 gone  into  the  question  of  the  causes
 for  the  collapse  of  the  bridge  and  if
 you  like,  I  will  read  from  their  re-
 port.  They  say!

 “The  foundations  of  pier  No,  17
 were  resting  at  a  highly  altered
 zone  of  the  clay  matrix  con-
 glomerate  and  this  strata  was  not
 strong  enough  to  withstand  the
 loads  coming  over  it.”

 That  was  the  immediate  cause  of  the
 bridge  collapse  and  the  construction
 of  the  bridge  was  such  that  when  one
 pier  collapsed,  the  entire  unit  consist-
 ing  of  4  to  5  spans  collapsed.

 sh  चु  लिमये :  नियमों  के  प्रसार
 झगर  सरकार  किसी  दस्तावेज  से  एक  था  वो
 वाक्य  भी  उद्धृत  करती  है  तो  इस  सदन  को  कौर

 मुक्त  को  यह  ग्रधिकार  है  कि  हम  बह  रिपोर्ट
 सदन  की  भेज  पर  रखने  के  लिए  कहें  1

 प्रत्यक्ष  महोदय  :  इस  पर  रूलिंग  है  ।

 श्री  सब  लिखे  :  हर  चीज़  में  आप  ऐसा
 ही  कर  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  ऐसा  मत  कहिये।
 पहले  ही  मुझे  फौरस्टाल  करने  की  कोशिश  कर

 रहे  हैं!

 श्री  झील  बिहारी  वाजपेयी  :  रिपोर्ट
 रखने  में  कया  कठिनाई  है?  जन  हित  में

 यह  नहीं  है  ?

 श्री  मघ  लिमये  :  पब्लिक  इंटरेस्ट  की
 बात  उन्होंने  नहीं  कही  है।  श्राप  उन  को

 झ्राधडियाज  क्यों  दे  रहे  हैं  ?

 झप्यकष  महोदय :  वह  मैं  बताऊंगा  बाप
 को  अगर  आप  केमुक  में  हुई  तो  रखवा

 दूँगा ।  इतने  साल  हो  गए  ग्राहको  शर  मुझे
 एक  दूसरे  को  जानते  हुए।  इसलिए  कोई
 शक  मत  किया  करें  i
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 What  for  am  f  sitting  here?  Iam  not
 sitting  here  just  to  watch  and  =  s¢e
 that  you  say  something  and  he  says
 something.

 श्री  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा  :  मंत्री  महोदय
 ने  बताया  है  कि  मरम्मत  करवाने  कें  लिए  टेलर
 मग  जाएंगे।  क्‍या  ये  टेंडर  वैसे  ही  व्यक्तियों
 के  मांगे  जाएँगे  जिसके  पास  तकनीकी  ज्ञान  है,
 यंत्र  इत्पादि  हैं  या  सार्वजनिक  रूप  से  सभी  से
 टेंडर  इन वाइट  किए  जाएंगे?  टेंडर  में  क्‍या

 कुछ  रखा  जा  रहा  है  ?

 SHRI  PRANAB  KUMAR  MUKHER-
 JEE:  Tenders  have  not  yet  been  invit-
 eq  by  the  Rajasthan  Government.
 When  the  tenders  are  invited,  all  the
 procedures  of  inviting  the  tenders  will
 be  followed  by  the  Rajasthan  Gov-
 ernment,

 sit  ger  चन्द  कलावाद  :  क्या  यह  सच

 है  कि  दिन  में  ही  इस  पुल  पर  ट्रैफिक  आ  जा
 सकता  हैं  झोर  रात  में  ट्रैफिक  झीने-जाने
 को  मनाही  है  ?  क्‍या  यह  सच  नहीं  है  कि  रात
 में  ट्रक,  वाहन  शादी  ज्यादा  चलते  हैं  ?  क्‍या
 आप  रात  के  समय  में  भी  यहां  वाहनों  के  आने
 जाने  की  छूट  देंगे  ?  जिससे  वहां  यातायात
 का  भारी  जवाब  मिलों  तक  नहों  ।  पुल
 बनाने  का  काम  निश्चित  तौर  पर  किस
 तारीख  से  प्रारम्भ  हों  जाएगा  ?  चम्बल
 पर  एक  झर  पुल  बनाने  को  स्वीकृति  केन्द्र  ने
 दी  थी  पालो  पर  श्र  जिसके  लिए  केन्द्र
 सरकार  ने  72  लाख  रुपया  स्वीकृत  किया
 था।  मध्य  प्रदेश  और  राजस्थान  सरकार
 दोनों  को  मिल  कर  यह  बनाना  था  और
 इस  से  इस  पुल  पर  बोझ  कम  पड़ता  |
 उस  को  कंसल  कर  दिया  गया  है।  मैं  जानना

 चाहता  हुं  कि  कया  उस  को  बनाते  कें  बारे  में
 फिर  से  बाप  विचार  करेंगे  ?  यह  पूल  बहुत
 पुराता  था  शर  इसकी  मियाद  खत्म  हो  गई
 थीं  फिर  ४  भाप  इस  से  काम  लेते  रहे क्या  यह
 सह  है  ?  क्‍या  यही  कारण  नहीं  था  कि  इसका
 एक  रस्सी  दूट  गया  ?

 AUGUST  26,  1974

 SHRI  PRANAB  KUMAR  MUKH-
 ERJEE:  80  far  as  the  night  trans-
 portation  is  concerned,  it  is  not  possi-
 ble  to  introduce  the  night  ‘ranéporta~-
 tion  because,  apart  from  the  difficul-
 ties  of  taking  the  vehicles  in  the
 barges,  the  area  is  a  dacoit-infes-
 ted  area,  and  security  point  of  view  is
 also  involved,  Regarding  his  other
 suggestion  I  will  try  to  draw  the
 attention  of  Rajasthan  Government  to
 that  point,  पु

 को  हुकम  चंद  कछवाय  :  टेंडर  आप
 मांगेंगे  ।  यह  तो  सही  है  ।  लेकिन  रिपेयर  का
 काम  कब  तक  प्रारम्भ  हो  जाएगा,  कोई  निश्चित
 तारीख  बतायें  t

 SHRI  PRABODH  CHANDRA:  |
 don’t  know  which  reply  is  correct.
 Now  he  says  Rajasthan  Government
 is  asked  about  it.  I  do  not  know
 which  reply  is  correct,  Sir.

 THE  MINISTER  OF  SHIPPING
 AND  TRANSPORT  (SHRI  KAMALA-
 PATI  TRIPATHI):  Tenders  are
 to  be  invited  by  the  Rajasthan.
 Government.

 SHRI  PRABODH  CHANDRA:  Sir,  I
 am  sure  he  did  say  that  tenders  have
 been  invited  and  after  going  through
 the  tenders  we  will  see  whether  they-
 have  got  the  know-how  or  whether
 they  would  be  in  a  position  to  cons-
 truct  it.  Now  he  says,  Rajasthan
 Government  has  been  asked  to  invite
 tenders.  The  House.  should  know:
 which  one  of  the  reply  is  correct.

 SHRI  KAMALAPATI  TRIPATHI:
 The  correct  position  is,  we  have  taken
 a  decision  to  invite  tender.  And  so,
 Rajasthan  Government  is  asked  to
 invited  the  tender  as  early  as  possi-
 ble:  within  a  month  tender  notice  wilt
 be  issued.

 Take  over  of  Management  of  National
 Sports  Federationg  ang  Associations

 *490.  SHRI  ARJUN  SETHI:
 Will  the  Minister  of  EDUCATION,.

 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 be  pleased  to  state  whether  Govern-
 ment  propose  to  take  over  the  mana-
 gement  of  National  Sports  Federations:

 Ord  Awe  OE
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 and  Associationg  due  to  recent  trou-
 ble  amongst  their  members  for  better
 regulation  and  developmental  control
 of  the  sports?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  EDUCATION  AND
 SOCIAL  WELFARE  AND  IN  THE
 DEPARTMENT  OF  CULTURE  (SHRI
 ARVIND  NETAM):  No,  Sir.

 SHRI  ARJUN  SETHI:  My  question
 ‘was  whether  Government  hag  any
 proposal  to  take  over  the  management
 of  national  sports  federations  and  as-
 sociations  due  to  recent  trouble
 amongst  their  members  for  better  re-
 gulation  ang  developmental  control  of
 sports,  May  I  know  in  which  way  the
 Government  propose  to  control  the
 state  of  affairs  in  these  various
 associations.  and  sports  bodies?  These
 things  are  taking  place  and  recently
 Wwe  have  seen  that  in  respect  of  the
 hockey  team  the  selection  was  post-
 poned  due  to  interim  stay  of  the  high
 court.  So,  in  this  particular  context
 may  I  know  from  the  Government
 what  steps  they  have  taken  so_  that
 they  can  have  control  over  these  bo-
 dies  for  management  ang  for  the  de-
 velopmental  control  of  sports?

 SHRI  ARVIND  NETAM:  These  are
 autonomous  bodies  and  there  is  no
 question  of  taking  over  management
 ‘of  any  federation  or  association.  As
 far  as  control  over  these  bodies  is
 ‘concerned,  on  $th  April  we  have  issued
 some  guidelines  and  we  have  given
 the  date  upto  the  799  of  September.
 We  hope  that  after  that  date  the  fe-
 derationg  will  follow  guidelines,

 SHRI  ARJUN  SETHI:  In  earlier
 reply  to  the  House  the  Minister  said
 that  there  have  been  instances  of  some
 individuals  remaining  as  office  bear-
 ers  in  sports  organisations  for  pretty
 long  period.  That  is  why  Government
 hag  given  some  guidelines  to  the  sports
 bodies  saying  that  they  should  give
 their  willin,

 ia
 esg  before  the  I5th  of

 September.  Bo,  in  this  context,  I  would
 like  to  know  the  number  of  sports
 bodies  who  ‘have  wiven  their  willing-

 “Aha,
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 ness  to  follow  the  guidelines  of  the
 Government.

 ‘HRI  ARVIND  NETAM:  As  far  as
 replies  are  concerned,  we  have  got
 replies  from  a  few  Federations.  They
 have  also  given  their  suggestions,
 clarifications  and  modifications.  After
 the  expiry  of  l5th  September,  we
 shall  certainly  consider  their  replies.

 शी  देखकर  दयाल  सिह  :  मान्यवर
 क्रिकेट  हो,  कुश्ती  हो  या  काफी  हो,  सबों  के
 कार्य-कलाप  को  देखते  हुये  ऐसा  लगता  है  कि
 हर  जगह  राजनीति  का-  बोलबाला  हो  गया  “है
 और  खेलों  का  स्तर  गिरता  चला  जा  रहा  है।
 जो  प्रश्न  सामने  पाया  है  उक्त  को  ध्यान  में
 रखते  हुये  म॑  मंत्री  महोदय  से  जाम भा  चाहुंगा
 कि  क्‍या  सरकार  कोई  ऐसी  उच्चाधिकार-
 समिति  वर्मा एगी  जो  इन  सारी  चीज़ों  की
 जांच  करके  सरकार  के  सामने  ऐसी  रिपोर्ट  दे
 जिस  से  सरकारी-करण  की  दिशा  में  कोई
 कदम  उठाया  जा  सके  ?

 शी  अरविद  लेता:  हम  ने  जो  गाइड-
 लाइन  ईश्यू  किया  है  वह  बहुत  ही  अच्छा  है  भभोर
 5  सितम्बर  के  वाद  हम  इस  पर  विचार  करें  गे

 कि  इस  का  कया  नतीजा  हुमा  था  क्‍या  लाभ

 हुआ  ।  इस  के  बाद  ही  हम  इस  सबंध  में

 कुछ  निर्णय  कर  सकेंगे  ।

 SHRI  A.  K.  M.  ISHAQUE;  I  want  to
 know  why  Government  is  so  much
 complacent  about  dealing  with  sports
 associations  etc.  Till  the  other  day  our
 team  was  a  world  champion  in
 cricket.  In  London,  some  incident  took
 place.  We  lost  the  match  in  the  last
 cricket.  Why  Government  is  so  much
 complacent  about  it  ang  they  do  not
 want  to  deal  with  the  federations  as
 a  result  of  that.  Politics  should  not
 come  in  the  way  of  sports:  Will  the
 Government  revise  this  stand?

 SHRI  ARVIND  NETAM:  As  far  as
 cricket  incident  is  concerned,  we  have
 called  for  the  report  from  the  Board
 of  Cricket  Control  of  India.  It  is  not
 proper  for  the  Government:  to  say
 anything  in  the  matter  regarding
 this.

 a
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 SHRI  SOM  NATH  CHATTERJEE:
 Sir,  the  Minister  has  said  that  the
 Government  doeg  not  want  to  control
 Sports  Bodies  and  Agsociations,  On
 principle,  it  ig  acceptable.  May  we
 know  whether  the  Guidelines  refer  to
 the  selection  of  the  team,  financial
 relations,  management  of  the  bodies
 ete.?  May  we  know  what  are.  the
 guitelineg  for?

 SHRI  ARVIND  NETAM:  As  far  as
 guidelines  are  concerned,  they  deal
 with  some  of  the  financial  aspects  of
 the  problemg  too,  They  also  include
 terms  and  conditions  of  the  office-
 bearers,  There  are  other  points’  also.
 May  I  read  the  whole  thing  that  is
 contained  in  the  guidelines?

 MR.  SPEAKER:  You  will  please  lay
 the  same  00  the  Table  of  the  House.
 Now,  We  go  to  the  next  question.

 Development  of  Minor  Ports

 १492,  SHRI  C.  K.  CHANDRAPPAN:
 Will  the  Minister  of  SHIPPING  AND
 TRANSPORT  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have  de-
 cided  to  spend  Rs.  40  lakhs  for  the
 development  of  minor  ports  under  the
 Centrally-sponsored  schemes;  and

 (b)  if  so,  the  facts  thereof?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  SHIPPING  AND
 TRANSPORT  (SHRI  PRANAB
 KUMAR  MUKHERJEE):  (a)  and  (b).
 The  executive  responsibility  for  the
 development  of  ports  other  than  Major
 Ports  vests  in  the  State  Governments
 concerned,  Provision  for  development
 of  minor  ports  under  the  Centrally
 Sponsored  scheme  in  the  draft  Fifth
 Play  is  towards  spill-over  expenditure
 of  schemes  of  Fourth  Plan.

 An  amount  of  Rs.  i0  lakhs  have
 been  provided  in  the  budget  estimates
 for  974-7§  which  will  be  distributed
 améng  the  various  States  towatds  the

 ‘and  of  the  financial  year  on  the  basis
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 of  the  progress  of  the  work  and  expen-
 -diture  incurred  by  them,

 SHRI  C.  K,  CHANDRAPPAN:  Sir,
 in  the  answer,  the  hon.  Minister  said
 that  an  amount  of  Rs.  ‘110.  lakhs  has
 been  provided  in  the  budget  estimates
 towards  the  spill-over  expenditure  of
 the  Fourth  Plan  schemeg  during  the
 Fifth  Five  Year  Plan  period.

 I  would  like  to  know  from  him
 whethe,  it  is  a  fact  that  the  develop-
 ment  of  minor  ports  in  various  States.
 is  suffering  due  to  lack  of  funds  avail-
 able  to  States.  In  view  of  this  I  want
 to  know  whether  the  Government  will
 think  over  the  matter  in  allotting  more
 funds  to  the  spill-over  schemes  for
 the  development  of  minor  ports.

 SHRI  PRANAB  KUMAR  MUKHEKR-
 JEE:  As  I  have  already  pointed  out
 in  the  main  answer,  the  development
 of  minor  ports  is  primarily  the  res~
 ponsibility  of  the  State  Governments.
 But,  at  the  same  time,  during  the
 Fourth  Plan  period,  it  was  decided  to
 take  up  one  minor  port  from  each
 State  for  the  development  under  the
 centrally  sponsored  scheme.  Al]  the
 schemes  that  had  been  taken  up  in  the
 Fourth  Plan  period  will  be  taken  over
 during  the  Fifth  Plan  period  as  spill-
 over  schemes,

 So  far  ‘as  the  additional  allocation
 of  funds  in  Fifth  Plan  is  concerned,
 the  amount  allocated  is  of  the  order  of
 Rs,  23  crores  for  the  development  of
 minor  ports  in  the  States  sectors,  The
 amount  that  hag  been  allotted  is
 roughly  about  Rs.  I0  crores  for  the
 spill-over  schemes  of  the  Fourth  Plan.
 Primarily,  this  is  the  responsibility  of
 the  State  Governments,

 SHRI  C.  K,  CHANDRAPPAN:  The
 Minister  had  stated  that  one  minor
 port  from  each  State  hag  been  taken
 up  for  the  development,  In  view  of
 that,  I  would  like  to  know  what  is  the
 progress  mate  with  regard  to  the
 Alleppey  port  in  Kerala?  Secondly,
 whether  the  Government  of  Kerala
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 has  approached  the  Centre  with  the
 scheme  for  the  development  of  minor
 ports.  Has  the  Central  Government
 helped  Kerala  Government  for  the
 development  of  Alleppey  ag  a  minor
 port.  I  would  further  like  to  know,
 in  view  of  the  cut,  whether  this  Rs.  23
 crores  which  has  been  allocated  by
 the  Centre  to  the  State  will  further  be
 cut  due  to  the  inflationary  situation
 and  all  that,

 SHRI  PRANAB  KUMAR  MUKHER-
 JEE:  So  far  as  the  last  question  is
 concerned,  it  ig  too  early  to  predict
 whether  there  would  be  a  further  cut
 in  this  Rs.  23  crores  allocated.  <As
 regards  development  of  minor  Forts,  I
 can  give  you  some  figures  for  the
 information  of  the  hon,  Member.  One
 port  wag  taken  up  ag  a_centrally-
 sponsored  scheme  in  Kerala  State.  The
 total  estimated  cost  was  Rs.  .96
 lakhs.  The  provision  made  in  the
 Fourth  Plan  is  Rs,  00  lakhs.  We  have
 already  released  Rs.  0  lakhs.  The
 spillover  seheme  ig  about  Rs.  0.96
 Jakhs  for  the  development  of  minor
 port.  ]  have  already  mentioned  about
 the  funds  allotted  for  developing  spill-
 over  projects  of  minor  ports  in  the
 Fifth  Plan.

 SHRI  P,  VENKATASUBBAIAH:
 Development  of  minor  ports  for  the
 promotion  of  exports  like  gea  food  will
 go  a  long  way  not  only  to  enable  the
 Government  to  earn  foreign  exchange
 but  also  to  relieve  the  congestion  in
 major  ports.  In  view  of  this,  I  want
 to  know  whether  Government  will
 consider  a  proposal  of  taking  such
 minor  ports  into  Central  Sector  instead
 of  entrusting  them  to  the  State  Gov-
 ernments.  If  this  is  done,  develop-
 ment  of  minor  ports  will  be  useful  for
 export  promotion.

 SHRI  PRANAB  KUMAR  MUKHER-
 JEE:  The  suggestion  of  the  hon.
 Member  is  wise.  But,  due  to  financial
 stringency.  perhaps  it  would  not  be
 possible  to  take  up  that  as  centrally
 sponsored  gchemes
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 SHRI  M.  Ss.  SANJEEVI  RAO:  I  want
 to  know  from  the  hon.  Minister  whe-
 ther,  having  taken  the  attitude  to
 develop  one  part  in  each  state  as
 development  of  a  minor  port,  why
 they  have  now  switched  over  to  the
 old  thing  thereby  dislocating  the
 entire  system,  Take  for  example  the
 Case-of  Kakinada.  This  can  be  deve-
 loped  ag  a  small  port.  They  have
 exported  88  much  as  Rs.  25  crores
 worth  of  goodg  from  here.  On  top  of
 all  this,  a  letter  of  intent  has  gone  to
 Messrs,  Shaw  Walage  &  Co,  to  start  a
 fertiliser  factory.  Unfortunately,  now
 with  the  changed  policy,  Kakinada  port
 is  geting  neither  aid  from  the  State
 Government  nor  from  the  Central
 Government,  Same  is  the  case  with
 regard  to  Karwar  in  the  State  of
 Mysore.

 SHRI  PRANAB  KUMAR  MUKHER-
 JEE:  The  whole  idea  behind  develop-
 ment  of  a  minor  port  in  each  State
 wag  this.  First  of  all,  after  develop-
 ing  the  same  to  a  reasonable  level,  the
 States  will  invest  more  ang  more
 money  for  further  development  of  the
 port.  As  g  result  of  all  this,  it  will  not
 be  a  fact  to  say  that  we  have  totally
 scuttled  our  responsibility  in  this
 regard.  I  may  tel]  you  that  all  the
 spill-over  schemes  will  be  assisted  by
 the  Centre  and  would  be  taken  over  in
 the  Fifth  Plan  period.  New  schemes
 will  be  taken  up  in  the  Fifth  Plan.

 Leopard  and  Tiger  Skins

 "493,  SHRI  RAM  BHAGAT  PAS
 WAN:  Will  the  Minister  of  AGRICUL-
 TURE  be  pleaseg  to  state:

 (a)  whether  leopard  and  tiger  skins
 were  seized  recently  from  some  per-
 sons  at  Delhi  Railway  Station  who  are
 alleged  to  be  engaged  in  the  smuggl-
 ing  of  these  items;  and

 (b)  if  so,  persons  apprehended  and
 action  taken  in  this  regard?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 (SHRI  B.  P,  MAURYA):  (a)  Yes,  Sir,
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 OMe  case  came  to  the  notice  of  the
 Wild  Life  Department  af  Delhi  Admi
 nistration  in  which  an  attempt  was
 made  to  import  into  Delhi  8  skins  of
 Leopard  and  one  skin  of  Tiger.  The
 parce]  containing  the  aking  was  seized
 on  257-1974,

 (b)  The  parce]  containing  the  skins
 Wag  not  claimed  by  any  one  despite
 the  fact  that  the  came  remained  at
 Railway  Station  for  7  days.  Efforts
 were  made  in  the  meanwhile  to  trace
 out  the  culprit.  As  no  documentary
 and  other  evidence  was  available,  the
 case  was  filed  as  untraced.

 श्री  राम  भगत  पासवान  :  मंत्री  महोदय
 ने  स्वीकार  किया  है  कि  7  दिनों  तक  वह
 पारसल  स्टेशन  पर  श्रमक्लेस्ड  पड़ा  रहा  |

 हर  पासंग  जो  भेजा  जाता  है  उस  पर  भेजने
 बाले  तथा  पाने  वाले  का  नाम  होता  है,  क्या
 इस  बात  का  पता  लगाने  की  कोशिश  की  गई
 है  कि  उ  पासंग  को  ये जने  वाले  कौप  थे  और

 5
 पाने  वाले  कौप  थे  ?

 शनी  बी०  पी०  मौर्य  :  यह  पाल  मध्य
 प्रदेश  के  सत्ता  रेलवे  स्टेशन  से  भेजा  गया  था,
 भेजने  वाले  तथा  पाने  वाले  दोनों  का  पास
 Qe  ग़फूर  था।  यह  प्रारंभ  24  जूम  को
 भेजा  गया  था  बौर  27  जूत  को  पता  लगा  कि
 इस  में  कुछ  एतराज़  वाली  चीज़ें  हैं।  दत्त  पास ल
 को  खील  कर  देखा  गया  और  उस  के  बाद  एन्कक्‍्वा-
 यही  की  गई  लेकिन  ए०  गफूर  धाम  का  कोई
 आदमी  नहीं  पाया  गया  ।  ऐसा  प्रतीत  होता
 है  कि  यह  जाली  लाम  से  भेजा  गया  था  ।

 शो  शाम  भगत  पासवान  :  हमारे  देश  में

 कुमारी  प्राकृतिक  सम्पदा  कों,  जंगलों  की  कौर

 बेड़ों  को  तेज़ी  से  काटा  जा  रहा  है,  इस  से  हमारे
 पशु-पक्षियों  की  बहुत  ज्यादा  बरबादी  हो  रही
 है  उन  की  हत्या  की  जा  रही  हैं  ?  में  जानता

 चाहता  हूं  कि  इस  पशु-पक्षियों  की  हत्याओं  को
 डीके  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की
 है  2
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 हत्या  शहोचय :  झप  कहां  से  कहां

 पहुंच  गये।  यह  प्रश्न  पास ल  के  बारे  में  है
 जो  रेलवे  स्टेशन  पर  पकड़ा  ग्र या  लेकिन
 अब  बाप  ज॑  चल  के  पण-पक्षियों  पर  भा  गये  t

 sit  राम  भगत  पासवान  :
 इसी  से  सम्बन्धित  है  |

 यह  प्रश्न

 अध्यक्ष  सरोवर  :  एक  प्रश्न  से  सारी  बातें
 महीं  निकल  सकतीं  आप  को  पूछना  चाहिए
 था  कि  थे  स्कीम  कहां  रखे  गये  हैं  या  जन  का
 क्या  हुमा  क्‍यों  त  दत्त  को  ला  कर  पीलिया  मेंट
 में  लगा  दें  ?

 श्री  बसंत  साठे :  अध्यक्ष  महोदय
 8  चीते  तो  बे  चारे  अपनी  जाम  से  गये,  उन

 का  चमड़ा  यहां  लाया  गया  और  भेजने  वाले

 गफ्फूर  साहब  का  पता  नहीं  ला  रहा  है-
 यह  बतलाय  कि  ये  चमड़े  हैं  किधर?  क्या  आपने
 दन  को  जब्त  किया  और  वहां  से  भो  गायब

 हो  गये,  इन  का  क्‍या  हुआ  ?  एक  शेर  का
 चमड़ा  और  i9  होते  के  चमड़  कोई  छोटी  बात

 नहीं  होती  है,  आप  हमें  बतलाइये  कि  वे  कहां
 गये  ?

 श्री  वी०  पी०  मोर्य  :  इस में  His  arg
 aire  2  टाइगर  स्थित  था,  इस  का  पब्लिक
 आक्शन'  किया  गया  और  20,000  रपये  में
 झाक्यान  कर  दिया  गया  a

 MR,  SPEAKER:  Mr,  Maurya,  I  may
 tel  you  the  tiger  skin  is  going  for
 Rs.  50,000/-  to  Rs,  60,000/-.  So,  you

 ust  inquire  into  it

 sit  हु  कम  चन्द  कथा बाय:  क्या यह  बात
 सही  है  कि  पिछले  4-5  सालों  में  बहुत  बड़ी
 मात्रा  में  होते  कौर  शेर  की  खाल  विदेशों  को

 चोरी-छि  पे  भेजी  जाती  रही  हैं।  जब  कोई
 व्यक्ति  कोई  पास ले  भेजता  है  तो  उस  का  धाम
 प्रो  पता  तथा  मे  ज़ने  वाले  का  चाम  जौर  पता
 पास ल  पर  लिखा  जाता  है  तथा  जहां से  पासंग
 भेजा  जाता  है  वहां  ६:  का  पूरा  शाम  और
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 और  रिकार्ड  रखा  जाता  है  ।  कया  कप  ते

 सतना  में  इस  का  पता  लगाने  की  कोशिश  की

 है?  यदि  gt,  तो  उस  आदमी  के  खिलाफ

 कार्यवाही  की  गई  शोर  भ्र तिष्य  में  कोई  ऐसा

 कार्य  वाली  न  हो  इस  के  लिये  आप  कोश  से

 कदम  उडाने  जा  रहे  हैं  ?

 की  जी०  पीज  सौ  :  इस  प्रकार  की
 स्कीमों  के  विदेश  भेजे  जाने  पर  पूर्ण  रूप  से

 रोक  लगी  हुई  है।  इत  को  विदेश  महीं  भेजा  जा
 सकता  लेकिन  यदा  कदा  चोरी  से  कुछ  लोग
 ले  जाते  हैं-  ऐसी  शिकायतें  भाइयों  हैं  1  जहां
 तक  go  गफूर  का  सवाल  है  मेने  सेवादल  किया

 था  कि  यह  पारस ल  सतना  रेलवे  स्टेशन  से  भे  जा

 गया  था  और  वहां  से  ए०  गफूर  ने  दिल्ली  में

 ए०  गफूर  के  माम  भेजा  था।  तो  सतना
 में  इस  तरह  के  नाम  के  किसी  ऑ्रादमी  का  पता
 लगा  और  भ  दिल्‍ली  में  पता  लगा  ऐसा  लगता

 है  कि  यह  फिक्टोशस  भाम  से  भेजा  गया  था  ।

 थी  बसंत  साठे  :  ऐसा  लगता  है  कि
 आक्शन  में  लेने  बाला  Vo  गिर  होगा  |

 शनी  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  क्या  सरकार

 यह  बतलाने  की  कृपा  करेगी  कि  इन  का  इतने
 सस्ते  दामों  पर  नीलाम  करने  के  बजाय  क्‍यों
 द  स्वयं  इसको  विदेश  भेजती  कौर  विदेशी  मुद्रा
 अजित  करती  जैसा  कि  ग्राम  अध्यक्ष  महोदय
 ने  संकेत  किया  है  कि  विदेशों  में  इस  का  दाम

 बहुत  ज्यादा  है  ।

 MR,  SPEAKER:  When  I  was  abroad,
 I  saw  these  skins  in  some  people's
 houses  and  they  told  me  that  they  had
 bought  them  for  Rs.  50,000  or  Rs.
 60,000.  That  was  why  I  had  referred
 to  it,

 aft
 wo  पी०  मौर्य  :  प्रत्यक्ष  महोदय

 जैसा  कि  हझाप  ने  जादे  दिया  है  में  स्वयं

 इस  की  जांच-पड़ताल  करूगा  |  लेकिन  में  यह

 विवरण  कर  दूं  कि  इस  का  पहली  श्रावण
 088 2:20
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 हुआ  था  शौर  पता  आकाश  में  20  हजार
 र्पिये  झाये थे  |

 Support  Prices  of  Agricultural  Pro-
 ducts

 "494,  SHRI  TARUN  GOGOI;
 SHRI  RAMSHEKHAR

 PRASAD  SINGH:
 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE

 be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  Agricultural  Prices
 Commission  had  recommended  that
 the  support  price  of  Kiuarif  ang  Rabi
 should  be  announced  before  the  seeds
 are  sown,

 (b)  whether  Government  have  not
 announced  so  far  as  Kharif  and  Rabi
 support  price;

 (c)  if  so,  whether  the  Union  Gov-
 ernment  have  called  the  meeting  of
 the  Chief  Minister  to  discuss  the
 issue;  and  %

 (d)  when  the  prices  are  likely  to
 be  announced?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 (SHRI  ANNASAHEB  P.  SHINDE):
 (a)  to  (d).  A  statement  giving  the
 required  information  ig  laid  on  the
 Table  of  the  Sabha.

 Statement
 Whether  support  prices  of  food-

 grains  should  be  announced  or  not
 before  the  sowing  season  is  generally
 decided  by  Government,  While  making
 their  recommendations,  the  Agricul-
 tural  Prices  Commission  have  been
 sometimes  expressing  views  about  the
 desirability  or  otherwise  of  announc-
 ing  support  prices.

 On  the  basis  of  the  recommendations
 made  by  the  Agricultural  Prices  Com-
 mission,  minimum  support  prices  of
 wheat  for  the  rabi  marketing  season,
 i974-75  were  announced  in  September,
 1973  The  question  of  announcement  of
 support  price  for  kharif  cereals  for

 igs  eee
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 1974-75,  is  being  examined.  The  price
 and  procurement  policy  for  kharif
 cefeals  for  (1974-75,  season,  will  be
 decided  in  consultation  with  the  Chief
 Ministers  before  the  commencement
 of  the  marketing  season,  However,  no
 date  has  been  fixed  for  the  meeting  of
 the  Chief  Ministers.

 SHRI  TARUN  GOGOI:  May  I  know
 whether  in  1973,  the  Agricultural
 Price  Commission  had  recommended
 that  the  price  of  wheat  should  be
 announced  before  the  sowing  season,
 and  if  so,  why  this  year  Government
 are  still  waiting  to  make  such  an
 announcement  because  the  marketing
 ig  alfeady  on?

 SHRI  ANNASAHEB  P.  SHINDE:
 The  Agricultural  Prices  Commission
 have  been  expressing  views  from  time
 to  time  that  the  support  prices  should
 be  announced.  It  is  well  known  ०
 hon,  Members  that  recently,  the  Gov-
 ernment  of  India  have  been  announc-
 ing  procurement  prices  at  a  much
 higher  level  than  the  support  prices;
 but  because  of  the  present  price  level,
 the  support  prices  have  lost  their
 relevance.  That  was  why  the  Govern-
 ment  of  Indig  did  not  think  it  proper
 to  anmounce  support  prices.

 SHRI  TARUN  GOGOI:  May  I  know
 whether  the  support  prices  for  wheat
 announced  in  973  were  found  to  be  @
 non-incentive  to  the  agriculturists,
 since  there  was  a  large  difference
 between  the  market  price  and  the
 support  price,  and  if  so,  what  steps
 Government  are  going  to  take  in  the
 future  to  see  that  the  agriculturists—
 get  remunerative  prices?

 SHRI  ANNASAHEB  P.  SHINDE:
 One  can  have  different  views  on  this.
 As  far  as  the  Government  of  India
 are  concerned,  they  did  take  into  con-
 sideration  various  factors  and—they
 have  armounced  prices  higher  than
 those  recommended  by  the  Agricul-
 tural  Prices  Commission.

 क्रि  बसाकर  सिंह  :  झब् यक  जी

 इस प्रश्न के  दो  भाग  हैं।  जो  स्टेटमेंट  अभी
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 माननीय  मंत्री  जी  ने  दिया  है  उस  के  दो  भाग
 हैं।  एक  भाग  में  उन्हों  ने  बताया  है  कि  सितम्बर
 973  में  बह  गेहूं  का  भाव॑  निश्चित  किया

 गया  था,  शमा उस  किया  गया  था
 कौर  दूसरा  उन्होंने  यह  बताया  है  कि
 खरीफ  के  बारे  में  और  कीमतों  के  बारे
 में  क्या  नीति  होगी,  इस  को  तय  नहीं  किया
 है।  इस  सम्बन्ध  में  जालना  चाहता  हूं  कि  जैसा
 कि  प्रभी  माननीय  सदस्य  ने  भी  पूछा कि  जो
 भाव  निश्चित  किया  मया  था  973  में  उस
 के  मुकाबले  में  बाजार  में  बहुत  ज्यादा
 कीमत  पर  गेंहू  बिका  ।  इस  विषय  में  भी
 क्या  सरकार  सोच  रही  है  ?

 दूसरी  बात  यह  हैं  कि  शरीफ  की  फसलों
 की  कीमत  निश्चित  करने  के  लिए  नीति
 निर्धारित  करने  के  लिये  मुख्य  मंत्रियों  का
 सम्मेलन  भ्र भी  तक  नहीं  किया  है  कौर  खरीफ  की
 फसलों  को  बोने  का  समय  भा  गया  हैंगर
 किसानों  को  कीमतों  का  पहले  पता  नहीं  होगा
 तो  है: : ह  को  अपनी  लागत  लगाने  में  बा  उस  को
 कम  करने  में  काफी  परेशानी  होगी  कौर  बाढ...
 बर्म रह  से  भी  दिक्कत  बढ़  मई  है।  में  यह
 जानता  चाहता  हूं  कि  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध
 में  कया  कदम  उठाये  हैं?  चीफ  मिनिट्स
 के  पास  पत्र  भेजे  मये  हैं  या  उन  की  कोई
 मीटिंग  हुई  है  भीर  विभिन्न  मंत्रियों  के
 क्या  विचार  हैं  ौर  उक्त  विचारों  को  कब.
 तक  सरकार  कार्य  रूप  में  परिणत  सोच

 रही  है।  अगर  देर  हुई  तो  क्षरीफ  का.
 सीजन  भी  समाप्त  हो  जाएगा  और  फसलों  की
 स्थिति  दश  में  खराब  वो  जायेगी  ?

 SHRI  ANNASAHEB  P.  SHINDE.
 There  is  no  question  of  announcing
 support  prices.  Now,  as  I  gubmitted
 earlier,  since  the  kharif  cropg  have
 already  been  gown,  the  question  would
 now  be  of  announcing  procurement
 prices.  There  is  a  reference  in  the
 statement  that  the  Chief  Ministers’
 Conference  would  be  convened,  Nor-'
 mally,  it  के  convened  at  the  end  of
 September,  when  crop  prospects  become
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 known  and  we  are  in  a  position  to  take
 realistic  decisions  on  the  basis  of  crop
 prospects.  Though  the  date  hag  not  yet
 been  fixed,  it  would  be  by  end  of
 September  or  so.  Ag  far  as  the  earlier
 part  of  the  hon,  Member's  question  is
 concerned,  we  are  Row  to  announce
 the  procurement  prices.  As  far  a8
 open  market  selling  prices  are  con-
 cerned,  they  depend  upon  supply,
 demand  and  the  gap  between  produc-
 tion  and  requirement  and  a  number
 of  other  factors.

 SHRI  8.  M.  BANERJEE:  Mr.
 Speaker,  Sir,  it  hag  bean  seen  that
 both  the  peasantg  and  the  consumers
 have  been  cheated  by  the  Govern-
 ment’s  policy  of  divide  and  rule.  The
 procurement  price  igs  Rs,  150/-  per
 quintal  and  it  was  to  be  sold  in  Delhi
 and  other  places  at  Rs.  l6]  per  quin-
 tal.  I  would  like  to  know,  why
 foodgrains  procured  in  Punjab,  Har-
 yana  as  well  as  in  Rajasthan,  at  the
 price  of  Rs.  ‘150/-  per  quintal  are
 being  sold  in  Delhi  and  other  places
 between  Rs.  92—Rs.  275  per  quintal.
 Now.  it  is  Rs.  300/-  per  quintal,  The
 price  of  rice  in  Delhi  today  is  Rs.  430
 per  kilo,  good  rice.  The  price  of
 wheat  ig  also  Rs.  a/-  per  kilo.  Within
 a  period  of  three  months,  it  has  risen
 from  Re.  .0  to  Rs.  3  per  kilo.  I
 would  lfke  to  know,  whether  Govern-
 ment  has  evolved  any  policy  by  which
 there  is  some  ratio  between  the  pro-
 eurement  price  and  the  selling  price

 to  the  consumers,  and  if  they  have  not
 done  80,  are  they  going  to  do  it  or  not?

 SHRI  ANNASAHEB  P.  SHINDE:
 Sir,  I  would  like  to  correct  the  hon.
 Member.  The  procurement  price,  a3
 far  as  wheat  is  concerned,  ig  not
 Rs,  50  but  Rs.  05  per  quintal.  The
 issue  price,  which  ig  a  uniform  price
 at  all  places  throughout  the  country  is
 Rs,  25  per  quintal.  As  far  as  Gov-
 ernment  grain  issue  is  concerned,  there
 is  no  change.  The  only  thing  is,  over
 and  above  this  Rs,  125,  which  is  the

 -wholesale  price  to  the  State.  Govern-
 ments  they  add  Rs.  7  or  Rg,  8  depend-
 ing  on  the  mafging  of  the  fair  price
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 far  as  issue  prices  are  concerned.  In.
 regard  to  the  other  part  of  the  hon.
 Member's  question,  I  would  seek  your
 guidance  because  thig  question  relates
 to  the  recommendations  of  the  Agri-
 cultural  Prices  Commission.  I  have  no
 objection  in  discussing  the  general
 price  problem.  I  woulq  seek  your
 guidance,  whether  this  would  come
 under  the  question  under’  considera-
 tion.  I  am  at  your  disposal,

 SHRI  S.  M.  BANERJEE;  My  ques-
 tion  was  about  the  support  price  given
 to  the  farmer.  Sir,  I  want  your
 guidance  in  the  matter.  My  question
 is  about  the  proporticn.

 MR,  SPEAKER:  His  question  is
 whether  there  is  any  propurtion  or
 ratio  between  the  price  rer  »:mmended
 by  the  Commission  and  the  actual
 price  in  the  market.

 SHRI  ANNASAHEB  P.  SHINDE:
 There  are  two  parts  to  this  question.
 As  far  ag  the  foodgrains  procured  by
 government  are  coneerned,  there  is  a
 definite  ratio.  This  time  a  decision
 has  been  taken  that  to  the  extent
 possible  the  subsidy  element  should
 not  be  there,  thoygh  some  marginal
 subsidy  is  involved.  As  far  as  the
 open  market  price  is  concerned,  it  is”
 governed  by  a  number  of  factors
 like  production,  demand,  supply,
 hoarding  and  80  on.

 भी  सा यू रास  अहिरवार  :  प्रध्यक्ष  महोदय,
 में  माननीय  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता
 हैँ  कि  कया  यह  सही  है  कि  जब  रबी  ऑर
 खरीफ  की  फसलों  के  भाव  एग्रीकल्चर  कमीशन
 फिक्स  करता  है  तो  खं  ती  में  जो लागत  लगती

 है  उसका  को  महेन्द्र  म  रखते  हुये  सरकार
 एक  तरफा  फैसला  करती  है  प्रो  उसी  के  कारण
 सरकार  को  प्रोक्योरमेंट  में  कम  गल्ला  मिलता

 है  और  क्या  यह  बात  सही  है  कि  पिछले  साल
 सरकार  ने  जो  76  रुपये  के  हिसाब  से  गल्‍ला
 खरीदा  वह  सरकारी  दुकानों  पर  40  दौर
 45  के  भाव  से  बेचा  गया  ?  इतना  फर्क
 क्यों  रखा  गया  भर  क्‍या  सरकार  इस  को
 उचित  मानती  है  ?  अब  भाष  जो  मुख्य

 सम्मेलन,  करने  वाले  हैं
 क्या

 ae
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 डस  बात  को  ध्यान में  रखेगा  कि  फॉडलाइजस
 के  भाव  दुहने  हो  गये  हैं  सौर  उस  को  ध्यान
 में  रख  कर  ही  भाव  तय  किये  जाएंगे  ।  इस

 के  अलावा  सरकार  ते  जो  सिंचाई  दरें  बढ़ा
 दी  हैं,  बालो  की  वर  बढ़ा  दो  है  खन  सब

 बढ़े  हमे  चों  को  ही  ध्यान  में  रखकर  सरकार
 कीमतों  के  बारे  में  अपनी  नीति  निर्धारित
 करे  ?

 ‘SHRI  ANNASAHEB  P.  SHINDE:
 Government  give  considerable  thought
 to  all  these  problems  and  the  decisions
 about  prices  are  not  announced  arbi-
 trarily.  Our  general  approach  is  that
 remunerate  price  should  be  paid  to
 the  farmers.  We  get  the  cost  of  pro-

 duction  data  and  we  consult  the  Agri-
 cultural  Prices  Commission,  who  con-
 sult  the  agricultural  institutions
 and  so  on,  But,  ultimately,
 in  this  country  we  have  to
 arrive  at  a  decision  on  the  basis  of  an
 equitable  balance  between  the  con-
 sumers,  whose  purchasing  capacity

 ‘thas  to  be  taken  into  consideration
 while  fixing  the  prices,  though  we
 would  not  like  the  producers  to  incur
 losses  in  regard  to  this.  He  said  that
 -wheat  was  purchased  at  Rs.  76  and
 sold  at  Rs.  140.  That  is  not  correct.

 MB.  SPEAKER:  He  was  referring  to
 last  year  not  this  year.

 SHRI  ANNASAHEB  F.  SHINDE:  I
 ‘am  referring  to  last  year,  when  «ave
 ‘purchased  wheat  at  Rs.  76.  But  what
 is  distributed  through  the  public  dis-
 tribution  system  is  what  is  procured
 indigenously  as  also  what  is  imported,
 which  costs  round  about  Rs.  200.
 Therefore  to  say  that  government  is
 profiteering  at  the  cost  of  public  dis-
 tribution  would  not  be  a  correct  state-
 ment  to  make.

 SHRI  K.  LAKKAPPA:  The  support
 price  recommended  by  the  Agricul-
 tural  Prices  Commission  to  be  paid  to
 the  farmers  is  not  sometimes  con-
 ducive  too  the  farmers  and  that  does

 ‘net  give  them  any  incentive,  In  view
 -of  the  food  shortage  will  the  govern-
 ment  announce  a  definite  policy  of
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 are  more  anxious  to  grow  more  food,
 will  not  be  compelled  to  reduce  pro-
 duction  ‘because  off  the  frequent
 change  in  the  policy  of  the  Govern-

 SHRI  ANNASAHEB  P.  SHINDE:
 Even  though  we  announce  a  support
 Brice,  generally  the  procurement  prices
 are  higher  than.  the  support  price.
 The  approach  of  the  Government  of
 India  is  to  give  a  very  remunerative
 Price  to  the  farmers,  It  is  not  correct
 to  say  that  the  decline  in  food  produc-
 tion  is.  because  of  the  policy  of  the
 Government.  An  analysis  will  show
 that  production  hag  gone  down  during
 the  last  two  years  because  of  the
 erratic  behaviour  of  the  monsoon  and
 during  ‘1972-73  because  of  drought.

 श्री  हु कंस  द्वन्द  कछवाय  :  मंत्री  जी  मे
 बताया  कि  जो  बाहर  से  गेहूँ  मंगाया  वह
 200  रुपये  क्विंटल  के  भाव  से  मंडराया  जब

 कि  यहां  काश्तकारों  से  श्राप  76०  के  भाव
 से  खरोदते  हैं  ।  तो  में  जानता  चाहता  हूं
 कि  यहां  के  काश्तकारों  को  बाहर  से  मंगाये
 जाने  वाले  गेहूं  की  तुला  में  श्राप  क्‍यों  कम
 दाम  देते  हैं?  बाप  76  २७०  क्विंटल  यहां
 काश्तकार  से  खरोदते  हैं  झर  50%0  के  भाव
 से  बेचते  हैं,  यानी  दुगना  लाभ  कमाया  और
 अगर  व्यापारी  0%o  प्रति  क्विंटल  का  मुनाफा
 ले  कर  गेहूं  बाज़ार  में  बेचता  है  तो  वह  भाप  की

 निगाह  में  चोर  है  आर  उत  को  जेल  भेजा  जाता
 है।  तो  यह  जो  श्राप  ने  बाहर  का  भौर  यहां
 का  भ्रातृ  रखा  है  उस  को  खत्म  करने  जा

 रहे  हैं  ?

 SHRI  ANNASAHEB  P.  SHINDE:
 This  has  been  raised  a  number  of
 times  here  and  I  have  replied  to  it.
 I  do  not  think  it  vill  be  a  practical
 proposition  to  accept  that  our  prices
 should  be  related  to  international
 prices.  Sometimes  international  prices
 are  very  low  as  compared  te  the
 prices  we  pay  to  our  farmers.  Our
 economic  and  sociel  conditions  are
 different.  We  will  have  to  take  de-
 eisiong  with  relevance  te  our
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 |  Committee  on  Gujarat  Univer-
 siticg

 *495.  SHRI  P.  G,  MAVALANKAR:
 Will  the  Minister  of  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Government  of
 Gujarat  had  appointed  recently  a
 Committee  under  the  Chairmanship  of
 Shri  V.  V.  John  to  go  into  the  ques-
 tion  of  Universities,  their  moderni-
 sation  and  functioning  in  the  State  of
 Gujarat;

 (b)  if  so,  the  personnel  of  the  said
 Committee,  and  its  terms  of  reference;

 (९)  whether  the  said  John  Commit-
 tee  has  submitted  its  report  and  if
 so,  its  main  findings;  ang

 (d)  whether  the  Government  have
 accepted  the  recommendations  of  the
 said  Committee?

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (PROF.  S.  NURUL  HASAN):  (a)  to
 (d).  A  statement  is  laid  on  the  Table

 of  the  Sabha.

 itatement

 (a)  to  (d).  The  Government  of
 Gujarat  had  appointed,  on  3rd  April,
 1973,  a  Committee  consisting  of  the
 following  members:

 qa)  Shri  V.  V.  John,  Former  Vice-
 Chancellor,  Jodhpur  University
 —Chairman.

 (2)  Dr.  N.  K.  Vakil,  Vice-Chancel-
 lor,  M.  S.  University  of  Baroda,
 Baroda—Member.

 (3)  Shri  J.  B.  Sandil,  Vice-Chan-
 cellor,  Saurashtra  University,
 Rajkot—Member.

 (4)  Shri  V.  H.  Bhanot,  Former
 Joint  Director  of  Education,  Gujarat
 —Member  Secretary.

 The  terms  of  reference  of  the  Com-
 mittee  were  as  under: —

 (i)  to  review  the  state  of  higher
 education  and  to  assess  the  need  for
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 institutions  of  higher  education  in
 Gujarat,  over  the  next  decade;

 (ii)  to  consider  changes  in  the
 areas  of  the  Universities,  including
 establishment  of  new  Universities,
 so  as  to  enable  them  to  discharge
 their  functions  and  meet  their  obli-
 gations  effectively  and  adequately;

 (iii)  to  indicate  the  financial  im-
 plications  of  its  recommendations;
 and

 (iv)  to  make  such  other  recom-
 mendations  as  are  germane  to  the
 subject.

 The  Committee  has  recently  submit-
 teq  its  report  and  it  is  under  exami-
 nation  of  the  State  Government,

 SHRI  P.  G.  MAVALANKAR:  |  Sir,
 parts  (c)  and  (d)  have  not  been
 properly  and  fully  answered.  I  had
 asked  what  are  the  findings  of  the
 committee  and  whether  Government
 have  accepted  their  recommendations.
 There  is  no  mention  about  that  in  the
 statement.  Don’t  you,  Mr.  Speaker,
 ‘Sir,  think  that  it  is  right  and  neces-
 sary  for  the  Government  to  lay  on  the
 Table  of  the  House  the  report  of  the
 John  Committee,  because  it  is  so  im-
 portant  to  the  students,  teachers  and
 everybody  in  Gujarat?

 MR.  SPEAKER:  It  is  a  suggestion.
 What  is  your  question?

 P.  G  MAVALANKAR:  I
 hope  you  will  direct  the  Minister  to
 lay  the  report  on  the  Table.  Now,  in
 view  of  the  terms  of  reference  Nos.  (i)
 and  (ii)  mentioned  by  him,  will  the
 Minister  tell  us  how  long  will  the
 Gujarat  Government  take  in  con-
 sidering  the  report  and  inform  this
 House  as  to  what  are  the  recommen-
 dations  that  have  been  accepted  and
 those  not  accepted?

 SHRI

 PROF.  8.  NURUL  HASAN:  It  will
 not  be  possible  for  me  to  give  an  exact
 idea  as  to  how  long  the  Gujarat  Gov-
 ernment  will  take  to  consider  it.  I
 will  ask  them  to  expedite  their  con-
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 sideration  of  the  report  and  to  let  us
 have  a  copy  of  the  report  along  with
 their  views.

 SHRI  P.  G.  MAVALANKAR:  One
 .-of  the  important  objects  of  the  “Nav

 Nirman  Yuvak  Samiti”  Andolan  ००
 movement  in  Gujarat  early  this  year
 was  to  bring  about  a  radical  and
 meaningful  reform  in  higher  educa-
 tion.  Our  colleges  and  universities
 are  often  not  able  to  deliver  the  goods
 even  to  a  minimum  standard.  The
 ‘students  have  been  feeling  very  much
 agitated.  In  view  of  the  “Nav  Nir-
 man”  movement  and  in  view  of  the
 fact  that  our  students  are  denied
 opportunities  to  compete  in  the  all-
 India  competitive  examinations,  like,
 LA.S.,  ete—there  is  the  Institute  of
 Management  in  Ahmedabad  and  our
 students  do  not  get  admissions  in  that
 institute—and  the  problem,  therefore,
 being  so  urgent,  I  hope,  he  will  not
 give  a  routine  reply  and  he  will  give
 an  assurance  that,  he  will  tell  the

 “Government  of  Gujarat  to  give  the
 report,  accept  the  report  and  imple-
 ment  as  early  as  possible  so  that
 the  students  of  Gujarat  are  not
 unnecessarily  denied  the  right  of
 ‘getting  good  education  and  obtaining
 admissions  into  the  colleges  and  uni-
 versities  everywhere.

 PROF.  S.  NURUL  HASAN;  I  have
 already  saiq  that  I  will  request  the
 Gujarat  Government  to  expedite  the
 consideration  of  the  report.

 aft  weet  किशोर  सिह  :  इस  बाल  को
 ध्यान  में  रखते  हुए  कि  पिछले  दिनों  में  इस
 देश  में  विश्वविद्यालय  की  शिक्षा  के  सम्बन्ध
 मैं  अनेक  जांच  और  परीक्षण  हुए  हैं  और  यह
 जांच  उसी  तरह  से  हो  रही  ई,  क्या  मैं  जाने
 सकता  हूं  कि  चूंकि  गुजरात  राष्ट्रपति  शासन
 के  अधीन  है  इस  लिए  वहां  की  शिक्षा  में  इस
 प्रकार  के  कुछ  परिवहन  किए  जायेंगे  जिस  से  कि
 वहां  की  शिक्षा  एक  ग्रा दर्श  के  रूप  में  रोजगार

 मूलक  ,  एम्प्लॉयमेंट  झौरियन्टेड  हो  सके  ?
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 तो  एस  नूरूल  हुसन :.  इस  सिलसिले
 में  सरकार  की  जो  नीति  है  वह  कई  भगवा

 यूनिवर्सिटी  ग्रांट्स कमीशन  की  रिपोर्ट  के  दौरान
 मैं  हाउस  के  सामने  भ्रम  कर  चुका  हूं।  सरकार
 यह  महसूस  करती  है  कि  जो  हायर
 एजूकेशन  हो  उस  में  प्रोबलम  सौल्विक
 कैपेसिटी  ताल बे इल्मों  की  बढायी  जाए  ।
 कौर  जहां  तक  एम्पलायमेन्ट  का  सवाल  है  उस
 के  लिए  मुल्क  की  जनरल  इकोनोमिक
 डबलपरमैन्ट  का  एमप्लायमैस्ट  भ्रपोर्चुनिटीज
 से  ताल्लुक  है

 SHRI  H.  N.  MUKERJEE:  In  view
 of  Gujarat  being  under  the  Presi-
 dent's  Rule  which  might  conceivably
 continue  for  a  pretty  length  of  time
 according  to  whatever  the  appear-
 ances  are  there,  may  I  know  what  it
 ig  which  inhibits  the  Government
 from  examining  directly,  because  they
 are  in-charge,  the  Committee's  recom-
 mendations  and  expedite  whatever
 steps  are  to  be  taken  in  view  of  the
 agitation  in  Gujarat?

 PROF.  S.  NURUL  HASAN:  I  have
 already  submitted  that  I  will  ask  the
 Gujarat  Government  to  expedite  it.
 It  is  only  fit  and  proper  since  the
 President  has  decided  with  the  ap-
 proval  of  this  House  to  administer  the
 State  of  Gujarat  through  the  Goveror,
 that  it  is  being  examined  there,  I  am
 not  disclaiming  responsibility.  I  have
 already  said  that  I  will  request  them
 to  expedite  their  decision  and  let  us
 know.  Then,  I  will  take  such  appro-
 priate  steps  as  are  necessary.

 SHRI  H.  M.  PATEL:  The  Minister
 said  that  the  Committee  has  recently
 submitted  the  report.  What  does  he
 mean  by  “recently”?  As  far  as  I  know,
 the  report  must  have  been  submitted
 at  least  three  months  ago;  it  may  be
 more.  Therefore,  it  was  a  legitimate
 question  to  him  as  to  how  long  the
 Government  will  take  to  do  some-
 thing  about  it.  Since  Gujarat  has  been
 under  the  President's  Rule,  should  not
 the  Minister  of  Education  at  the
 Centre  have  taken  direct  interest  for
 two  reasons,  both  because  Gujarat  is
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 just  now,  the  responsibility  of  the
 Centre  and  algo  because  the  Educa-
 tion  Minister  should  be  interested  in
 questions  relating  to  higher  education?

 PROF.  S.  NURUL  HASAN:  The
 Committee  was  appointed  on  the  3rd
 April,  1873.  I  do  not  have  the  exact
 date  with  me  here  as  to  when  the
 report  was  submitted.  The  Govern-
 ment  was  informed  that  it  was  sub-
 mitted  recently.

 SHRI  H.  M.  PATEL:  It  was  sub-
 ‘mitted  not  less  than  three  months  ago.
 ‘This  is  a  reasonably  reliable  informa-
 tion.  You  can  ask  them  to  expedite...

 PROF,  8.  NURUL  HASAN:  I  have
 started  by  saying  that  I  would  request
 them  to  expedite.

 SHRI  H.  M.  PATEL:  Expedition
 Means  two  months  and  not  three
 months.

 MR,  SPEAKER:  Mr.  Patel,  if  you
 ‘know  that,  then  why  should  you  ask
 for  it?

 WRITTEN  ANWERS  TO
 QUESTIONS

 अन्य  प्रदेश  को  सप्लाई  किया  गया  गेहूं

 *  489,  डा०  लक्ष्मीनारायण  पांडेय:
 क्या  कि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  मार्च  से  जून,  974  तक  की  अवधि
 में  मध्य  प्रदेश  को  कितना  गेहूं  सप्लाई  किया
 गया  ;

 (ख)  निर्धारित  कोर्ट  के  अनुसार  कितना

 गेहूं  सप्लाई  किया  जाना  था  ;

 (गे)  कम  सप्लाई  किए  जाने  के  क्‍या
 कारण  हैं  ;  मीर

 (घ)  क्या  इस  कर्म।  को  देखते  हुए  मध्य
 प्रदेश  में  किसानों  पर  लेवी  लगाई  गई  थी  जो
 केन्द्रीय  सरकार  की  खाद्य  नीति  के  विऋद्ध  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (भो
 अण्जासाहिब  पी०  विस्व)  :

 (क)  और  (ख)  मार्च  से  जून,  974
 की  अवधि  के  दौरान  मध्य  प्रदेश  को  ग्रावंटित
 और  सप्लाई  की  गई  गेहूं  की  मात्रा  का  ब्योरा
 नीचे  दिया  गधा  है  :

 (000  भीटरी  टन  में  )

 महीना  ग्रांवटित  की  गई  सप्लाई  की

 मात्रा  मात्रा

 मार्चे  1974  5.0  lI.9
 अप्रेल,  974  0.0  8.4
 मई,  974  5.0  4.4

 जून,  974  0.3

 (ग)  सप्लाई में  कमी  कुछ  कार्यावालन
 सम्बन्धी  कठिनाइयों  के  कारण  हुई  थी  ।

 (घ)  जी  नहीं  1  राज्य  सरकार  ने  बताया

 है  कि  उन्होंने  किसानों  पर  कोई  लेवी  नहीं
 लगाई  है  1

 Farakka  Barrage  Project

 *49l.  SHRI  INDRAJIT  GUPTA:
 Will  the  Minister  of  SHIPPING  AND
 TRANSPORT  be  pleased  to  state:

 (8)  whether  a  disagreement  between
 the  Ministries  of  Shipping  and  Heavy
 Industry  is  holding  up  the  completion
 of  the  Farakka  Barrage  Project;

 (b)  if  so,  the  steps  taken  to  resolve
 the  disagreement  and  complete  the
 project;

 (e)  whether  the  cost  of  construction
 has  risen  too  fast  and  has  upset  ori-
 ginal  calculations;  and

 (d)  if  so,  the  facts  thereof?

 THE  MINISTER  OF  SHIPPING
 AND  TRANSPORT  (SHRI  KAMLA-
 PATI  TRIPATHI):  (a)  No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise.  <
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 (९)  and  (d).  The  estimated  cost  of
 the  Farakka  Barrage  Project  which
 was  originally  sanctioned  for  Rs.  68.59
 crores  was  subsequently  revised  to
 Rs,  56.293  crores,  of  which  an  amount
 of  Rs,  25.4  crores  has  been  spent
 upto  ‘1973-74.  The  increase  in  the
 estimated  cost  is  mainly  due  to  in-
 crease  in  the  scope  of  the  project,  rise
 in  the  cost  of  materials  and  labour,
 rise  in  the  cost  of  land  acquisition  and
 the  provisions  for  some  of  the  items
 found  necessary  on  detailed  investi-
 gations.

 Protest  by  Theatre  Artistes

 *496.  SHRI  VASANT  SATHE:  Will
 the  Minister  of  EDUCATION,  SOCIAL
 WELFARE  AND  CULTURE  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  attention  of  the  Gov-
 ernment  has  been  drawn  to  the  news
 report  appearing  in  a  local  English
 daily  dated  23rd  August,  974  under
 the  caption  “Theatre  artistes  stage
 ‘masked’  protest”,  and

 (b)  if  so,  the  reaction  of  Govern-
 ment  thereon?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  ‘EDUCATION  AND
 SOCIAL  WELFARE  AND  IN  THE
 DEPARTMENT  OF  CULTURE  (SHRI
 D.  P.  YADAV):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  demands  of  the  theatre
 artistes  were  discussed  by  their  repre-
 sentatives  with  the  Vice-Chairman  of
 the  Sangeet  Natak  Akademi.  In  the
 light  of  the  discussion,  the  Akademi  is
 taking  various  steps.

 feet  परिवहन  निगम  की  बसें

 +497.  श्री  एम०  एस०  (रती  :

 क्या  नौवहन  बौर  परिवहन  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  १.रेगे  कि  :

 (क)  क्यों  सरकार  का  ध्यान  30  जुलाई
 974  को  एक  स्थानीय  दैनिक  में  प्रकाशित
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 इस  समाचार की कौ  और  दिलाया  गयीं  है  कि  दिल्ली
 परिवहन  निगम  क  400  से  प्रबंधक  बच्चें  महीनों
 तक  मामूली  खराबियों  के  कारण  वर्कशाप
 में  पड़ी  रहती  हैं  ;

 (ख)  क्या  उन  बसों  में  कुछ  बसे  नयी
 भी  हैं;

 (ग)  क्या  निगम  की  बसे  पफ  निर्धारित
 चक्करों  की  बजाय  प्रति  दिन  बहुत  कम  चक्कर
 लगा  पाती  हैं  ;  और

 (घ)  यदि  हां,  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार
 की  प्रतिक्रिया  क्‍या  है  ?

 नौवहन  झोर  परिवहन  मंत्री  शनी
 कमलापति  शत्रिपाढी)  :  (क)  जी,  हां  ।

 (ख)  जी  नहीं  Le

 (ग)  इस  समय  निगम  की  बसे  निर्धारित
 फेरों  के  लगभग  66  प्रतिरूप  करें  लगा  संपत्ति  हैं।

 (घ)  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  ने  नये

 डीलरों  के  निर्माण  का  कार्य  क्रम  शूरू  किया  है|
 जब  ये  डिपो  तैयार  हो  जायेगे  और  उपयोग  के
 लिए  चालू  हो  जायेंगे  तब  गाड़ियों  के  रखरखाव

 सुविधाओं  के  सुधरने  की  संम्भावना  हैं  और

 लुप्त  फेरों  की  संख्या  उत्त रौयर  कम  हो  जायेगी  t

 Excess  Payment  for  Ford  Tractors

 #498,  SHRI  RANA  BAHADUR
 SINGH:  Will  the  Minister  of
 AGRICULTURE  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  farmerg  had  to  make
 excess  payment  for  Ford  tractors  pur-
 chased  through  Punjab  Agro  Indus-
 trial  Corporation;

 (b)  if  so,  whether  the  amount  of
 excess  payment  hag  been  refunded  to
 the  purchasers;  and

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor?
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 (SHRI  ANNASAHEB  P.  SHINDE):
 (8)  to  (c).  No  complaints  have  been
 received  from  the  farmers  regarding
 any  excess  payment  made  by  them  in
 respect  of  Ford  tractors  supplied  to
 them.  But  we  are  trying  to  verify  this
 complaint.

 Housing  Boards  ang  Slum  Clearance
 Boards

 “499.  SHRI  K.  LAKKAPPA:  Will
 ‘the  Minister  of  WORKS  AND  HOUS-
 ING  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  are  aware
 ‘that  many  Housing  Boards  and  Slum
 ‘Clearance  Boards  have  sprung  up  in
 recent  past;  and

 (b)  whether  there  is  a  machinery
 to  screen  the  working  of  these  Hous-
 ing  Boards  and  Slum  Clearance
 Boards?

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  (SHRI  BHOLA  PASWAN
 SHASTRI):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  Housing  Boards  and  Slum
 Clearance  Boards  in  the  States  are
 statutory”  bodies  set  up  by  the  State
 Governments  under  their  own  enact-
 ments.  The  operation  of  these  Boards
 ‘is  accordingly  governed  by  the  provi-
 sions  of  those  Acts.

 Setting  up  of  National  Library  in
 Dethi

 *500.  SHRI  YAMUNA  PRASAD
 MANDAL:  Will  the  Minister  of  EDU-
 CATION,  SOCIAL  WELFARE  AND
 CULTURE  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  propose
 ‘to  set  up  a  National  Library  in  Delhi;

 (9)  if  so,  whether  any  site  has  been
 selected  for  the  proposed  library;  and

 (e)  the  time  by  which  the  Library
 would  be  set  up?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 ‘MINISTRY  OF  EDUCATION  AND

 34

 SOCIAL  WELFARE  AND  IN  THE
 DEPARTMENT  OF  CULTURE  (SHRI
 D.  P,  YADAV):  (a)  No,  Sir.

 (b)  and  (९)  Does  not  arise.

 Collapse  of  portions  of  School  Build-
 ingg  in  Delhi

 *5OL,  SHRI  NAWAL  KISHORE
 SHARMA:

 SHRI  BIRENDER  SINGH
 RAO:

 Will  the  Minister  9f  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 be  pleased  to  state:

 (a)  the  number  ang  names  of  schools
 in  Dethi  whose  walls  or  roofs  collaps-
 ed  recently;

 (b)  whether  an  inquiry  has  been
 Made  into  the  causes  and  the  num-
 ber  of  children  killeq  or  injured  as
 a  result  thereof;

 (ce)  the  action  taken  or  proposed  to
 be  taken  against  the  persons  respon-
 sible  for  the  collapse;  and

 (d)  whether  any  compensation  has
 been  paid  to  the  victims?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  EDUCATION  AND
 SOCIAL  WELFARE  AND  IN  THE
 DEPARTMENT  OF  CULTURE  (SHRI
 D.  P.  YADAV):  (a)  to  (d).  On  2nd
 August,  1974,  the  roof  of  only  one
 school  viz,  Commercial  Primary
 School,  Charkhewalan,  Delhi,  collaps-
 eq  and  2  children  were  injured,  but
 none  was  killed  as  8  result  of  the
 collapse  of  the  roof.  All  these
 children  were  admitted  immediately
 to  the  Irwin  Hospital,  New  Delhi.
 Eight  of  them  were  discharged  from
 the  Irwin  Hospital  the  next  day  and
 three  on  the  following  day.  One  stu-
 dent,  who  sustained  injury  on  the
 head  was  discharged  on  the  seventh
 day.

 The  school  is  run  by  a  private
 management  and  is  recognised  by  the
 Municipal  Corporation  of  Delhi.  The
 Engineering  Department  of  the
 Corporation  is  enquiring  into  the
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 causes  of  the  roof  collapse  and  only
 after  their  findings  are  known,  the
 question  of  any  further  action  in  the
 matter  could  be  considered.  No  com-

 pensation  has  been  paid  to  the  children
 who  were  injured  in  the  collapse,
 because  none  suffered  permanent  or
 grievous  injury  or  disability  and
 hence  the  parents  of  the  injured
 children  did  not  claim  any  compensa-
 tion.

 Alleged  sale  of  Adivasi  Children

 #502,  SHRI  N.  E.  HORO:  Will  the
 Minister  of  AGRICULTURE  be  pleas-
 ed  to  state:

 (a)  whether  Government’s  atten-
 tion  has  been  drawn  to  a  report  in
 an  English  Daily  dated  29th  July,
 974  that  an  Adivasi  (Tribal)  in  Man-
 dla  (Madhya  Pradesh)  sold  his  two
 children  at  a  weekly  market  as  he
 had  nothing  to  feed  them;  and

 (b)  if  so,  the  reaction  of  Govern-
 ment  thereon?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 (SHRI  ANNASAHEB  P.  SHINDE):
 (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  State  Government
 reported  that  no  such  incident
 occurred  in  Madhya  Pradesh.

 Conference  of  State  Cooperation
 Ministers

 *503.  SHRI  P.  NARASIMHA
 REDDY:

 SHRI  R.  ५.  SWAMINATHAN:

 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE
 be  pleased  to  state:

 have
 has

 (a)  whether  it  has  been  decided
 that  cooperatives  should  take  up  dis-
 tribution  of  essential  goods  in  the
 country;

 (b)  whether  this  was  one  of  the  re-
 commendations  made  by  the  recent
 Conference  of  the  State  Co-operation
 Ministers  in  Delhi;  and

 (c)  other  subjects  discussed  and  de-
 cision  arrived  at  the  said  Conference?.
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE:
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE.
 (SHRI  ANNASAHEB  P.  SHINDE):.
 (a)  The  State  Governments  have  been.
 advised  that  cooperatives  should  be
 increasingly  utilised  in  the  public  dis-
 tribution  system  for  essential  con-
 sumer  goods.

 (b)  The  Conference  has  recommen-
 ded  that  consumer  cooperatives
 should  play  a  dominant  role  in  the
 Public  distribution  system.

 (c)  A  statement  is  laid  on  the  Table
 of  the  House,  [Placed  in  Library.  See
 No.  LT-8283|74].  The  recommenda-
 tions  made  in  the  Conference  are
 under  consideration  of  the  Govern-
 ment,

 Non-recognition  of  Ranchi  University
 B.A,  (Hons.)  Degree  by  Delhi

 University

 "504,  KUMARI  KAMLA  KUMARI:
 Will  the  Minister  of  EDUCATION
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  are  aware
 that  the  Delhi  University  has  not  giv-
 €n  recognition  to  the  B.A.  (Hons.)
 Degree  of  Ranchi  University  and  as  a
 result  thercof  many  students  who
 wanted  admission  in  the  Evening  Law
 Centre  No.  2  of  Delhi  University  from
 Ranchi  University  has  been  refused
 admission:

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor:  and

 (२)  whether  Government  propose  to
 give  instructions  to  the  Delhi  Univer-
 sity  to  give  recognition  immediately
 so  that  people  from  backward  areas
 might  be  benefited?

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (PROF.  S.  NURUL  HASAN):  (a)  and
 (b).  Aecording  to  the  information
 furnished  by  the  University  of  Delhi,
 B.A.  (Hons.)  Degree  of  Ranchi  Uni-
 versity  has  not  been  recognised  by  7
 as  equivalent  to  its  B.A.  (Hons.)
 Degree  for  purposes  of  higher  studies,



 as  the  syllabus  prescribed  by  the
 Ranchi  University  for  this  examina-
 tion  was  found  to  be  of  lower  standard
 in  comparison  to  the  syllabus  pres-
 cribed  by  Delhi  University.

 (ce)  No,  Sir.

 Block-wise  Project  Reports  for  House
 Sites

 *505.  SHRI  NATHU  RAM  AHIR-
 WAR:  Will  the  Minister  of  WORKS
 AND  HOUSING  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  State  Governments
 were  asked  to  formulate  Block-wise
 project  reports  and  send  the  same  to
 the  Ministry  of  Works  and  Housing
 immediately,  under  the  scheme  of  pro-
 vision  of  House-sites  to  landless  agri-
 cultural  labour;

 (b)  if  so,  which  of  the  State  Gov-
 ernments  have  sent  Block-wise  propo-
 sals,  on  what  dates  and  for  how
 many  landless  labourers;  and

 (c)  what  were  their  cost  of  develop-
 ment  and  for  acquisition  of  private
 land?

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  (SHRI  BHOLA  PASWAN
 SHASTRI):  (a)  Yes  Sir.

 (b)  and  (c).  Block-wise  project  pro-
 pusals  were  received  from  the  State
 Governments  on  different  dates  for
 different  blocks.  A  statement  showing
 the  projects  received  upto  3lst  March,
 1874,  expenditure  involved  and  the
 number  of  Jandiess  families  in  rural
 areas  covered,  is  laid  on  the  Table  of
 the  Sabha.  [Placed  in  Library,  See
 No.  LT-8284(|74].

 Supply  of  Wheat  as  Certified  Seed

 *506.  SHRI  V.  ESWARA  REDDY:
 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE
 be  pleased  to  state:
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 (a)  whether  an  association  of  some
 farmers  in  Delhi  has  evaded  payment
 of  taxes  by  supplying  ordinary  wheat
 as  certified  seed  to  various  State  Gov-
 ernments;  and

 (b)  if  so,  the  facts  thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 (SHRI  ANNASAHEB  P.  SHINDE):
 (a)  and  (b).  No  specific  complaint  of
 any  ogsociation  of  farmers  in  Delhi
 having  evaded  payment  of  taxes  by
 supplying  ordinary  wheat  as  certified
 seeds  to  State  Governments  has  come

 to  the  notice  of  the  Government.  Some
 cases  cf  movement  of  wheat  grain  in
 the  garb  of  sced  from  the  Tarai  re-
 gion  of  U.  P.  by  imposters  and  bogus
 firms  in  Delhi  had  been  reported.  It
 has  been  ascertained  from  the  Govern-
 meut  of  U.  P.  that  these  cases;  are
 under  investigation.

 Useless  Cattle

 *507.  SHRI  LALJI  BHAI:  Will  the
 Minister  of  AGRICULTURE  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  any  survey  has  been
 conducted  to  find  out  the  number  of
 useless  and  unwanted  cattle  in  India;
 and

 (b)  if  so,  steps  taken  by  Govern-
 ment  to  utilise  them  in  some  manner?

 THE  MINISTER  OF  STATE  एफ  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 (SHRI  B.  P.  MAURYA:  (a)  and  (b).
 No  Sur.  No  specific  survey  for  this
 FUrptse  has  been  carried  out.  How-
 ever,  during  the  Second  Plan  p2ricd  a
 scheme  for  the  rounding  up  of  stray
 and  wild  cattle,  which  cause  damage
 to  standing  crops  andjor  create  nui-
 safice  in  towns  and  cities,  wag  intro-
 duced  and  has  continued  since  then.
 During  the  Third  Plan  the  scope  of
 the  Scheme  was  expanded  to  include
 distribution  of  such  cattle  to  different
 breeders  in  the  country.  In  this  man-
 ner  about  27,000  cattle  have  been  dis-
 tributed.  Nearly  10,000  unproductive
 cattle  have  been  sent  to  “Go  Sadans”.
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 दिल्‍ली  के  आवासीय  क्षेत्रों  में  चल  रहे
 कुटीर  तथा  लघु  उद्योगों  को  नियमित

 करना

 3433.  श्री  हुकम  शब्द  कछवाय  :  क्‍या
 निर्माण  शौर  आवास  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंग  कि  :

 (क)  क्‍या  दिल्‍ली  के  मास्टर  प्लान  में
 परिवर्तन  करके  श्रावासीय  क्षेत्रों  में  चल  रहें
 कुटीर  तथा  लघु  उद्योगों  को  नियमित  किया
 जा  रहा  है;  और

 (ख)  यदि  हां,  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या
 हैं?

 *  संसदीय  कार्य  विभाग  तथा  निर्माण
 और  आवास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 (ी  शोम  मेहता  )  :

 (क)  जी  ,  नहीं  ।

 (@)  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 विश्व  बेक  द्वारा  सध्य  प्रवेश  में  लघु  सिंचाई
 के  लिए  सहायता  विया  जाना  v

 3434.  भी  हुकम  स्वाद  कछवाय  :  क्‍या

 कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे
 कि:

 (क)  क्या  विश्व  अक  ने  मध्य  प्रदेश
 में  लघू  सिंचाई  योजनाकारों  पर  होने  वाले  व्यय
 में  अनुदान  देना  स्वीकार  कर  लिया  हैं;  और

 (ख)  यदिहां,  तो  उसका  ब्यौरा  क्या

 है?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (श्री
 अण्णासाहिम  पी०  शिन्दे  )  :

 क)  और  (ख).  इंटरनेशनल  डेवलप-
 शन्ट  एसोसियेशन  (विश्व  बैंक  से  सम्बद्ध)  से

 सहायता  प्राप्त  ,  मध्य  प्रदेश  में  लघु  सिंचाई
 सुविधाओं  के  विकास  के  लिए  एक  ऋण  परि-
 ये  भेजना,  इस  समय  कार्यान्वित  की  जा  रही  है  ।

 यह  परियोजना  एक  तीन  वर्षीय  कार्यक्रम  है
 (इसकी  समाप्ति  की  तारीख  3i  दिसम्बर,
 976  है)  q  इसका  कुल  परिव्यय  45,  29

 करोड  रुपये  का  है,  जिसमें  इंटरनेशनल  डेवलप-
 कमेन्ट  एसोसियेशन  की  सहायता  330  लाख
 अमेरिकन  डालर  होगी।  इस  परियोजना  में  35
 जिलों  में  लगभग  25,  000  नये  कूचों  का  निर्माण
 करने,  5,000  वर्तमान  खुदे  कूचों  का

 सुधार  करने,  लगभग  29,000  विद्युत  और
 12,000  डीजल  पावर  पम्प  सेट  तथग  लगभग
 2700  रहट  लगाने  का  परिकल्पना  की
 गई  है  ।

 Afforestatio,  and  Soil  Conservation
 Works  in  Gujarat

 3435.  SHRI  D.  P.  JADEJA:  Will  the
 Minister  of  AGRICULTURE  be  pleased
 to  state:

 (a)  Whether  work  of  soil  conserva-
 tion  and  afforestation  ig  being  taken
 up  by  the  Government  of  Gujarat  in
 order  to  prevent  the  filling  up  of  re-
 servoir  by  silt  from  the  catchment
 areas  of  the  Dantiwada  Dam  on  river
 Banas  in  Gujarat;

 (b)  if  so,  the  soil  conservation  and
 afforestation  work  completed  during
 the  year  1973-74;  and

 (c)  the  total  expenditure  incurred
 on  the  scheme?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 (SHRI  B.  P.  MAURYA):  (a)  Yes,  Sir.
 Soil  conservation  and  afforestation
 measures  in  the  catchment  areag  of
 Dhantiwada  Dam  are  being  carried
 out  by  the  Government  of  Gujarat
 under  a  Centrally  Sponsored  Scheme
 since  Third  Five  Year  Plan.  The  ob-
 jective  of  the  scheme  is  to  protect  the
 catchment  afea  from  soil  erosion  in
 order  to  prevent  the  premature  gilta-
 tion  of  the  reservoir.
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 (b)  Unde:  this  scheme  soil  conserva-
 tion  work  comprising  contour  bunding
 and  terracing  of  agricultural  Jand  oa
 38  hectares,  afforestation  on  600  hec-
 tares  and  pasture  development  on  00
 hectates  were  carried  out  during  the
 year  1973-74.

 (९)  The  total  expenditure  of  Rs.  0.40
 lakhs  hag  been  incurred  on  this  scheme
 during  the  year  973-74,

 Measures  to  check  malnutrition

 3436.  SHRI  P.  VENKATASUBBA-
 JAH:  Will  the  Minister  of  EDUCA-
 TION,  SOCIAL  WELFARE  AND
 CULTURE  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  a  massive  nutrition
 plan  is  proposed  to  he  Jaunched  in  the
 Fifth  Plan  to  check  malnutrition;

 (b)  if  so,  the  salient  features  there-
 of;  and

 (९)  how  far  it  is  expected  to  go  to
 check  malnutrition  in  the  country?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  EDUCATION  AND
 SOCIAL  WELFARE  AND  IN  THE
 DEPARTMENT  OF  CULTURE  (SHRI
 ARVIND  NETAM):  (a)  to  (c).  The
 Plan:.ing  Commission,  who  are  co-
 ordinating  the  nutrition  programmes  of
 the  various  Ministries|Departments  of
 the  Government  of  India,  are  concern-
 ed  with  the  subject  and  they  have  fur-
 nished  the  following  informatio,  in
 repiy  to  this  Question:—

 It  75  proposed  to  extend  the  nutrition
 Programmes  substantially  during  the
 Fifth  Five  Year  Plan  period  so  as  to
 create  better  nutrition  facilities  for
 Pregnant  women,  lactating  mo*.ers,
 pre-school  and  school  children  of
 weaker  sections.  An  outlay  of  Rs.  405
 erorcs  for  nutrition  has  been  provided
 in  the  draft  Fifth  Five  Year  Plan,  in
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 addiiion  to  CARE’s
 roughly  Rs.  200  crores.  Nutritiv,  is
 4  sicio-economic  problem  of  huge
 dimensions  ijn  sur  country  and  jhe  out+
 Jays  provided  under  the  Fifth  Plan
 would  not  be  adequate  io  tack!»  the
 probicem  in  its  totality.  Since  the  en-
 lite  population  living  below  the
 poverty  line  cannot  be  covered  by  such
 a  programme,  some  selected  se-..jons
 of  the  population  among  whom  mal-
 nutrition  is  most  widely  spread  are  the
 ckvicug  choice  for  such  a  programme.

 assistance  of

 The  salient  features  of  the  Nutrition
 programmes  are:—

 (i)  Suopplementary  feeding  program-
 mes:

 Supplementary  feeding  prug-
 ramme  consisting  of  supplementary
 nutrition  to  pre-school  children  be-
 low  the  age  of  6  years,  prexnant
 women  and  lactating  mother,  and
 mid-day  meals  programme  for  the
 school  children  of  6—il  years  of
 oge.  It  is  envisaged  that  the  sup;  ie-
 mentary  feeding  programme  under
 the  special  nutrition  will  go  up  from
 3.8  million  to  about  70  million  by
 the  end  of  5th  Plan  and  under  the
 raid-day  meals  the  figure  is  expect-
 ed  to  rise  from  l2  million  to  6.5
 million  during  the  Fifth  Plan  period.

 (ii)  Self-sufficiency  in  feeding  prog-
 ramme;

 It  is  proposed  to  set  up  a  Nutsition
 Cerporation  under  the  Union  De-
 fartment  of  Food  who  wil!  be  res-
 ponsible  for  producing  nutritious
 fuods  for  the  supplementary  feeding
 programme.  The  processed  food
 will  mainly  be  Balahar,  Miltone  and
 Modern  Bread  to  cater  to  the  diffe-
 rent  areas  ang  to  meet  the  total
 requirements  of  the  nutrition  prog-
 ramme.

 (iii)  Applied  Nutrition  Programmes:

 Under  this  it  is  proposed  to  cover
 700  new  blocks  for  purposes  of  nut-
 rition  education  and  extension  9705
 grammes  amongst  the  rural  popula-
 tien.
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 (iv)  Health-  based  Nutrition  Pro-
 grammes:

 Under  this  it  is  proposed  to  pro-
 vide  protective  immunisation  to
 children  against  diphtheria,  whorcp-
 ing  cough  and  tetanus  and  expectan:
 mothers  against  tetanus  and  anae-
 tia.  It  is  also  intended  to  expand
 the  programme  of  prevention  of
 blindness  by  administration  of
 heavy  doses  of  Vitamin  ‘A’  to  ghild-
 ren

 The  nutrition  programme  is  to  be
 Celivered  in  an  integrated  manner
 along  with  health  care  and  family
 planning  services.  Research,  surveys
 ang  evaluation  will  find  an  important
 place  ip  the  nutrition  plans  in  the  Fifth
 Five  Year  Plan.  The  Government  is
 also  intending  to  set  up  a  high-power-
 ed  Central  Coordination  Committee  on
 Nutrition  to  ensure  systematic  Com-
 munication,  consultation  and  ccordi-
 nation  amongst  the  various  Depart-
 menis,  Agencies  and  the  States  uncer-
 taking  the  nutrition  programmes.  This
 Coordination  Committee  will  also  be
 responsible  for  evaluation  and  moni-
 tering  of  the  nutrition  programmes  a.
 the  Centre.

 Recruitment  Procedure  to  ‘DDA

 3437.  SHRI  S.  A.  MURUGANAN-
 THAM:  Will  the  Minister  of  WORKS
 AND  HOUSING  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have  set
 up  a  Committee  to  go  into  the  recruit-
 ment  procedure  in  Delhi  Development
 Authority;  and

 (b)  if  so,  the  facts  thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 DEPARTMENT  OF  PARLIAMEN-
 TARY  AFFAIRS  AND  IN  THE  MI-
 NISTRY  OF  WORKS  AND  HOUSING
 (SHRI  OM  MEHTA):  (a)  No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise.
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 वो  पहिये  वाले  स्कूटरों  के  चालकों
 हारा  लोहे का  टोप  पहना  जाना

 3438.  भी  हुकम  श्वम्वें  कछवाय
 क्या  लौह  शौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने
 की  कपा  करेंगे  कि

 (क)  इस  समव  दिल्‍ली  में  दो  पहियों
 वाले  स्कूटरों की  संख्या  कितनी  है  ;  कौर

 (ख)  दो  पहिए  वाले  वाहनों  के  चालकों
 के  लिए  लोहे  के  टोप  पहनने  के  सम्बन्ध
 में  सरकार  की  भावी  नीति  शौर  योजना  क्‍या  है?

 नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्रालय  में
 उपमंत्री  (श्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी  )
 (क)  3i-3-74  को  दिल्‍ली  में  1,57,398

 पहियों  वाले  स्कूटर/मोटर  साइकिल
 रजिस्टर  थे  ।

 (ख)  दिल्ली  प्रशासन  ने  दो  पहियों
 वाले  स्कूटर  चालकों  द्वारा  इस्पात  के  टोप  पहनने
 के  बारे  में  ग्राम  तक  कोई  फैसला  नहीं  किया  है

 State  Trading  in  Wholesale  Trade  of
 Foodgrains

 3439.  SHRI  BHOGENDRA  JHA:
 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  in  view  of  the  total
 failure  of  the  wheat  procurement  by
 depending  upon  the  wholesalers  it  is
 proposed  to  strictly  enforce  state  trade
 in  wholesale  trade  of  foodgrains  pro-
 curing  entire  marketable  surplus  with
 graded  levy  exempting  the  marginal
 farmers;  and

 (b)  if  so,  the  decision  thereabout?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 (SHRI  ANNASAHEB  P.  SHINDE):
 (a)  and  (b).The  procurement  of  wheat
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 under  the  new  policy  ig  still  going  on.
 With  a  view  to  enlarging  the  scope  of
 procurement  various  suggestions  are

 ‘under  the  active  consideration  of  the
 Government.  The  policy  of  procure-
 ment  of  foodgrains  is  being  reviewed
 from  time  to  time  in  consultation  with
 the  State  Governments  to  consider  the
 step  that  may  be  necessary  for  ailain-
 ing  tlie  policy  objectives.

 Rise  in  free-market  sugar  price

 ‘3440.  SHRI  JAGANNATH  MISHRA:

 Will  the  Minister  of  AGRICUL-
 “TURE  be  pleaseg  to  state:

 (a)  whether  the  prices  of  free-
 ‘market  sugar  have  gone  up  by  about
 25  per  cent  during  the  last  six  months;

 (b)  if  so,  reasons  therefor:  and

 (c)  the  steps  take,  to  ensure  the
 stabilisation  of  prices  of  the  sale  of
 sugar  in  the  tree-market?

 ‘THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRIULTURE  (SHRI
 8.  P,  MAURYA):  (a)  and  (b).  There
 has  been  recenly  a  spurt  in  open
 market  prices  mainly  due  to  lower
 production  of  sugar  than  expected,  re-
 sulting  from  fail  in  recuvery  caused

 ‘by  pyrilla  infestation  of  sugarcanc,
 absence  of  winter  rains,  frost  ete.
 This  coupled  with  larser  exports  ar-
 ranged  for  earning  the  much  needed
 foreign  exchange  necessituted  reduc-
 tion  in  monthly  releases  of  sugar  for
 internal  consumption  from  June,  i974
 onwards.  Besides,  firm  upcountry  ad-
 vices,  increasing  demand  owing  to

 “festivals  etc.  and  general  inflationary
 trend  may  also  be  some  of  the  contri-
 ‘buting  factors  leading  to  the  present
 ‘bullish  trend,

 (c)  Efforts  to  increase  sugar  pro-
 duction  will  be  made  by  considering
 the  continuarice  of  the  partia]  control
 ‘policy,  excise  rebate  schemes,  com-
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 have  also  been  advised  again  ic  tighten
 their  distribution  machinery  with  a
 view  to  preventing  malpractices  c.g.
 sale  of  levy  sugar  in  open  market,
 hoarding  etc.  All  these  measures  are
 expected  to  help  in  stabilisation  of
 open  market  prices  at  a  reasonable
 level.

 देश  सें  हानि  उठा  रहे  बन्दरगाह

 344I.  श्री  शरीर  थी०  बढ़  :  क्‍या

 नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्री  पह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 (के)  देश  में  कौन  कौन से  बन्दरगाह
 अपनी  क्षमता  का  पुर्ण  उपयोग  ने  कर  सकने
 तथा  सुप्रबन्ध  के  करण  हानि  उठा  रहे
 हैं  और  उनमें  से  प्रत्येक  बन्दरगाह  को
 कितनी  हानि  हो  रही  है;  और

 (ख)  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या
 कार्यवाही  की  है  ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  में
 उपमंत्री  (श्री  प्रणब  कुमार  मुखों)  :(  क)

 कलकत्ता,  मद्रास,  कोचीन,  कांडला  और
 पारादीप  के  बड़े  पत्तनों  को  खर्चे  में  वृद्धि
 के  तथा  पत्तन  क्षमता  का  पुरा  उपयोग  न  होने
 के  कारण  घाटा  हो  रहा  है  ।  इन  पत्तनों
 को  1973-74  4  हुआ  राजस्व  घाट।  निम्न
 प्रकार  है  :--

 पत्तन  का  नाम  राजस्व  घाटा

 (रुपये  लाखों  में)

 कलकत्ता  1,203,07

 मद्रास  209,00

 कोचीन  122,  74

 कांडला  1.83

 पारादीप  316,  50
 “missioning  of  new  factories,  I
 rating  the  expansion  programme  of
 existing  factories  and  cane-develop-

 ™ent  both  quantity-wise  and  quality-
 ‘wise.  Further,  the  State  Governments

 (@)  पत्तनों  ने  सम्बन्धित  अधिकरणों
 से  उनके  द्वारा  धरा  उठाई  को  गई  बस्तों



 की  सतत  आपूर्ति  को  सुनिश्चित  करने  के

 लिए  अनुरोध  किया  है  ताकि  के  परी  क्षमता

 का  उपयोग  कर  सकें  ।  पत्तन  की  दरों  में

 भी  संशोधन  किया  जा  रहा  है  |

 ‘Committee  on  number  of  students  in
 Delhi  University

 3442.  SHRI  VEKARIA:
 SHRI  D.  P.  JADEJA:

 Will  the  Minister  of  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 be  pleased  to  state:

 shortage  of  cement  and  steel,
 (a)  whether  Government  have  ap-

 pointed  g  high  powereg  Committce  to
 examine  the  problem  of  rapidly  in-
 ereasing  number  of  students  in  col-
 leges  in  Delhi  University;  and

 (b)  if  so,  when  the  report  is  likely
 to  be  submitted  to  Government?

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (PROF.  8,  NURUL  HASAN):  (a)  and
 (b).  A  Committee  has  beef,  appoint-
 ed  by  the  Government  to  consider  the
 situation  arising  out  of  the  increase
 in  the  number  of  students  and  Col-
 leges  in  the  University  of  Delhi  and
 to  make  recommendations  regarding
 the  steps  that  may  be  taken  to  deal
 with  it.  The  Committee  has  started
 its  work  recently,  It  will  take  some-
 time  for  the  Committee  to  submit  its
 report.
 National  Council  of  Educational

 Research  and  Training
 3443.  SHRI  VEKARIA:

 Will  the  Minister  of  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  National  Council
 of  Educational  Research  and  Training
 undertook  research  studies  in  the  field
 of  educational  psychology  and  foun-
 dation  of  education;  and

 (b)  if  so,  the  salient  features  of  the
 study  and  the  results  achieved?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  EDUCATION  AND
 SOCIAL  WELFARE  AND  IN  THE
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 DEPARTMENT  OF  CULTURE  (SHR)
 D.  P.  YADAV):  (a)  Yeas,  Sir.

 (9)  A  statement  is  leid  on  the
 Table  of  the  House.  [Placed  in  Lib-
 rary,  See  No.  LT-8285/74).

 N.B.C.C,  Construction  Technique

 3444.  SHRI  N.  K,  SANGHI;

 Will  the  Minister  of  WORKS  AND
 HOUSING  be  pleaseg  to  state:

 (a)  whether  in  view  of  the  acute
 the

 National  Building  Construction  Corpo-
 ration  has  been  asked  to  prepare  new
 construction  techniques  which  will
 make  use  of  other  construction  mate-
 rial  without  in  any  way  impairing  the
 strength  of  the  building  both  for  Gov-
 ernment  as  also  for  private  builders;

 (b)  if  so,  the  main  features  of  the
 new  techniques  evolved;  and

 (c)  whether  NBCC  algo  makes  avail-
 able  the  building  materia]  to  the  house
 builders  and  if  so,  the  details  of  the
 materials  supplied  ang  their  respec-
 tive  cost?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 DEPARTMENT  OF  PARLIAMEN-
 TARY  AFFAIRS  AND  IN  THE  MI-
 NISTRY  OF  WORKS  AND  HOUS-
 ING  (SHRI  OM  MEHTA):  (a)  The  Na-
 tiona,  Buildings  Organisation  propa-
 gating  new  consiruction  techniques
 and  use  of  new!substitute  building
 materials.

 (b)  The  information  ig  given  in  the
 attacheq  statement,

 (c)  Neither  N.B.C.C.  nor  N.B.O,  un-
 dertakes  procurement  of  building
 materials  and  supply  ta  the  house
 builders.

 Statement
 Brief  details  of  the  new  construction

 techniques  evolved

 l,  Use  of  High  Strength  Bricks  for
 building  4  storey  and  taHer  buildings
 with  9”  load  bearing  briek  walls.
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 2  Use  of  Jime  as  substitute  for
 cement  and  its  use  in|  mortars  und
 plaster.

 3,  Use  of  Surkhi  (Clay  sozzolana)
 in  conjunction  with  lime  for  mortars
 and  plasters.

 4.  Use  of  flyash  as  replacement  of
 cement  to  the  extent  of  20  per  ‘cent  in
 mortars  and  concrete  improving  the
 properties  and  decreasing  the  ccst.

 5.  Production  of  flyash-pozzolana
 cement  by  inter-grinding  cement
 clinker  and  flyash  to  the  extent  of  20
 per  cent.

 6,  Production  of  concrete  in  a  fac-
 tory,  in  metropolitan  cities  where
 huge  quantities  of  concrete  is  consum-
 ed  daily,  woulg  saVe  considerable
 quantity  of  cement  as  compared  to
 concrete  made  at  the  site.

 7.  Use  of  secondary  species  of  tim-
 ber  in  buildings.

 8.  Use  of  cellular  concrete  blocks
 and  roofing  slabs  manufactured  from
 limelcement  and  flyash!sand.

 a.  Use  of  light  weight  aggregates  in
 place  of  stone  aggregates  in  concreie.

 10,  Use  of  as-phaltic  corrugated
 roofing  sheets  as  substitute  for  galva-
 niseg  iron  sheets  and  asbestos  cement
 sheets.

 ll.  Use  of  plastic  pipes  instead  of
 conventional  steel  or  cement  pipes.

 12.  Adoption  of  the  following  Precast
 Roofing  Techniques:—

 (a)  Precast  RCC  unit  of  trough
 shape—(Precast  channal  units).

 (b)  Precast  RCC  structural  ele-
 ments  having  2  or  more  circular
 hollow  cores  throughout  their
 Jength,

 (c)  System  of  Precast  Cellular
 Roofing  Units  consisting  of  hollow
 concrete  units  placed  on  fully  or
 partially  precast  beams  and  covered
 with  deck  concrete  when  the  sup-

 porting  beams  are  partially  precast.
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 (d)  Precast  battens  and  hollow
 block  construction.  This  system  of
 roofing  consists  of  concrete  hollow
 blocks  supporied  on  inverteg  ‘TI’
 battens  and  finished  with  topping concrete,

 (e)  Precast  RCC  ‘T’  Beam  Units; This  system  of  roofing  consists  of
 T-Beam  units  placed  directly  on
 walis.  A  modification  of  T-Beam
 rool  system  is  hollow  T-Beam  tcof
 wherein  precast  concrete  tiles  are
 used  along  with  T-Beam  to  give  a
 flush  ceiling  and  better  thermal
 comfort,

 (f)  Doubly  Curved  Tiles:  This
 roofing  system  is  based  on  the  use
 of  roofing  units  comprising  precast
 70  em  square  doubly  curved  tile
 resting  on  partially  precast  cement.
 concrete  beams,

 l3.  Use  ‘of  high  strength  deformed
 bars  in  concrete  structures  and  design-
 ing  structures  on  the  basis  of  ultimate
 load  theory,

 l4.  Use  of  better  quality  bricks  and
 rationalised  method  of  design  for  put-
 ting  up  single  brick  thick  wallg  with
 a  view  to  effecting  saving  in  use  of
 bricks  and  cement.

 15.  Use  of  thinner  pre-cast  B.C.C.
 lintels  on  the  top  of  openings  for  doors
 and  windows  to  save  steel  and  cenient.

 l6.  Reduction  in  the  height  of  the
 ceiling  to  effect  saving  in  the  cost  of
 brick  work.

 it  Use  of  the  more  economical
 single  stack  system  of  plumbing  in
 which  wastes  from  all]  sanitary  fittings
 including  ‘W.C.s  are  carried  out  in  a
 Bingle  pipe.

 Laboratories  for  gradaiion  of  spices

 3445.  SHRI  BISHWANATH  JHUN--
 JHUNWALA:

 SHRI  VAYALAR  RAVI:
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 Will  the  Minister  of  AGRICUL-
 ‘TURE  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  spice  traders  in  a  con-
 ‘vention  held  at  Delhi  recently  urged
 upon  Government  to  set  up  laborator-
 jes  at  the  main  spice  growing  centres

 BO  that  proper  gradation  can  be  made
 before  they  are  brought  to  market;

 (b)  whether  the  convention  also
 “suggested  that  sale  of  powder  spices
 -should  be  permitted  only  through
 -Agmark/ISI  marked  packets  to  pre-
 vent  adulteration;  and

 (९)  if  so,  whether  Government  have
 considered  the  above  suggestion  and
 if  so,  their  reaction  ip,  this  regard?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  (SHRI
 ANNASAHEB  P.  SHINDE):  (a)  to
 (ce).  The  Ministry  of  Agriculture  has
 Mot  received  any  resolution  that  may
 have  been  passed  by  the  convention  of

 ‘spice  traders  said  to  have  been  held
 iy  Delhi  recently.  In  g  memorandum
 presented  to  the  Healt  Ministry  by
 the  Kirana  Committee,  Delhi,  there  is
 a  reference  to  adulteration  in  spices
 and  a  request  has  been  made  that  la-
 boratoris  should  be  set  up  at  main
 producing  centres  on  a  priority  basis.

 “So  far  as  AGMARK  is  concerned,  the
 Brading  of  spices  for  internal  mar-
 keting  is  done  on  a  voluntary  basis

 “while  that  for  export  purposes  is  on
 a  compulsory  basis  under  the  Agri-
 cultural  Produce  (Grading  and  Mar-
 king)  Act,  1937.  The  Directorate  of
 Marketing  ang  Inspectio,  under  the

 “Ministry  of  Agriculture  have  set  up
 AGMARK  laboratories,  many  cf  which
 are  located  in  the  spice  growing  areas
 also.  In  addition  to  these  laboratories,
 the  State  Governments  al3o  provide
 facilities  for  testing  of  spices.  The
 number  of  Agmark  laboratories  can
 ‘be  increased  as  and  when  necessary
 ‘depending  on  the  volume  of  work.
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 Prizes  to  Hindi  writers  of  Non-Hindi
 speaking  States

 3444,  SHRI  ARVIND  M.  PATEL:
 Will  the  Minister  of  EDUCATION,

 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Hindi  Writers  from
 non-Hindi  speaking  States  are  award-
 ed  prizes  for  their  works;  and

 (b)  if  so,  bow  many  prizes  were
 awarded  during  the  year  973  and  to
 whom?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  EDUCATION  AND
 SOCIAL  WELFARE  AND  IN  THE
 DEPARTMENT  or  CULTURAL
 (SHRI  D.  P.  YADAV):  (a)  The  Mi-
 nistry  implements  a  scheme  for  award
 of  Prizes  every  year  to  Hindi  Writers
 of  Non-Hindi  Speaking  Areag  for
 Literary  Works  in  Hindi

 (by  Under  the  scheme,  Thirteen
 awards  of  prizes  for  1972-73,  were
 made  in  1973,  The  names  of  the  re-
 cipients  of  these  awards  are  given
 below:

 Name  Mother
 Tongue.

 rt.  Kum.  Annapurna  ,  .  Punjabi.
 2.  Smt.  Vijay  Chauhan  Punjabi

 3.  Dr.  B.  Lakshmaiah  Shetty.  Telugu

 4.  Dr.  Shiban  Krishna  Raina  Kashmiri

 5.  Dr.  V.  Shreenivasacharys.  Telugu
 6.  Smt.  Saraswathi  Ramnath  Tamil

 7.  Shri  P.  5.  Kamath  «  Marathi

 a.  Dr.  Sarojini  Mahishi.  Kannada

 9.  Dr.  P.V.  Vijayan.  Malayalam
 io.  Dr.  Motilal  Jotwani  Sindhi

 Assamese oo  Shri  Loknath  Bharali

 i2.  Shri  Moti  Lal  Tiku  ‘Vinect’  Kashmizi.

 Bat  Shri  Pratap  Kumar
 J.  Toliya  ‘Nishant’  Gujarati.
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 Plan  to  Educate  rural  and  urban
 community

 3447.  SHRI  ARVIND  M.  PATEL:
 Will  the  Minister  of  EDUCATION.
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Ministry  hag  initiat-
 @d  8  new  plan  to  educate  the  large
 number  of  rural  and  urban  commu-
 nity  who  have  hitherto  been  deprived
 of  the  benefits  of  education;  and

 (b)  if  so,  the  mai,  features  of  the
 new  scheme?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  EDUCATION  AND
 SOCIAL  WELFARE  AND  IN  THE
 DEPARTMENT  OF  CULTURE
 (SHRI  D.  P.  YADAV):  (a)  and  (b).
 The  fifth  five  year  plan’s  educational
 strategy  is  designed  to  bring  within
 its  ambit  a  sizeable  section  of  rural
 Ang  urban  population  who  have  been
 outside  its  pale  so  far.  The  major
 thrust  of  this  strategy  is  to  provide
 programmes  of  non-formal]  education
 for  all  categories  of  learners  and  at
 various  levels,  such  ag  children  in  the
 age  group  6—Il4  through  part-time
 education  and  multiple  point  entry
 facility;  for  youth  in  the  »ge  group
 15—25;  functional  literacy  program-
 mes  linked  with  developmental
 schemes  for  adults  especially  for  rural
 women;  non-formal  programmes  in
 vocational  and  technical  education,  ctc.
 Details  are  being  worked  out.

 More  Units  of  Modern  Bakeries

 +3448,  SHRI  ARVIND  M,  PATEL:
 SHRI  D.  P.  JADEJA:

 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE
 “be  pleased  to  state:

 (a)  whether  any  decision  hag  been
 ‘taken  to  set  Up  more  units  of  Modern
 ‘Bakeries  in  various  parts  of  the  coun-
 ‘try  to  meet  the  growing  gqemand  for
 ‘bread;  and

 (b)  if  so,  the  centres  selected  for
 tarting  the  units?
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  SHRI
 ANNASAHEB  P,  SHINDE):  (a)  Yes,
 Sir,

 (b)  For  the  present,  the  Company
 expects  to  set  up  new  units  at  Chandi-
 garh,  Ranchi,  Indore  and  Bhubanesh-
 war,  besides  expanding  the  capacities
 of  some  of  the  existing  units,

 Development  of  Higher  Education  in
 Educationally  Backward  Districts  of

 Kerala

 3449.  SHRIMATI  BHARGAVI
 THANKAPPAN:

 Will  the  Minister  of  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 be  pleased  to  state:

 (a)  the  policy  ang  provisions  adop-
 ted  by  the  U.G.C.  for  the  development
 of  higher  education,  particularly  for
 educationally-backward  Districts  of
 Kerala;

 (b)  the  allocation  recommended  by
 the  U.G.C.  for  the  Kerala,  Cochin  and
 Calicut  Universities  in  Fourth  Plan
 ang  for  Fifth  Plan;  and

 (ce)  the  allcoation  made  in  the
 Fourth  Plan  and  Fifth  Plan  by  the
 Ministry?

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (PROF.  S.  NURUL  HASAN):  (a)  No
 separate  policy  was  adopted  by  the
 University  Grants  Commission  in  the
 Fourth  Five  Year  Plan  for  develop-
 ment  of  higher  education  in  educa-
 tionally  back-ward  districts  of  Kerala.
 However,  due  consideration  was
 given  to  the  proposals  received  from
 colleges  located  in  such  areas  and  spe-
 cifically  recommended  by  the  Vice-
 Chancellor  of  the  University  cencern-
 ed  ang  assistance  provided  in  relaxa-
 tion  of  certain  prescribed  eligibility
 conditions.



 55  ‘Written  Answers

 The  guidelines  issueg  to  universi-
 ties  for  preparatio,  of  development
 proposals  for  Fifth  Five  Year  Plan,
 however,  include  the  following.

 “Efforts  could  also  be  made  to-
 wards  removal  of  regiona)  imbalan-
 ces,  creating  opportunities  for
 higher  education  for  under-privi-
 leged  sections  of  society  and  also
 under-developed  areas  in  each  re-
 gion.  TheSe  could  be  in  the  form
 of  special  supplementary  program-
 mesjcourses  to  help  students  from
 Scheduled  Castes|tribes  and  other
 under-privilegeq  communities,  so
 that  they  may  be  enabled  to  over-
 come  their  initial  handicaps.  The
 Universities  may  give  specia]  atten-
 tion  to  the  structure  and  contents
 of  courses  of  colleges  locateg  in  ru-
 ral  areas.  Academic  centres  to  meet
 the  needs  of  a  group  of  colleges  may
 also  be  established,  particularly  in
 big  cities.  Quality-orienteg  pro-
 grammes,  in  order  to  make  the  un-
 dergraduate  education  g  really  cru-
 cial  stage  in  the  university  system,
 may  be  initiated”,

 i:
 Fourth  Plan  Fifth  Plan

 (Tentative
 Allocation*)

 (Rupees  in  lakhs)

 Kerala  .  Bo:  47  200-00,

 Calicut  79°29  I50°00
 Cochin  ,  7§°37  T00°  00

 *  Indicate  the  limit  upto  which  the  uni-
 versities  may  prepare  proposals  to  be  placed
 in  three  priorities  :

 First  priority  50%
 Second  priority  25%
 Third  priority  ,  25%

 (c)  All  assistance  to  universities  and
 colleges  for  development  of  higher
 education  is  channalised  through  the
 University  Grants  Commission  and
 this  Ministry  does  not  make  any  se-
 Parate  allocation  for  this  purpose.
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 Central  Assistance  for  Minor
 Irrigation  facilities  in  Kerala

 3450.  SHRIMATI  BHARGAVI
 THANKAPPAN.

 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE.
 be  pleased  to  state:

 (a)  the  main  features  of  the  Sche-
 me,  if  any,  submitted  by  the  Govern-
 ment  of  Kerala  for  geveloping  minor:
 irrigation  facilities  in  that  State  during
 the  current  year:

 (b)  whether  Central  assistance  has
 also  been  sought  for  the  same;  and

 (९)  if  so,  the  Central  Government’s-
 decision  in  this  regard?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRIULTURE  (SHRI
 ANNASAHEB  P.  SHINRE):  (a)  to
 (eo).  At  a  meeting  held  on  22nq  June,
 974  with  the  Union  Minister  of  Agri-
 culture,  the  State  Agriculture  Minis-
 ter  of  Kerala  put  forward  proposals
 for  an  Emergency  Food  Production
 Programme  for  1974-75  for  additional
 foodgrains  production  during  the  cur-
 rent  year.  Under  this  programme,  the
 State  Government  sought  central  assis-
 tance  to  the  extent  of  Rs  2.30  crores
 for  implementing  ‘minor  irrigation
 schemes  during  1974-75,  The  main
 features  of  the  proposeg  minor  irri-
 gation  schemes  are:—

 Class  I  Works

 (i)  construction  of  uoter-bunds
 with  necessary  regulating  arrange-
 ments  to  prevent  entry  of  flood
 water  and  salinity.  (Rs,  i0  lakhs).

 (ii)  other  types  of  minor  irriga-
 tion  works.  (Rs.  0  lakhs),

 (iii)  renovation  of  existing  lift
 irrigation  schemes  and  providing
 additiona]  pumpsets  for  extending:
 the  avacut.  (Rs,  75  lakhs).

 (iv)  taking  up  new  lift  irrigation:
 schemes  under  different  river  ba--

 sins.  (Rs.  60  lakhs),
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 ‘(v)  taking  up  new  lift  irrigation
 -schemes  in  backward  areag  of  Ka-
 sargode,  Attappady  and  Wynad.
 (Rs.  5  Jakhs).

 Class  II  Works

 (vi)  minor  irrigatio,  schemes  in
 backward  areas  of  Kasargode,
 Attappady  and  Wynad.  (Rs,  0
 lakias).

 (vii)  minor  irrigation  schemes  in
 other  areas.  (Rs.  50  lakhs).

 The  State  Government  stated  that
 the  above  schemes,  on  completion,
 would  benefit  an  area  of  6,500  »ectarc

 -of  paddy  and  would  result  in  an  addi-
 tional  production  of  about,  6,600  ton-
 nes  of  rice.

 At  a  meeting  with  the  Union  Minis-
 ter  of  Agriculture  ang  State  Chief
 Ministers|Agriculture  Ministers,  held
 between  l9th  and  24th  June,  1974,
 several  State  Governments  including
 Kerala,  asked  for  additional  funds
 for  8  number  of  schemes,  including
 major-medium  irrigation  projects,

 minor  irrigation  schemes,  snergisation
 of  pumpsets,  acceleration  of  power
 generation  and  transmission  program-
 mes,  etc.  In  regard  to  requirements,
 of  additiona,  funds  by  the  State
 Governments,  the  present  policy  of  the
 ‘Government  of  India  is  that  -vhatever
 funds  are  needed  for  the  priority
 schemes,  should  be  found  through  re-
 appropriation  within  the  approved
 State  Plan  outlays  for  agriculture  and
 other  sectors,

 ‘Imposing  of  Wheat  Levy  in  Delhi

 3451.  SHRI  MUKHTIAR  SINGH
 MALIK:  Will  the  Minister  of  AGRI-
 CULTURE  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  of  Har-
 ‘yana  has  requested  the  Central  Gov-
 ernment  for  imposition  of  wheat  levy
 im  the  Union  Territory  of  Delhi  to
 minimise  smuggling  of  wheat  from

 ‘that  State;  and

 (b)  whether  any  action  hag  since
 been  taken  by  Central  Government
 for  imposition  of  levy  and  if  not,  the
 reasons  therefor?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 (SHRI  ANNASAHEB  P.  SHINDE):
 (a)  Yes,  Sir,

 (b)  The  matter  was  considered  and
 it  was  not  foung  advisable  to  impose
 any  wheat  levy  in  the  Union  Territcry
 of  Delhi.

 "कुमाऊं  विश्वविद्यालय  नोबेल  को

 विश्वविद्यालय  प्रदान  आयोग  का

 झ्र नुवान

 3452.  श्री  हुकम  छन्द  कछवाय :
 क्या  शिक्षा,  समाज  कल्याण  और  संस्कृति
 मंत्री  यह  बताते  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  1974-75  के  वित्तीय
 वर्ष  में  कुमाऊं  में  खोले  गए  नए  विश्वविद्यालय

 “कुमाऊं  विश्वविद्यालय  नैनीताल  को

 विश्वविद्यालय  अनुदान  झ्रायोग  ने  कोई
 राशि  स्वीकृत  की  है  ;

 (ख)  यदि  हां,  तो  कितनी  राशि

 स्वीकृत  की  गई  2;  भर

 (ग)  स्वीकृत  राशि  किन-किन  मदों
 में  व्यय  की  जाएगी  ?

 शिक्षा  ,  समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति
 मंत्री  (प्रो०  एस०  नुरुल  हसन  )  :  (क)

 विश्वविद्यालय  प्रमुदित  आयोग  द्वारा  कुमाऊं
 विश्वविद्यालय,  नैनीताल  को  अरब  तक  कोई
 भी  विकास  प्रदान,  स्वीकृत  नहीं  किया  गया

 है  ।

 (@)  शौर  (ग)  प्रश्न  नहीं  उठता।.
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 Transport  due  to  Railway  Strike

 3453,  SHRI  P.  GANGADEB:
 SHRI  D.  D,  DESAI:

 Will  the  Minister  of  SHIPPING
 AND  TRANSPORT  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  Government  have
 made  any  study  of  the  tota)  amount  of
 traffic  that  has  been  diverted  from  the
 railways  to  the  yoad  transport  due  to
 the  recent  railway  strike;

 (b)  if  so,  how  far  this  diversion
 effects  the  National  Policy  regarding
 road-rail-traffic;

 (c)  whether  this  diversion  is  going
 to  be  a  permanent  feature;  and

 (d)  how  far  willthis  diversion  push
 up  the  demand  for  diesel  oi]  and  other
 oi]  products  and  the  economics  there-
 of?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  SHIPPING  AND
 TRANSPORT  (SHRI  PRANAB  KU-
 MAR  MUKHERJEE):  (a)  No  such
 study  has  been  made  by  Government.

 (b)  and  (c).  The  diversion,  if  any,
 from  rail  to  read  transport  is  margi-
 nal  and  not  permanent  in  character.

 (d)  Does  not  arise.

 Assistance  to  Agricultural  Coopera-
 tives  in  Orissa

 3454.  SHRI  P.  GANGADER:  Will
 the  Minister  of  AGRICULTURE  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Agriculture  Co-
 operatives  in  the  State  of  Orissa  are
 getting  financial  assistance  from  the
 National  Co-operative  Development
 Corporation  of  India;  and

 (b)  if  so,  quantum  of  assistance
 given  during  the  lest  two  years?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULURE  (SHRI
 ANNASAHEB  ए,  SHINDE);  (a)  Yes,.
 Sir.

 (b)  Assistance  released  by  the  Na-
 tional  Cooperative  Development  Cor-
 poration  for  cooperative  development
 programmes  in  Orissa  was  Rs,  79,929.
 Jakhs  during  1972-73  and  Rs,  96.70i
 lakhg  during  ‘1973-74,

 All  India  Famine  Cede

 3455.  SHRI  P.  GANGADEB:  Will
 the  Minister  of  AGRICULTURE  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  an  All  India  Famine
 Code  hag  been  finalised;  and

 (b)  whether  the  said  famine  code  is
 to  be  placed  before  Parliament  and
 if  so,  when?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULURE  (SHRI
 ANNASAHEB  P.  SHINDE):  (a)  and
 (b).  Famine  Code  is  g  State  Sub-
 ject.  The  Government  of  India  have
 however  been  persuing  with  the
 State  Governments  the  question  of
 revision  of  these  Codes,  taking  into
 account  socio-economic  objectives  and
 various  policy  decisions  regarding
 organising  and  distributing  _  relief
 during  drought  periods.  A  hack-
 ground  paper  has  also  been  circulated
 to  the  States  with  a  view  i/o  enable
 them  to  revise  the  codes,  where  ne-

 cessary.
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 Study  of  Dairy  Schemes

 3457.  SHRI  MADHU  LIMAYE:  Will
 the  Minister  of  AGRICULTURE  be
 Pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have
 made  any  comparative  study  of  dairy
 schemes  in  thig  country  and  other
 countries  like  Japan,  France  and
 Britain  ete.;

 (b)  whether  Government  want  the
 dairy  schemes  to  supply  powder  milk
 and  not  whole  milk;

 (c)  whether  Britain,  Japan  and
 other  countries  also  supply  powder
 milk  to  their  children,  women  and
 other  people;

 (d)  whether  Indian  dairies  are
 making  use  a  lot  of  imported/gifted
 milk  powder;  and

 (b)  if  so,  the  quantity  thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULURE  (SHRI
 B,  ए,  MAURYA)-  (a)  No,  Sir.

 (b)  No,  Sir.  Due  to  seasonal  fluctu-
 ation  in  milk  production,  usually  in
 Summer  months,  there  is  a  steep  drop
 in  production.  Thig  fluctuation  affects
 the  milk  intake  and  thereby  milk  dis-
 tribution  by  the  Milk  Schemes.  In
 order  to  correct  this  imbalance  bet-
 ween  supply  and  demand  and  main-
 tain  the  committed  level  of  milk  dis-
 tribution,  it  becomes  necessary  for  the
 milk  schemes  to  use  skim  milk  pow-
 der  aS  an  extender  tg  augment  the
 available  supplies  of  high  fat  raw  milk
 by  toning.  The  toning  of  high  fat
 buflalo  milk  with  skim  milk
 Powder  (milk  protein)  increases  the
 volume  of  milk  for  distribution  as
 standardiseq  or  toned  milks.  This
 method  also.  to  same  extent  reduces
 the  cost  of  milk  so  as  to  bring  it  with-
 in  the  reach  of  the  low  income  group.

 (c)  Britain,  Denmark,  Holland,
 Sweden,  France,  New  Zealand,  Aus-
 tralia,  etc.  are  more  advanced  coun-

 tries  as  far  as  milk  production  is  con-
 cerned.  Ordinarily  they  do  not  use
 milk  powder  for  reconstitution  as
 fluid  milk  for  marketing.  But  it  is
 used  extensively  in  Ice-cream,  con-
 fectioneries  ang  convalescent  foods.  As
 far  as  Japan  is  concerned  we  do  not
 have  any  information  in  this  regard.

 (d)  Yes.  To  the  extent  necessary,
 depending  on  the  foreign  exchange
 availability  and  quantity  of  gift  con-
 signments  offered.

 (e)  The  annual  quantity  of  skim
 milk  powder  used  is  23,900  tonnes  as-
 at  present.

 Export  of  Paddy  as  seeds  from  Tarai
 Region  of  Uttar  Pradesh

 3458.  SHRI  MADHU  LIMAYE:  Will
 the  Minister  of  AGRICULTURE  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Government  have
 received  any  complaints  about  the
 export  by  gong  of  VIPs  of  Paddy  as
 seed  from  the  Tarai  Region  of  Uttar
 Pradesh;

 (b)  whether  Government  have
 established  the  identity  of  the  VIPs
 relatives  mentioned  in  the  report  of
 the  Times  of  India  of  4th  June,  1974;
 and

 (c)  the  action  taken  by  the  Central
 Government  in  this  matter?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 (SHRI  ANNASAHIB  P.  SHINDE):  (a}
 Government’s  attention  has  been
 drawn  to  the  news-item  appearing  in
 the  Times  of  India  on  the  14th:  June,
 974  regarding  the  alleged  export  of
 Paddy  as  seeq  from  the  Tarai  Region
 in  which  sons  of  VIPs  were  involved.

 (b)  and  (c)  The  State  Government
 have  been  investigating  these  cases
 and  a  reference  has  also  been  made  to
 the  CBI.  Investigations  have  not  been
 completed.
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 Modern  Buildings  in  Cities

 3459.  SHRI  BANAMALI  BABU:
 Will  the  Minister  of  WORKS  AND
 HOUSING  be  pleaseg  to  state:

 (a)  whether  Government  are.  aware
 of  the  fact  that  the  cities  in  our  coun-
 try  present  numerous  examples  of
 beautiful  but  unlivable  designs  in
 modern  living;  and

 (b)  if  so,  the  steps  proposed  to  be
 adopted  to  reverse  the  trend?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 DEPARTMENT  OF  FARLIAMEN-
 TARY  AFFAIRS  AND  IN  THE
 MINISTRY  OF  WORKS  AND  HOUS-
 ING  (SHRI  OM  MEHTA):  (a)  and
 (b).  With  the  setting  up  of  a  num-
 ber  of  schoo!.  ‘institutions  of  Planning
 and  Architecture  all  over  the  country,
 there  is  a  growing  consciousness  about
 the  necessity  of  harmonious  aesthetic
 facade  and  comfortable  living  space
 in  new  buildings.  To  consolidate  this
 trend,  Government  have  set  up  the
 Delhi  Urban  Arts  Commission,  The
 State  Governments  of  Tamil  Nadu,
 ‘West  Bengal  and  Maharastra  have
 bee,  advised  to  set  up  similar  Com-
 missions’  in  respect  of  Metropolitan
 «cities  of  Madras,  Calcutta  and  Bom-
 bay.  There  is  also  now  a  growing
 consciousness  for  adopting  economical
 and  functional  designs  in  the  construc-
 tion  of  residential  ang  other  build-
 ings.

 Huge  Buildings  in  Metropolitan  Cities

 3460.  SHRI  BANAMALI  BABU:
 Will  the  Minister  of  WORKS  AND
 HOUSING  be  pleaseg  to  state:

 (a)  whether  there  is  a  growing  con-
 centration  of  huge  buildings  in  the
 metropolitan  cities  of  India:  and

 (b)  what  measures  Government
 -propose  to  take  to  discourage  such
 constructions  and  encourage  the

 -designs  of  these  buildings  as  may
 wreate  genuinely  human  urbanism?

 Wb  vee  ue
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 DEPARTMENT  OF  PARLIAMEN-
 TARY  AFFAIRS  AND  IN  THE
 MINISTRY  OF  WORKS  AND  HOUS-
 ING  (SHRI  OM  MEHTA):  (a)  Such
 a  tendency  has  been  noticed  in  some
 of  the  metropolitan  cities.

 (b)  So  far  as  Delhi  is  concerned,
 the  Delhi  Urban  Art  Commission  has
 been  set  up  recently  in  order  to  pre-
 serve  the  aesthetic  quality  of  urban
 and  environmental  design  of  the  city.
 The  State  Governments  of  Tamil  Nadu,
 West  Bengal  and  Maharashtra  have
 bec,  adviseg  to  set  up  similar  Urban
 Art  Commissions  in  respect  of  the
 metropolitan  cities  of  Madras,  Calcutta
 and  Bombay  respectively.

 Growth  of  Cities

 3461.  SHRI  BANAMALI  BABU:
 Will  the  Minister  of  WORKS  AND
 HOUSING  be  pleaseg  to  state:

 (a)  whether  it  is  proposed  to
 evaluate  urban  growth  in  the  context
 of  traditional  social  and  ethical  princi-
 ples;  and

 (b)  the  steps  proposeq  to  be  taken
 to  check  the  growth  of  cities  in  our
 country  into  a  helpless,  firmless  shape
 and  convert  them  into  a  place  suited
 to  the  promotion  of  efficiency  in  life
 and  social  justice?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 DEPARTMENT  OF  PARLIAMEN-
 TARY  AFFAIRS  AND  IN  THE  MIN-
 ISTRY  OF  WORKS  AND  HOUSING
 (SHRI  OM  MEHTA):  (a)  No  such
 specific  study  is  proposed.

 (b)  The  Central  Government  has
 stressed  on  the  State  Governments  the
 need  for  planned  growth  of  cities  by
 preparing  master  plans,  setting  up
 Development  Authorities  and  under-
 taking  integrated  growth  of  the  same.
 The  draft  Fifth  Five  Year  Plan  has
 also  provided  a  sum  of  Rs.  250  erores
 for  integrated  urban  development  in-
 cluding  a  sum  of  Rg.  20  crores  for  the
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 development  of  the  National  Capital
 Region.
 Indian  Research  Students  Abroag  and

 Fereign  Students  in  India

 3462.  SHRI  NARAIN  CHAND
 PARASHAR:

 Will  the  Minister  of  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 be  pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  Indian  research
 students  who  were  given  foreign  scho-
 larships  for  study  abroad  during
 1974-75,  country-wise;  and

 (b)  the  total  number  of  foreign
 students  studying  at  the  Central
 Universities  in  Post  Graduates  courses
 for  research  degrees?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  EDUCATION  AND
 SOCIAL  WELFARE  AND  IN  THE
 DEPARTMENT  OF  CULTURE  (SHRI
 D.  P,  YADAV):  (a)  The  Ministry  of
 Education  and  Socia)  Welfare  admi-
 nister  the  Government  of  India  scheme
 of  National  Scholarships  for  study
 abroad  and  scholarships  offered  by
 various  friendly  foreign  governments /
 organisations  for  higher  studies/re-
 search  of  Indian  nationals  abroad.
 Against  these  scholarship  schemes  465
 Indiap,  students  have  been  selected  for
 post-graduate  study  /research/practi-
 eal  training  abroad  during  974-75,  The
 countryWise  break-up  is  as  follows:—

 Name  of  the  country.  Number
 of  Indian
 students

 paige ‘or  post-
 graduate
 study/re-
 search‘
 practical
 training
 during
 1974-75

 Written  Answers  BHADRA  4,  896  (SAKA)  Written  Answers  66

 Denmark  ;  8

 Federal  Republic  of  Germany  fe)

 Finland  :  न  4
 France  न  हे  27
 German  Democratic  Republic,  6
 Greece  $  .  4

 Hungary  ~  «©  द

 Ttaly  :  हे  6

 Japan.  iI

 Netherlands,  68

 New  Zealand  *  '  I

 Norway,  sw . 6  22

 Poland  ,  .  नि  I

 Saudi  Arabia  4
 Sweden  ‘  .  4

 Turkey  5
 U.K.  नि  729
 USA  .  24

 U.S.S.R.  ‘  77
 Total  5

 (b)  The  total  number  of  foreign  stu-
 dents  studying  presently  at  the  Cen-
 tral  Universities  for  post-graduate
 courses  leading  to  Masters  and  Ph.  D.
 degrees  is  39.

 Review  of  Functioning  of  suppression
 of  Immoral  Traffic  in  Women  and

 Girls  Act,  956

 3463.  SHRI  P.  VENKATASUB-
 BAIAH:  Will  the  Minister  of  EDU-
 CATION,  SOCIAL  WELFARE  AND
 CULTURE  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  any  review  has  been
 made  of  the  functioning  of  the  Sup-
 pression  of  Immoral  Traffic  in  Women
 and  Girls  Act,  ‘1956;

 (b)  if  so,  the  results  thereof;  and
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 (c)  the  further  steps  proposed  to
 be  taken  to  check  the  immoral  traffic
 in  women?

 at  THE.  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  EDUCATION  AND
 SOCIAL  WELFARE  AND  IN  THE
 DEPARTMENT  OF  CULTURE  (SHRI
 ARVIND  NETAM):  (a)  to  (०):  A
 Committee  to  consider  suggestions  for
 amendments  to  the  provisions  of  the
 Suppression  of  Immoral  Traffic  in
 Women  and  Girls  Act,  956  was  set
 up  on  30th  March,  1968.  The  Com-
 mittee’s  recommendations  have  been
 discussed  and  reviewed  in  various
 seminars  and  Departmental  meetings
 and  are  under  consideration.  In  the
 meanwhile.  the  Law  Commission  has
 suo  motu  taken  up  the  question  of
 revision  of  the  Act.  A  final  qecison
 in  the  matter  wil]  be  taken  after  re-
 ceipt  of  the  recommendations  of  the
 Law  Commission.

 Housing  Allocation  for  Kerala

 3464,  SHRIMATI  BHARGAVI
 THANKAPPAN:  Will  the  Minister  of
 WORKS  AND  HOUSING  be  pleased
 to  state:

 (a)  the  total  allocation  made  for
 housing  in  the  State  of  Kerala  during
 the  Fifth  Five  Year  Plan;

 (b)  whether  any  target  has  been
 fixed  regarding  the  number  of  houscs
 to  be  constructed  with  this  allocation;
 and

 (c)  if  so,  the  facts  thereof?

 THE  MINISTER  QF  STATE  IN
 THE  DEPARTMENT  OF  PARLIA-
 MENTARY  AFFAIRS  AND  IN  THE
 MINISTRY  OF  WORKS  AND  HOUS-
 ING  (SHRI  OM  MEHTA):  (a)  An
 outlay  of  Rs.  8  crores  under  Housing
 has  been  provided  for  Kerala  in  the
 draft  Fifth  Five  Year  Plan.

 (b)  No,  Sir,

 (९)  Doeg  not  arise.

 AUGUST  26,  974
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 Cleaning  of  Water  Tanks  in  Govern
 ment  Colonics

 3465,  SHRI  SHASHI-  BHUSHAN:
 Will  the  Minister  of  WORKS  AND
 HOUSING  be  pleased  to  state:

 (a)  the  normal  procedure  laid  down
 for  cleaning  ang  disinfecting  the  un-
 derground  overhead  tanks  where  water
 is  stored  first  and  then  supplied  to
 the  residents  of  Government  colonies;

 (b)  the  dates  on  which  the  under-
 ground/overhead  tanks  were  cleaned
 and  disinfected  locateg  in  Sector  ‘D’,
 D...Z.  area,  New  Delhi  to  ensure  sup-
 ply  of  safe  water  to  the  residents;  and

 (c)  when  these  tanks  are  prop2sed  to
 be  cleaned  in  future  and  the  periodi-
 eal  interval  after  which  the  tanks  are
 proposed  to  be  cleaned/disinfected?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  DEPARTMENT  OF  PARLIA-
 MENTARY  AFFAIRS  AND  IN  THE
 MINISTRY  OF  WORKS  AND  HOUS-
 ING  (SHRI  OM  MEHTA):  (a)  Under-
 ground  tanks  are  cleaned  whenever
 any  deposit  is  noticed  in  the  tanks.
 This  doeg  not  generally  happen  in  less
 than  two  years.  Over-head  tanks  are
 RCC  structures,  and  do  not  require
 any  cleaning  because  generally  they
 get  emptied  every  day.

 (b)  The  tanks  in  DIZ  area  were
 last  cleaned  on  27th  to  29th  December,
 1973.  The  water  being  chlorinated,  no
 further  disinfection  was  necessary.

 (c)  In  view  of  (a)  above,  it  is  not
 possible  to  indicate  the  date  when  the
 tanks  in  the  DIZ  area  will  need  clean-
 ing  in  future.

 Budha’s  Statue  in  Afghanistan

 3466.  SHRI  VISHWANATH
 PRATAP  SINGH:  Will  the  Minister
 of  EDUCATION,  SOCIAL  WELFARE
 AND  CULTURE  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  undertook
 preservation  work  on  Budha’s  statue
 in  Afghanistan;  and
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 (9)  if  so,  the  facts  thereof?

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (PROF.  8.  NURUL  HASAN):  (a)  Yes,
 Sir.

 (b)  The  work  of  preservation  of  the
 two  colossal  rock-cut  Buddha  images
 at  Bamiyan  and  of  the  shrines  imme-
 diately  around  them  is  being  execut-
 ed  under  an  agreement  signed  op  July
 22,  969  between  the  Governments  of
 Afghanistan  ang  India,

 According  to  the  agreement,  India
 is  to  provide  technical  experts  and
 equipments  like  heavy  tubular  scaf-
 folding  of  steel  to  work  at  great
 heights,  rock-drilling  machines,  scien-
 tific  instruments  for  laboratory  work,
 photographic  equipments  and  chemi-
 cals  required  for  cleaning  and  pre-
 serving  the  murals.  Afghanistan,  on
 the  other  hand,  is  to  provide  convey-
 ance,  accommodation,  labour.  building
 materials  and  tools  and  plants  avail-
 able  ir  Afghanistan.

 Of  the  two  groups  of  shrines,  the
 condition  of  the  Small  Buddha  (38  m.)
 was  worse.  It  was  therefore  taken  up
 first  for  repairs.  Working  on  this
 group  for  3  to  5  months  in  a  working
 season  between  969  to  1973,  the
 image  of  the  Small  Buddha  and  the
 shrines  around  it  have  been  preserv-
 ed.  The  important  items  of  works
 included  provision  of  a  drainage  sys-
 tem  at  the  top  of  the  rock-roof  to
 divert  the  snow-water  away  from  the
 niche  containing  the  image,  strengthen-
 ing  and  reconditioning  the  buttress
 wall  supporting  a  separated  portion  of
 rock,  reconditioning  the  cave-shrines
 by  rebuilding  missing  parts  as  neces-
 sary  and  cleaning  ang  preserving  the
 murals,  The  expenditure  incurred  on
 this  work  ig  Rs.  5.88  lakhs.

 The  work  on  the  Big  Buddha  was
 commenced  in  July,  974  and  is  in
 progress,  Ag  a  result  of  scientific
 clearance  undertaken  in  the  main
 shrine  it  was  found  that  the  original
 floor  level  was  lower  by  2m.  than  the
 existing  one.  Thus  the  height  of  the
 Big  Budha  was  found  to  be  55  m.

 SOCIAL  WELFARE  AND  IN

 instead  of  53  m.,  ag  hitherto  known.
 Here  also  a  drainage  system  igs  being
 Provided  on  the  rock-roof  ang  the
 damage  legs  of  the  Buddha  are  being
 conserved.  In  the  next  three  years
 the  shrines  at  the  ground  level,  the
 image  proper  ang  the  murals  will  be
 preserved,

 Cultural  Delegation  Sent  Abroad

 3467.  SHRI  VISHWANATH.  PRA-
 TAP  SINGH:  Will  the  Minister  of
 EDUCATION,  SOCIAL  WELFARE
 AND  CULTURE  be  pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  cultural  delcga-
 tions  sent  abroad  in  the  past  one
 year;

 (b)  the  total
 on  them;  and

 (९)  whether  any  delegation  has
 been  sent  to  represent  the  graphic
 arts  of  the  country?

 expenditure  incurred

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  EDUCATION  AND

 THE
 DEPARTMENT  OF  CULTURE  (SHRI
 D.  P.  YADAV):  (a)  4  Groups  of  Musi-
 ciaris  and  Dancers  and  0  delegations
 of  artists/scholars  in  different  fields;

 (b)  About  Rs.  6,90,258  wag  incurred
 on  them;

 (c)  Yes,  Sir.  An  Exhibition  of  Con-
 temporary  Indian  Paintings  ang  Gra-
 phics  accompanied  by  an  art  critic
 was  sent  abroad  during  this  period.

 C.P.W.D.  Industrial  Workers  Coopera-
 tive  Thrift  and  Credit  Society  Ltd.

 3468,  SHRI  BHOLA  MANJHI:  Will
 the  Minister  of  AGRICULTURE  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  an  Annual  General
 Body  meeting  of  C.P.W.D.  Industrial
 Workers  Cooperative  Thrift  and
 Credit  Society  Ltd.  took  place  on
 22nd  February,  974  and  in  that  meet-
 ing  elections  for  the  Managing  Com-
 mittee  were  not  held;
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 (b)  if  so,  the  number  of  Annual
 General  Body  meetings  of  this  Society
 held  previously  and  whether  elections
 were  helg  in  all  such  Annual  General
 Body  meetings;  and

 (c)  if  so,  the  reasons  for  nat  holding
 the  elections  in  the  Annual  General
 Body  meeting  of  February,  1974?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 (SHRI  ANNASAHEB  ए.  SHINDE):
 (a)  Yes,  Sir.

 (9)  As  per  the  Proceedingg  Book,
 8  meetings  of  the  General  Body  of
 the  Society  were  held  from  964  to
 ‘1974;  out  of  which  elections  were  held
 jis  7  meetings  of  the  Genera]  Body.

 (c)  Elections  were  not  held  on  22nd
 February,  974  que  to  q  wrong  inter-
 pretation  of  the  law  by  the  present
 office-bearers.

 Workchargeq  Staff  of  Arunachal
 Pradesh  Circles  of  C.P.W.D.

 3469,  SHRI  BHOLA  MANJHI:  Will
 the  Minister  of  WORKS  AND  HOUS-
 ING  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Minimum  Wages
 Act  and  the  Central  Rulea  thereunder
 are  applicable  to  the  workcharged
 staff  of  Arunachal  Pradesh  Circles  of
 C.P.W.D.;

 (9)  whether  the  Workmen's  Com-
 pensation  Act  is  also  applicable  to  the
 workcharged  staff  of  the  Arunachal
 Circles  of  C.P.W.D.;  and

 (c)  whether  the  Industrial  Disputes
 Act  and  the  Central  Rules  are  also
 applicable  to  them?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  DEPARTMENT  OF  PARLIA-
 MENTARY  AFFAIRS  AND  IN  THE
 MINISTRY  OF  WORKS  AND  HOUS-
 ING  (SHRI  OM  MEHTA):  (a)  to  (c).
 The  workcharged  staff  of  Arunachal
 Pradesh  Administration  do  not  form

 AUGUST  26,  974
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 part  of  the  C.P.W.D.  workcharged
 establishment.  However,  the  Acts  and
 the  Rules,  in  question,  are  applicable
 to  them.

 Estimated  Work  Load  of  Each  Division
 and  Circle  Under  Food  Zone  of

 OP.WD.

 3470.  SHRI  BHOLA  MANJHI:  Will
 the  Minister  of  WORKS  AND  HCUS-
 ING  be  pleased  to  state:

 (a)  the  total  estimated  workload
 for  ‘1974-75.  of  each  Division  and
 Circle  under  the  Food  Zone  of
 C.P.W.D.;

 (b)  how  much  of  these  work-loads
 in  each  Division  and  Circle  pertain  to
 non-Food  works;  and

 (९)  the  reasons  for  keeping  non-
 Food  works  under  the  Food  Zone?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN.
 THE  DEPARTMENT  OF  PARLIA-
 MENTARY  AFFAIRS  AND  IN  THE
 MINISTRY  OF  WORKS  AND  HOUS-
 ING  (SHRI  OM  MEHTA):  (a)  and

 (b)  The  information  is  given  in  the
 attached  Statement.

 (९)  Previously,  there  were  4  Circles
 under  the  Food  Zone  executing  mostly
 construction  of  food-grain  godowns.
 In  view  of  the  financial  stringency,
 adequate  funds  for  undertaking  new
 works  have  not  been  made  availatle
 and  consequently,  g  re-adjustment  of
 Circles  amongst  the  various  Zones  for
 equitable  distribution  of  workload  has
 been  done.  One  Circle  from  the  Food
 Zone  hag  been  transferred  to  the
 South  Western  Zone  and  3  Circles
 from  other  Zones  have  been  transfer-
 red  to  the  Food  Zone.  Food  Zone  is
 as  much  a  part  of  the  CPWD  as  any
 other  Zone  and  it  hag  never  been  tne
 intention  that  no  work  other  than
 construction  of  Food-grain  godowns
 would  be  entrusted  to  this  Zone.
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 Statement

 Division-wise  break  up  of  estimated  work-load  for  1974-75
 t.  Food  Storage  Circle,  New  Delhi:

 Total  Non-food
 work-load  work-load

 (Rs.  in  lakhs)  (Rs.  in  lakhs)
 (i)  Food  Storage  Division,  Ludhiana  .  है  :  न  38-97,

 (ii)  Food  Storage  Division,  Karnal  i  5  z  37°93

 (iii)  Food  Storage  Division,  New  Delhi  ,  .  .  2379

 (iv)  Food  Storage  Divigion,  Kanpur,  ew  SRE,

 TOTAL  £§3°I0

 2.  Sup.  erintending  Surveyor  of  Works  (Food),  New  Delhi

 (i)  Exhibition  Division  No.  I,  New  Delhi,  न  न  63°  4  63°14

 Gi)  Exhibition  Division  No.  II,  NewDelhi  37°  96  37°96

 ToraL  ।  a  ToT:  I0  TOI-I0

 [Planning  work  of  Food  Zone  is  also  being  done  by  SSW  (Food)]

 3.  Food  Storage  Electrical  Cercle,  New  Delia  :

 G)  Food  Storage  Electrical  Division,  Ludhiana  .  .  .  13°

 (ii)  Food  Storage  Electrical  Division,  New  Delhi,  *  .  8-80

 (iii)  Hyderabad  Central  Electrical  Division  .  नि  .  26-I7  26-I7

 (iv)  Nagpur  Central:  Electrical  Division  नि  .  रे  जेठा  oa  32°  7

 (v)  Exhibition  Electrical  Division,  New  Dethi  55°56  55°56

 TOTAL  ,  ‘137°21  4  44

 Bank  Note  Press  Construction  Circla,  Indore  :

 Civil  Division  No.  I
 fi)  Civil  Division  No.  IT

 (iii)  Civil  Division  No.  TIT

 (iv)  Electrical  Division  No.  I
 }

 7  नि  66-00  66-00
 (v)  Electrical  Division  No.  II

 Torat  :  200-  n  (200°  72
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 §.  Nagpur  Central  Circle,  Nagpur  :

 a)  Nagpur  Central  Division,  Nagpur.
 (ii)  Bhopal  Central  Division,  Bhopal.
 (iii)  Hyderabad  Central  Division  No.  I,

 (iv)  Hyderabad  Central  Division  No.  II

 6.  Delhi  Central  Circle  No.  LIT

 (i)  Construction  Division  No.  I

 Gi)  Construction  Division  No.  IT

 Gii)  Construction  Division  No.  IIL

 (iv)  Construction  Division  No.  IV

 Colleges  in  Trans-Jamuna  Area  of
 Delhi

 347i.  SHRI  SUKHDEO  PRASAD
 VERMA:  Will  the  Minister  of  EDU-
 CATION,  SOCIAL  WELFARE  AND
 CULTURE  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  higher  educational
 facilities  in  the  Trans-Jamuna  atea  of
 Delhi  are  hopelessly  inadequate;

 (b)  whether  Government  are  con-
 sidering  to  open  more  colleges  in  the
 said  area;  and

 (९)  if  so;  the  location  thereof?

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (PROF.  8.  NURUL  HASAN):  (a)  No,
 Sir,  There  are  two  colleges—one  for
 boys  with  evening  classes  and  one  for
 girls—in  thig  area.

 (b)  No,  Sir.  a:  ,

 (c)  Does  not  arise.

 Building  Material  to  the  Middle  and
 Lower  Income  People

 3472.  SHRI  SUKHDEO  PRASAD
 VERMA:  Will  the  Minister  of  WORKS
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 Total  Non-food
 work-load  =  wolk-load

 (Rs.  in  lek's)  (Rs.  in  lakhs)

 .  +  §3°69  53°69
 .  .  59°27  59°27

 न  .  §2°58  52°  58
 .  «  54°62  §4°62

 Tora.  220°  36  220:I6

 49°85  49°85
 §3°00  53°00

 .  55°  70  55°70"
 .  +  59°95  59°95

 Totat  :  2k  50  (25k:  50

 AND  HOUSING  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  due  to  the  non-availa-
 bility  building  material,  the  construc-
 tion  of  house  buildings  has  been  con-
 siderably  affected;
 .  (b)  whether  in  view  of  this,  Gov-
 ernment  are  considering  necesseary
 steps  to  regulate  the  supply  of  build-
 ing  material  to  the  middle  and
 lower  income  people;  and

 (९)  if  so,  the  steps  Government  prv-
 pose  to  take  in  this  regard?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  DEPARTMENT  OF  PARLIA-
 MENTARY  AFFAIRS  AND  IN  THE
 MINISTRY  OF  WORKS  AND  HOUS-
 ING  (SHRI  OM  MEHTA):  (a)  Yes,  to
 some  extent.

 (b)  and  (c).  No  such  proposal  is
 under  consideration.  i

 Demands  of  All  India  Federation  of
 ‘University  and  Colleges  Library  Staff

 Organisation

 3473.  SHRI  SARJOO  PANDEY:
 Will  the  Minister  of  EDUCATION,
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 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  All  India  Federa-
 tion  of  University  and  Colleges  Lib-
 rary  Staff  Organisations  had  observed
 Ist  June  as  “Black  Day”  in  support  of
 their  demands;  and

 (b)  if  so,  what  are  their  demands
 and  Government's  response  thereto?

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (PROF,  5.  NURUL  HASAN):  (a)  A
 copy  of  the  appeal  issued  by  ithe
 Convenor  of  the  Federation  to  observe
 June  i,  974  as  “Black  Day”  has  been
 brought  to  the  notice  of  the  Govern-
 ment.

 (b)  The  main  demand  of  the  Fede-
 ration  relates  to  ‘parity’  in  the  scales
 of  pay  with  university  and  college
 teachers.  The  recommendations  made
 by  the  University  Grants  Commission
 regarding  revision  of  scales  of  pay  of
 Library  Staff  (Librarian,  Deputy  Li-
 brarian,  Assistant  Librarian  and  Li-
 brary  Assistant  in  Universities  ond
 Librarian  in  Colleges)  are  under  exa-
 mination  of  the  Government.

 Cut  in  Child  Welfare  Programme
 Budget

 3474.  SHRI  SARJOO  PANDEY:

 Will  the  Minister  of  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have  de-
 cided  to  cut  the  budget  of  child  wel-
 fare  programme;  and

 (b)  if  so,  the  facts  thereof?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  EDUCATION  AND
 SOCIAL  WELFARE  AND  IN  THE
 DEPARTMENT  OF  CULTURE  (SHRI
 ARVIND  NETAM):  (a)  and  (b):  The
 plan  budget  of  the  Department  of
 Social  Welfare,  including  the  child
 welfare  programme  budget,  ig  under
 review  and  a  final  decision  is  yel  to
 be  taken.
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 Non-Availability  of  Rationed  Articles
 at  Fair  Price  Shop  No.  4688

 3475.  SHRI  JHARKHANDE  RAI:

 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  his  attention  has  been
 drawn  to  a  letter  appearing  in  Hindi
 daily  of  Delhi  dated  26th  June,  974
 complaining  about  non-availability  of
 rationed  articles  at  Fair  Price  Shop
 No.  4688  from  6th  June  onwards;

 (b)  if  so,  whether  any  enquiry  has
 been  made;  and

 (e)  action  taken  against  the  shop-
 keeper  for  not  obtaining  rationed
 materials  from  the  authorities?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 (SHRI  ANNASAHEB  P.  SHINDE):
 (a)  to  (९):  The  Delhi  Administration
 has  reported  that  the  Fair  Price  Shop
 No.  4688  was  checkeg  on  29th  May,
 974  and  some  irregularities  were
 detected  and  the  fair  price  shop  was
 suspended  on  2nd  July,  1974,  The
 Delhi  Administration  hag  further  re-
 ported  that  appropriate  legal  proceed-
 ings  have  been  initiated  against  the
 fair  price  shop  holder.  Due  to  sus-
 pension  of  the  said  fair  price  shop,  the
 foog  cards  attacheg  to  it  have  been
 transferred  to  the  nearby  fair  price
 shops  to  avoid  any  inconvenience  to
 the  card  holders.

 Distribution  of  Land  to  Harijans

 9476.  SHRI  BANAMALI  PATNAIK:
 Will  the  Minister  o°  AGRICULTURE
 be  pleased  to  state:

 (a)  the  progress  made  in  the  distri-
 bution  of  land  to  Harijang  in  various
 States  and  to  ensure  facilities  and
 concession  they  are  entitled  to;

 (9)  the  results  achieved  so  far;  and

 (८)  the  further  steps  being  taken  in
 this  direction?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  AGRICULTURE
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 (SHRI  ANNASAHEB  P.  SHINDE):
 (a)  to  (९);  A  statement  is  laid  on  the
 Table  of  the  House.  [Placed  in  Li-
 brary.  See  No.  LT-8286/74].

 Target  of  Wheat  and  Paddy
 Production

 3477.  SHRI  ARJUN  SETHI:  Will
 the  Minister  of  AGRICULTURE  te
 Pleased  to  ‘state:

 (a)  the  target  of  food  production
 for  the  year  1974-75;  both  of  wheat
 and  paddy;

 (b)  whether  the  late-monsoon  dims
 the  hope  of  bumper  kharif  this  year;
 and

 (c)  the  steps  proposed  to  be  taken  tu
 remove  the  difficulties  created  due  to
 shortage  and  rise  in  prices  of  fertili-
 zers?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 (SHRI  ANNASAHEB  P,  SHINDE):
 (a)  The  Planning  Commission  _  has
 fixed  g  target  of  88  million  tonnes  for
 food-grains  production  for  the  year
 1974-75...  However,  the  crop-wise  tar-
 gets  have  not  been  fixed,

 (b)  The  out-break  of  monsoon  qur-
 ing  the  current  year  no  doubt,  was
 delayeq  for  about  2-3  weeks  in  most
 parts  of  the  country  and  continued  to
 be  weak  till  the  end  of  June.  How-
 ever,  good  rains  received  thereafter,
 have  greatly  facilitateg  extensive  sow-
 ing  operations  in  different  parts  of  the
 country.  Sowing  of  kharif  crops  at
 this  stage  are  just  nearing  completion
 and  a8  guch,  it  is  too  early  to  give  an
 idea  of  likely  level  of  production.

 (c)  The  Government  has  been  mak-
 ing  all  efforts  to  ensure  that  the  gap
 between  requirement  and  availability
 of  fertilisers  js  reduced  to  the  extent
 possible.  Adequate  foreign  exchange
 has  been  made  available  well  in  ad-
 vance  of  the  consumption  season  for
 the  purchase.  of  fertilizers  from
 abroad.  To  ensure  availability,  in  the
 short  term  and  in  the  long  term,
 efforts  are  being  made  to  enter  into
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 long-term  contracts  wherever  possible.
 Simultaneously,  all  endeavours  are
 being  made  to  maximise  the  utilisa-
 tion  of  domestic  fertiliser  manufgctur-
 ing  capacity.  High  level  periodical
 reviews  are  being  carried  out  to
 identify  and  remove  the  bottlenecks
 which  hamper  domestic  production.
 In  order  to  reach  the  fertiliser  to  the
 ureas  of  consumption  gmoothly  and  in
 time,  distribution  system  has  been
 streamlined.  To  make  sure  that  the
 available  fertiliser  is  put  to  best  pos-
 sible  use,  State  Governments  have
 been  urged  to  determine  priorities  in
 distribution  and  to  propagate  improv-
 ed  agricultural  practices.  A  campaign
 hag  also  been  launched  to  exploit  the
 urban  and  rural  manurial  resources
 to  supplement  chemical  fertilisers  as
 well  as  to  popularise  weed  control
 measures.

 रतलाम  में  एक  केन्द्रीय  विद्यालय

 3478.  Blo  लक्ष्मीनारायण  वाडिया
 क्या  शिक्षा,  समाज  कल्याण  ज़ोर  संस्कृति
 मंत्री  कह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (क)  क्या  रतलाम के  केन्द्रीय  सरकारी
 कर्मचारियों  ने  वहां  एक  केन्द्रीय  विद्यालय

 (सेंट्रल  स्कूल)  खोलने  की  मांग  की  है;
 और

 (ख)  यदि  हां,  तो  इस  चग्बन्ध  में
 सरकार  ने  क्‍या  कदम  उठाये  हैं  ?

 शिक्षा  और  समाज  कल्याण  मंत्रालय
 कथा  संस्कृति  विभाग  में  उपमंत्री  (श्री
 Foo  anew)

 (क)  जी,  नहीं  ।

 (ख)  प्रश्न  नहीं  उठता  I

 Punctions  of  Goan  Private  Shippers

 3479.  SHRI  N.  E.  HORO:
 SHRI  K.  MALLANNA:

 Will  the  Minister  of  SHIPPING  AND
 TRANSPORT  be  pleased  to  state:
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 (a)  the  functions  of  the  Goan  Pri-
 vate  Shippers  dealing  with  foreign
 countries;  and

 tb)  the  policy  of  Government  in
 this  regard?

 THE  DEPUTY  MENISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  SHIPPING  AND
 TRANSPORT  (SHRI  PRANAB
 KUMAR  MUKHERJEE):  (a)  and
 (b):  The  function  of  all  Indian  ship-
 pers,  including  Goan  Private  Shippers,
 is  to  arrange  export  of  cargoes  to
 foreign  countries,  Government  =  en-
 courages  and  assists  the  shippers  in
 in  their  export  drive.

 Dry  Irrigation  Plant  and  Exploitation
 of  Undergroung  water  potential

 3480.  SHRI  5.  Y.  KRISHNAN:  Willi
 the  Minister  of  AGRICULTURE  be
 peased  to  state:

 (a)  whether  there  is  any  proposal
 under  the  consideration  of  Govern-
 ment  for  a  long  term  dry  irrigation
 plant  and  exploitation  of  underground
 water  potential  in  the  country  so  that
 food  balance  is  not  upset;  and

 (b)  if  so,  facts  of  the  programmes
 of  Government  in  this  regard?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 (SHRI  8,  P.  MAURYA):  (a)  Yes,
 Sir.  Subject  to  the  regional  feasibi-
 lities  and  scope  and  a  availability  of
 financial  and  other  resources,  maxi-
 mum  efforts  are  being  made  in  the
 country  to  step  up  irrigation  facili-
 ties  for  the  dry  areas  from  surface
 as  well  as  groundwater  sources  with
 a  view  to  increasing  agricultural  pro-
 duction,

 (b)  The  total  investment  for  jrri-
 gation  development  envisaged  in  the
 draft  Fifth  Five  Year  Plan  is  of  the
 arder  of  Rs,  4635.05  crores  made  up  of
 Rs,  372.55  crores  from.  public  sector
 and  Rs.  462.50  crores  fram  institu-
 tional  sources,  In  addition  there  is  a

 provision  of  Rs.  87  crores  under  the
 Central  Sector  for  Drought  Prone
 Area  Programme,  Irrigation  schemes
 from  an  important  constituent  of  this
 programme.

 Irrigation  from  surface  water
 sources  is  expected  to  be  stepped  up
 from  26.90  million  hectares  to  33.58
 million  hectares  and  6.00  million  hect-
 ares  to  20.50  million  hectares  from
 groundwater  sources  during  Fifth
 Five  Year  Plan,

 ae
 Cattle  Disease  in  Jabalpur  Military

 Dairy  Farm

 3481,  SHRE  0,  8.  CHANDRA
 GOWDA:

 SHRI  M.  Ss.  PURTY:

 Will  the  Minister  of
 TURE  be  pleased  to  state:

 AGRICUL-

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a  ser-
 ious  outbreak  of  a  cattle  disease,  ‘rin-
 derpest’,  has  taken  a  heavy  toll  of  ani-
 mals  at  the  military  dairy  farm  at
 Jabalpur;  and

 (b)  if  so,  the  loss  of  cattle  and  the
 efforts  of  Government  to  save  the  life
 of  animas  in  the  area?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 (SHRI  B.  PP.  MAURYA):  (a)  and
 (b).  Due  to  outbreak  of  rinderpest

 in  May,  1974,  Military  Farm,  Jabal-
 pur  losi  93  animals.  All  animals
 in  the  Military  Farm  were  immedia.
 tely  given  serum  and  then  tissue  cul-
 ture  rinderpest  vaccine  as  soon  as  the
 disease  was  confirmed  by  the  Insti-
 tute  of  Preventive  Medicine,  Bhopal,

 6729  preventive  vaccinations  have
 peen  carried  out  by  the  Veterinary
 Department  in  Jabalpur  town  to
 conirol  the  disease.  5  deaths  have
 been  reported  from  the  area  in
 Jabalpur.
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 Chapati  making  machine

 3482.  SHRI.  GAJADHAR  MAJHI:
 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Institute  of  Hotel
 Management  and  Catering  has  sug-
 gested  that  the  Agriculture  Ministry
 allow  it  to  hand  over  the  Mexican
 tortilla  (Chapati)  making  machine  to
 the  Indian  Army  for  preparing  cha-
 Patis  On  a  mass  scale;  and

 (b)  if  so,  its  utility  and  reaction  of
 Government  -thereon?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 (SHRI  ANNASAHEB  P.  SHINDE):

 (a)  No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise.

 Promotion  of  Inter-Regional  Trade

 3483.  SHRI  0.  B.  CHANDRA
 GOWDA:

 SHRI  GAJADHAR  MAJHI:

 Will  the  Minister  of  SHIPPING  AND
 TRANSPORT  be  pleased  to  state:

 (a)  what  efforts  have  been  made  by
 Government  to  promote  the  formation
 of  regional  shipping  conferences  in-
 cluding  Indian  Lines  in  South-East
 Asia  for  promotion  of  inter-regional
 trade;  and

 (b)  whether  the  possibility  of  ac-
 quisition  of  vessels  by  India  and
 South  East  Asian  countries  for  inter-
 regional  trade  with  assistance  from
 the  Asian  Development  Bank  and  the
 World  Bank  has  been  examined?

 THE  REPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  SHIPPING  AND
 TRANSPORT  (SHRI  PRANAB
 KUMAR  MUKHERJEE):  (a)  Gov-
 ernment  is  not  directly  concerned
 with  the  formation  of  Shipping  Con-
 ferences.  Such  Conferences  are
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 usually  formed  by  Shipping  Com-
 panies  |Lines  operating  in  a  particular
 trade.  Government,  however,  support
 the  idea  of  forming  regional  shipping
 conferences  including  Indian  Lines  in
 South  East.  Asia  to  carry  the  trade
 of  the  region,  The  India|Bangladesh
 —Sri  Lanka-Burma  Conference  was
 formed  and  inaugurated  at  Dacca  in
 January,  1974.  It  comprises  of  Ship-
 ping  Companies  of  India,  other  South
 East  Asian  countries  and  a  British
 Company.

 (b)  Government  does  not  buy  ships
 directly.  No  Shipping  Company  has
 so  far  submitted  any  proposal,  involv-
 ing  assistance  from  Asian  Develop-
 ment  Bank  or  the  World  Bank  for
 acquiring  vessels  for  interregional
 trade.  As  such  the  possibility  of  se-
 curing  loan  assistance  for  the  purpose
 does  not  arise,

 Master  Plan  for  linking  all  ports  in
 Karnataka

 3484.  SHRI  fom  K.  JAFFER
 SHARIFF:

 Will  the  Minister  of  SHIPPING  AND
 TRANSPORT  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Karnataka  Govern-
 ment  have  prepared  a  Master  Plan
 for  linking  all  ports  in  that  State  by
 i  coastal  highway;

 (b)  whether  Central  Government
 have  approved  the  plan:  and

 (c)  whether  the  Central  Govern-
 ment  have  agreed  to  give  full  assis-
 tance  to  the  State  Government  for  im.
 plementing  the  plan?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  SHIPPING  AND
 TRANSPORT  (SHRI  PRANAB
 KUMAR  MUKHERJEE):  (a)  to  (c).
 Constitutionally  the  Central  Govern-
 ment  is  responsible  for  roads  declared
 as  N.  Hs.  All  roads  other  than  Na-
 tional  Highways  in  States  are  essen-
 tially  the  concern  of  the  respective
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 State  Governments.  The  Government
 of  India  have  no  information  about
 any  master  plan,  prepared  by  the
 Government  of  Karnataka  on  the  sub-
 ject.  However,  so  far  as  N.Hs,  are
 concerned,  there  is  already  an  exist-
 ing  Nationa]  Highway  (N.  H.  No.  7)
 in  the  State  running  along  the  coast
 and  connecting  the  various  ports  in
 the  State.  The  Government  of  India,
 meet  the  entire  cost  of  development
 and  maintenance  of  the  National
 Highway,

 Representation  from  S,  दर  Teachers  in
 Dethi  Schook:

 3485.  SHRI  T.  SOHAN  LAL:  Will
 the  Minister  of  EDUCATION,  SOCIAL
 WELFARE  AND  CULTURE  be  pleased
 to  state:  pote

 (a)  whether  he  has  received  any
 representation  from  Ss.  V,  Teachers
 working  in  the  Higher  Secondary
 schools  of  Delhi;

 (b)  whether  some  M.Ps.  and  a
 member  of  the  Metropolitan  Council
 of  Delhi  also  forwarded  a  memoran-
 dum  to  him;  and

 (c)  if  so,  the  action  taken  thereon?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  EDUCATION  AND
 SOCIAL  WELFARE  AND  IN  THE
 DEPARTMENT  OF  CULTURE  (SHRI
 D  P.  YADAV):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  Yes,  Sir.

 (c)  The  matter  is  under  considera-
 tion  in  consultation  with  the  Delhi
 Administration,

 Paddy/Rice  Trade  handleq  by
 Wholesalers  and  Retailers

 3486.  SHRI  N.  E,  HORO:  Will  the
 Minister  of  AGRICULTURE  be  pleased
 to  state:

 (a)  the  volume  of  paddy/rice  trade
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 at  present  being  handled  by  the
 wholesalers  (a)  within  each  State
 and  (b)  outside  each  State,  their  num-
 ber  and  grea  of  operation;  and

 (b)  the  nature  and  degree  of  cont-
 rol  on  the  retail  traders  operating  in
 paddy/rice  trade?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 (SHRI  ANNASAHEB  P.  SHINDE):
 (a)  and  (b).  The  information  is  being
 collected  and  will  be  laid  on  the
 Table  of  the  Sabha,

 Enhancement  of  Levy  on  Foodgrains
 in  Karnataka

 3487.  SHRI  Cc.  XK,  PAFFER
 SHERIFF:  Will  the  Minister  of
 AGRICULTURE  be  pleased  to  state
 to  what  extent  Government  consider
 it  necessary  to  enhance  the  present
 percentage  of  levy  on  foodgrains  im-
 Posed  in  the  State  of  Karnataka  to
 maximise  procurement  under  the  pre-
 sen,  system  and  maximise  procure-
 ment  under  the  new  system?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 (SHRI  ANNASAHEB  P.  SHINDE):
 Producer’s  levy  on  acreage  basis  has
 been  imposed  by  the  Government  of
 Karnataka  on  paddy,  jowar  and  ragi.
 The  State  Government  had  also  im-
 posed  levy  on  rice  millers  which  how-
 ever  has  been  declared  void  by  the
 High  Court  in  the  first  week  of  July,
 1974,  The  State  Government  are
 appealing  against  the  decision  of  the
 High  Court.

 +
 It  is  essentially  for  the  State  Gov-

 ernment  to  decide  whether  there
 should  be  any  enhancement  in  the
 percentage  of  levy  on  foodgrains,  No
 proposal  in  this  regard  has  so  far  been
 received  from  the  Government  of
 Karnataka,



 ee  A  ee  oe

 87  Written  Answers

 Specifications  of  Paddy/Rice  for  the
 Procurement

 3487.  SHRI  c.  K,  JAFFER
 SHERIFF:  Will  the  Minister  of  AGRI-
 CULTURE  be  pleased  to  State  the
 modifications  Government  propose  to
 make  in  the  present  specifications  of
 paddyjrice  as  to  enable  procurement
 of  paddylrice  under  the  new  system?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 (SHRI  ANNASAHEB  P.  SHINDE):
 There  has  been  no  change  in  the  sys-
 tem  of  procurement  of  paddyl|rice,
 and  no  major  changes  in  their  specifi-
 cations  are  contemplated,

 Rice  Mills  in  Karnataka

 3489.  SHRI  Cc.”  K,  JAFFER
 SHARIFF:  Will  the  Minister  of  AGRI-
 CULTURE  be  pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  registered  rice
 mills,  huller  type  and  other  rice  mills
 in  the  State  of  Karnataka;  and

 {b)  the  estimate  of  unlicensed  mills
 operating  in  the  State  of  Karnataka
 and  the  arrangements  of  controlling
 the  rice  mills  and  hullers?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  070  AGRICULTURE
 (SHRI  ANNASAHEB  P.  SHINDE):
 (a)  Number  of  registered  rice  mills
 type-wise  as  on  3-8-74:—

 (i)  Single  hullers  ;  6,820

 (ii)  Huller-cum-shellers  88

 ii)  Shellers  नि  904

 (b)  Information  is  being  collected
 and  will  be  laid  on  the  Table  of  the
 Sabha.
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 Tenements  Reserved  for  8.0,  &  ST.

 3490,  SHRI  D.  P.  JADEJA:  Will
 the  Minister  of  WORKS  AND  HOUS-
 ING  be  pleased  to  state:

 {a)  whether  the  Gujarat  Housing
 Board  has  decided  to  reserve  5  per
 cent  of  the  total  tenements  to  the
 Scheduled  Castes  and  Scheduled
 Tribes;

 (b)  the  number  of  the
 earmarked  for
 District-wise;  and

 tenements
 these  Communities

 (ce)  if  so,  whether  the  quantum  of
 deposits  by  these  communities  will
 also  be  reduced?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 DEPARTMENT  OF  PARLIAMENT-
 ARY  AFFAIRS  AND  IN  THE
 MINISTRY  OF  WORKS  AND
 HOUSING  (SHI  OM  MEHTA):  (a)
 According  to  the  information  furnish-
 ed  by  the  Government  of  Gujarat,  10
 per  cent  of  the  houses  built  by  the
 Gujarat  Housing  Board  under  the  Low
 Income  Group  Housing  Scheme  and
 the  Middle  Income  Group  Housing
 Scheme  and  5  per  cent  under  the  In-
 tegrated  Subsidised  Housing-Scheme
 for  Industrial  Workers  and  Economi-
 cally  Weaker  Section  of  Community
 are  reserved  for  Scheduleq  Castes  and
 Scheduled  Tribes.

 (b)  The  information  is  being  col-
 lected  from  the  Government  of
 Gujarat  and  will  be  laid  on  the  Table
 of  the  Sabha,

 “

 (९)  The  Government  of  Gujarat
 have  intimated  that  they  have  yet
 taken  a  decision  on  a  proposal  of  the
 Gujarat  Housing  Board  recommend-
 ing  reduction  in  the  initial  deposit  by
 Scheduled  Castes  and  Scheduled
 Tribes  from  25  per  cent  to  70  per  cent
 in  the  case  of  tenements  built  under
 the  Low  and  the  Middle  Income  Group
 Housing  Scheme.
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 Diesel  for  Tractors

 349l.  SHRI  MARTAND  SINGH:
 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE
 be  pleaseg  to  state:

 {a)  whether  Government  have  col-
 lected  information  regarding  the  trac-
 tors  lying  idle  in  some  of  the  States
 for  want  of  diesel;

 (b)  if  so,  the  facts  thereof;  and

 (c)  whether  Government  have
 given  some  incentives  to  farmers  by
 way  of  providing  them  diesel  for  their
 tractors?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 (SHRI  ANNASAHEB  P.  SHINDE):
 (a)  and  (b).  No  Sir.  However,  no
 report  of  tractors  lying  idle  for  want
 of  diesel  has  been  received  from  any
 State.

 (c)  The  State  Government  have
 been  advised  to  consider  regulation
 of  diesel  oil  supplies  for  agricultural
 use  on  cards  to  ensure  availability  on
 priority  during  the  busy  season,

 अन्तर्राज्यीय  तथा  ग्राफिक  विकास  योजना
 में  उत्तर  प्रदेश  के  कुछ  पुलों  को  शामिल

 करना

 3492.  की  रास  रतन  बर्मा:  क्‍या

 नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने
 केन्द्र  सरकार  के  पास  बिजनौर  जिले  में  गंगा

 पुल  फतेहपुर-बांदा  सड़क  पर  यमुना-पुल
 तथा  बांदा  में  केन  सर्दी  पर  पुल,  के  निर्माण
 सम्बन्धी  कार्यों  पर  अनन्‍्तर्राज्यीयप  झा थिक
 विकास  योजना  में  शामिल  करने  के  प्रस्ताव
 भेजे  हैं;  और

 (ख)  यदि  हां,  तो  उन  पर  सरकार
 द्वारा  क्या  निर्णय  लिये  गये  हैं  ?

 बौ बहुम  धौर  परिवहन  मंत्रालय  में
 उपमंत्री  (श्री  प्रसव  कुमार  मुखर्जी  )  :

 (क)  जी  हां  ।

 (ख)  अन्तत:  उपलब्ध  धन  पौर
 अखिल  भारत  आधार पर  प्रस्तावों  की  पार-
 स्परिट  प्राथमिकता  को  ध्यान  में  रखते  हुए,
 30  करोड़  रुपये  के  अ्रल्प  अस्थायी  संभावित
 आवंटन  में  से  पांचवीं  योजना  के  दौरान
 अन्तर्राज्यीय  या  आर्थिक  महत्व  की  राज्य  सड़कों
 के  केन्द्रीय.  सहायता  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत
 सहायता  के  लिए  प्रस्तावों  का  निर्माण  करते
 समय,  लगभग  कुल  365  करोड़  रुपये  की
 भारी  रकम  के  न्य  राज्यों  से  प्राप्त  समान
 प्रस्तावों  क ेसाथ  इन  प्रस्तावों  को  भी  विदा  नार्थ
 नोट  कर  लिया  गया  है  ।  चंकी  पांचवीं
 योजना  के  विस्तृत  कार्यक्रम,  गरमी  भी  निर्माणा-
 धीन  हैं,  त:  इस  समय  यह  बताना  संभव
 नहीं  हैँ  कि  उत्तर  प्रदेश  सहित  विभिन्न  राज्य
 सरकारों  के  प्रस्तावों  को  अन्तिम  रूप  से  कहां
 लक  रकार  किया  जा  सकेगा  |

 समय  प्रदेश  में  जन  अनुसन्धान  केस

 3493.  शी  'लाल  चम्दाकर :
 क्या  कृषि  मंत्री  बहु  बताने  की  कपा  करेंगे
 कि;

 (क)  क्या  सरकार  मध्य  प्रदेश  में  एक
 वन  भ्रनुसंधान  केन्द्र  स्थापित  करने  पर  विचार
 कर  रही  है  ;

 (ख)  क्‍या  यह  मांग  बार-बार  की  गई
 है;  शौर

 (ग)  यदि  हां,  तो  यह  मांग  ब  तक
 स्वीकार  न  किये  जाने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (श्री
 to  do  मौर्या:  (क)  और  (ख)  चौथी
 पंच  वर्षीय  योजना  के  दौरान  मध्य  प्रदेश  में
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 जबलपुर  में  वन  अनुसंधान  संस्थान,  देहरादून
 का  एक  क्षेत्रीय  बन  अनुसंधान  केन्द्र  पहुले
 ही  स्थापित  कर  दिया  गया  है  ।

 (ग)  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 कृषि  मूल्य  आयोग  का  दौरा

 3494.  भी  चन्दूलाल  चन्द्रा कर  /  क्‍या

 कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि :

 (क)  कृषि  मूल्य  झ्रायोग ने  वर्ष  i972-
 73  और  973  74  में  किन-किन  राज्यों
 का  दौरा  किया  ;

 (ख)  कया  प्रयोग  ने  जज  राज्यों  में
 विभिन्न  वस्तुप्नों  के  उत्पादन  शौर  उनके  मूल्य
 के  बारे  में  अलग  से  एक  प्रतिवेदन  सरकार  को

 प्रस्तुत  कर  दिया  है  ;

 (ग)  क्‍या  आयोग  में  किसानों  के  किन्हीं
 प्रतिनिधियों  को  शामिल  किया  गया  है;
 झीर

 (घ)  यदि  हां,  तो  कपा  इन  सदस्यों  ने
 अन्य  सदस्यों  से  भिन्न  राय  प्रकट  की  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  थी
 अ्णासाहिब  पो०  शिन्दे  )  :  (क)  उन
 राज्यों  के  नाम  नीचे  दिए  गए  हैं  जिनका
 आयोग  ने  1972-73  और  973-74
 में  दौरा  किया  था  —_

 972-—73  1973-74

 ' महाराष्ट्र
 पश्चिम

 पश्चिमी  बंगाल

 महाराष्ट्र
 पंजाब

 गुजरात
 उत्तर-प्रदेश

 तामिलनाडु
 शोध  प्रदेश
 कर्नाटक

 बंगाल

 Mos,  Tn  Bela  ator  Bete.
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 (ख)  यह  भ्रायोग  अलग-अलग  राज्यों
 के  लिए  अलग  रिपोर्ट  नहीं  प्रस्तुत  करता
 है  ।  तथापि,  जब  आवश्यक  समझा  जाता
 है  तो  थलग-अलग  राज्यों  के  उत्पादन  कौर

 मूल्यों  से  सम्बन्धित  ब्रा योग  की  टिप्पणियां
 विभिन्न  जिसकों के  लिए  मूल्य  नीति  पर  सरकार
 को  प्रस्तुत की  जाने  वाली  रिपोर्टों  में  दी  जाती
 है  t

 (ग)  जी  नहीं  t

 (घ)  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 Rape  Seed  allotted  to  Meghalaya
 during  1973-74

 3495,  SHRI  B.  K.  DASCHOW-
 DHURY:  Will  the  Minister  of  AGRI-
 CULTURE  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  800  tonnes  of  rape  seed
 was  allotted  to  Meghalaya  in  ‘1973-74;

 (9)  whether  the  seed  was  allotted
 directly  to  the  Government  of  Megha-
 laya  or  to  a  party  recommended  by
 it;  and

 (c)  whether  this  matter  is  now
 under  enquiry  of  the  C.B.I.?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 (SHRI  B,  P.  MAURYA):  (a)  No,  Sir.

 (b)  ang  (c).  Do  not  arise,
 %

 कायमगंज,  फर्रूखाबाद,  उत्तर  प्रदेश  में
 लोनी  मिल  का  स्थापित  किया  जाता

 3496.  श्री  महा दीपक  सिंह  दावा:
 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि:

 (क)  क्‍या  उत्तर  प्रदेश  के  फर्रुखाबाद  में

 कायमगंज  तहसील  में  एक  चीनी  मिल
 स्थापित  की  जा  रही  है,
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 (व)  क्या  मिल  चलाने  के  लिए  शौर
 बन्ने  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  विचार  से  गन्ना

 उत्पादकों  को  कोई  सुविधा  दी  गई  है;
 श्र

 (7)  यदि  नहीं,  तो  इसके  क्‍या  कारण

 हैं?

 कृषि  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  (ी
 afte  fe  मौर्य  )  :  (क)  जहां

 (ख)  और  (ग)  राज्य  सरकार  से

 सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  कौर  प्राप्त

 होते  ही  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 उत्तर  प्रदेश  और  मध्य  प्रवेश  में  चीनी
 की  नई  मिलें

 3497.  डा०  लक्ष्मीनारायण  पांडेय  :

 क्या  मणि  मंत्री  यह  बताने  की  ब्रा  करेंगे
 कि:

 (क)  क्‍या  सरकार  ने  चीनी  का
 उत्पादन  बढाने  के  विचार  से  उत्तर  प्रदेश
 कौर  मध्य  प्रदेश  में  चीनी  की  नई  मिलें
 स्थापित  करने  के  लिए  लाइसेंस  जारी  किए  हैं
 अथवा  क्या  सरकार  का  स्वयं  का  विचार
 ये  मिलें  स्थापित  करने  का  है;  और

 (ख)  यदि  हां,  तो  उनकी  संख्या  कितनी
 है  और  उन  स्थानों/क्षेत्रों  के  नाम  क्‍या  हैं
 जहां  पर्दे  मिलें  स्थापित  की  जायेंगी  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (भी
 Wo  पी०  मौर्य)  :(क)  शर  (ख)  :  जहाँ
 l974.  में  निम्नलिखित  स्थानों  पर  (1)
 i5  नये  चीनी  कारखाने  उत्तर  प्रदेश  में

 (i4  सहकारी  क्षेत्र  में  शौर  i  सरकारी  क्षेत्र

 में)  शौर  (2)  एक  नया  चीनी  कारखाना

 सहकारी  क्षेत्र  में  मध्य  प्रदेश  में  स्थापित  करने
 के  लिए  लाइसेंस  प्रदान  किए  गए  हैं  —

 क्रम  स्थान-फोक  में

 सं.  जिला  दिया  गया  है

 कतर  बारे

 ]  बदायूं  (बदा )  सहकारी  क्षेत्र

 is  बेल्ग्रेड  (खेड़ी)  ५,

 3.  गजरौला  "

 (मुरादाबाद  )

 न  तिलहर  (शाहजहांपुर  )  * pa
 5.  महम्‌दाबाद  ore

 (सीतापुर  )

 6.  नानपारा

 (बहराइच  )

 7.  बदरपुर  -रमाला

 (मेरठ)

 8.  घोसी  (राजम गढ़  )

 9.  बिलासपुर  (रायपुर )

 10.  नदी  (नैनीताल)

 i.  अकबरपुर  (फैजाबाद)

 l2  मैनपुरी  और  भानेगांब  हि
 के  बीच  (मैनपुरी)

 i3.  बिलासपुर  (पीलीभीत )  जा

 14.  तनुता  (सहारनपुर)  न

 i5.  दरियापुर  सरकारी  क्षेत्र

 (रायबरेली )

 मध्य  प्रदेश

 सहकारी  क्षेत्र I.  वायलेंस  (इन्दौर)
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 Rice  and  Wheat  quot,  for  Madhya
 Pradesh

 3499.  SHRI  MARTAND  SINGH:
 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE

 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  State  of  Madhya
 Pradesh  have  requested  the  Central
 Government  for  higher  quota  of
 rice  and  wheat  for  that  State;  and

 (b)  if  so,  the  quantity  of  food-
 fraing  Government  have  agreed  to
 release  ag  revised  quota  to  the  State?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 (SHRI  ANNASAHEB  P.  SHINDE):
 (a)  and  (by  Allotments  of  foodgrains
 from  the  Central  Pool  are  made  each
 month  keeping  in  view  the  availabi-
 lity  of  stocks  in  the  Central  Pool,  re-
 quirements  of  deficit  States  and  other
 relevant  factors.

 Madhya  Pradesh  is  surplus  in  rice
 and  there  has  been  no  request  for  al-
 lotment  of  rice.  The  State  is  margi-
 nally  surplus  in  wheat  also.  As  under
 the  revised  wheat  policy,  wheat  was
 available  jy  the  open  market,  no  wheat
 was  allotted  to  the  State  for  June,
 ‘1974.  At  the  request  of  the  State
 Government,  a  quantity  of  2.0  thous-
 ang  tonnes  of  milo  was  allotted  to  the
 State  for  the  month  of  June,  1974,  For
 each  of  the  months  of  July  and
 August,  1974,  a  quantity  of  3,000  ton-
 nes  of  wheat  and  2,000  tonnes  of  milo
 has  been  allotted.

 Pay  Scales  of  University  and  College
 Demonstrators

 3500.  SHRI.RAMAVATAR  SHAS-
 TRI:  Will  the  Minister  of  EDUCA-
 TION,  SOCIAL  WELFARE  AND
 CULTURE  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Sen  Committee  on
 Governance  of  Universities  had  re-
 commended  the  initial  scale  of  Ra.  300
 and  Rs.  400/-  for  Demonstrators  and
 Lecturers,  respectively;
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 {b)  whether  the  pay  scale  of  the
 Demonstrators  ang  of  other  similar
 qualified  non-gazetted  Scientific  Cen-
 tral  services  has  been  revised  to  Rs.
 550—900  as  per  recommendation  of
 IlIrd  Pay  Commission;

 (c)  if  so,  the  justification  to  allow
 the  pay  scale  of  Rs.  500—900  te  De-
 monstrators  of  Universities/Colleges
 by  creating  the  gap  of  Rs.  200/-  in
 between  the  Demonstrators  and  Lec-
 turers  in  the  Universities  and  also
 showing  apparent  discrimination  by
 allowing  Rs,  50/-  less  than  the  De-
 monstrator  getting  in  the  Central
 Scientific  Services;  and

 (d)  whether  Government  received
 IIIrd  revised  memorandum  from  the
 Bihar  State  Demonstrators  Association
 and  Andhra  State  Union  and  Demon-
 stratorg  Association  and  if  so,  the  re-
 action  of  Government?

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (PROF,  8.  NURUL  HASAN):  (a)  The
 Committee  on  Governance  of  Univer-
 sities  and  Colleges  (Sen  Committee)
 had  in  the  second  part  of  its  report
 entitled  ‘Teachers’  inter  alia  recom-
 mendeg  that  “there  is  no  need  07
 tutors  and  demonstrators  in  Universi-
 ties  and  Colleges.  For  the  existing
 incumbents  the  scale  should  be  revised
 to  Rs.  300—600.  Facilities  however,
 should  be  provided  to  enable  them
 to  improve  their  qualification,  with  a
 view  to  their  ultimate  appointment
 as  Jecturers”.  In  the  same  report  the
 scale  for  a  lecturer  i,  an  undergra-
 duate  college  was  recommended  as
 Rs.  400-40-800-50-950—assessment—
 50—1250.

 (b)  ang  (c)  The  Third  Central
 Pay  Commission  had  recommended
 that  non-gazetted  scientific  staff,  who
 were  in  the  existing  scale  of  Rs.  325—
 575,  may  be  given  the  scale  of  Ks.
 550—900  and  the  qualificationg  for
 recruitment  should  be  (a)  M.Sc,  or  {b)
 B.E.  or  (c)  first  class  B.Sc.  (Hons.)
 or  (d)  at  least  second  class  B.Sc,  or
 Diploma  in  Engineering  with  at  least
 three  years’  experience.  There  is,
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 therefore,  no  justification  for  giving
 the  Demonstrators  who  are  in  ihe
 seale  of  the  Rs.  250—400  parity  with
 the  non-gazetted  scientific  staff.

 (d)  Government  have  received  co-
 pies  of  the  Thirg  Revised  Memorandum
 of  the  Bihar  State  Demonstrators  As-
 sociation  and  representation  of  the
 ‘Tutorg  and  Demonstrators  Organisa-
 tion  of  Andhrg  Pradesh.  Similar  re-
 presentations  were  received  carlier  and
 taken  into  consideration  while  decid-
 ing  the  revised  scale  of  pay  of  Demon-
 strators.  The  demands  made  by  the
 Bihar  State  Demonstrators  Association
 regarding  provision  of  study  leave
 with  full  pay  to  Demonstrators  to  en-
 able  them  to  improve  their  academic
 qualifications  and  automatic  absorption
 of  these  with  prescribed  qualifications,
 ag  lecturers  are  the  concern  of  the
 State  Government  ang  the  Universi-
 ties.

 Demonstrators  Working  in  Universities
 and  Colleges

 350l.  SHRI  RAMAVATAR  SHAS-
 TRI:  Will  the  Minister  of  EDUCA-
 TION,  SOCIAL  WELFARE  AND
 CULTURE  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  University  Grants
 Commission  has  recommended  for  the
 improvement  of  qualification  of  the
 Demonstrators  working  in  the  Uni-
 versities  and  Colleges;  and

 (b)  if  so,  the  main  recommendation
 and  the  stepg  taken  by  Government
 in  this  regard  and  absorbing  them  as
 lecturers  by  promotion?

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION.
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (PROF,  S.  NURUL  HASAN):  (a)  and
 (b)  The  University  Grants  Commis-
 sion  has  accepted  the  recommendation
 of  its  Committee  on  Governance  of
 Universities  and  Colleges  that  facili-
 ties  shoulg  be  provided  to  enable  the
 existing  tutors  and  demonstrators  to
 improve  their  qualifications  with  a
 view  to  their  ultimate  appointment  88
 Jecturerg.  Necessary  action  in  this
 regard  has  to  be  taken  by  the  State
 Governments  and  Universities.
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 Financial  Aid  to  Educational  And
 Research  Institutions

 3502,  SHRI  5.  N.  MISRA:

 Will  the  Minister  of  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 be  pleased  to  state:

 (a)  the  names  of  educational  and
 research  institutions  in  the  country
 which  are  getting  financial  aid  from
 the  Government  of  India;

 (b)  the  amount  given  to  each  per
 year  during  the  last  three  years;

 fe)  whether  working  of  these  insti-
 tutions  has  ever  been  asseased  to  find
 out  the  effective  utilisation  of  public
 money;  and

 (ad)  if  not,  whether  there  is  any
 proposal  to  look  into  the  working  of
 these  institutiong  with  a  view  to
 know  how  far  they  have  fulfilled  the
 tasks  assigned  to  them  or  the  purpose
 for  which  they  were  eet  up?

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (PROF.  S.  NURUL  HASAN):  (a)  and
 (b)  The  requisite  information  is  be-
 ing  compiled  and  will  be  laig  on  the
 Table  of  the  House.

 (e}  and  (d)  The  working  of  the
 Institutions  is  assessed  from  time  to
 time  through  Reviewing  Committees
 when  necessary.  Some  of  the  organi-
 sations  in  respect  of  which  Review
 Committees  have  been  appointeg  are
 indicated  in  the  statement  enclosed.

 Utilisation  Certificates  are  also  is-
 sued  ip  respect  of  grants  paid  to  gran~
 tee  Institutions  to  ennsure  that  the
 funds  provided  have  been  used  for  the
 purposes  for  which  they  were  given.
 The  Institutions  are  also  subject  to  the
 audit  by  the  Comptroller  &  Auditor
 General  or  his  nominee.

 Statement

 L  National  Council  of  Educational
 Research  and  Training,  New
 Delhi.
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 2.  University  Grants  Commission.

 3.  National  Book  Trust,  New  Delhi.

 4,  The  three  National  Akademies,
 namely,  Sahitiya  Akademi,
 Sangeet  Natak  Akademi  and
 Lalit  Kala  Akademi,  New
 Delhi.

 5.  Kendriya  Hindi  Shikshan  Man-
 dal,  Agra.

 6,  Lakshmibai  National  College  of
 Physical  Education,  Gwalior.

 7.  Five  India,  Institutes  of  Tech-
 nology  at  Kharagpur,  Kanpur.
 Delhi,  Bombay  ang  Madras.

 8.  l4  Regiona!  Engineering  Cal-
 leges.

 a  Indian  Institution  of  Sciences,
 Bangalore.

 10.  India,  Council  of  Sociay  Science
 Research,  New  Delhi.

 i).  Indian  Institute  of  Advanced
 Studies,  Simla.

 Implementation  of  Wild  Life  Protec-
 tion  Act

 3503,  SHRI  DEVINDER  SINGH
 GARCHA:

 SHRI  MOHINDER  SINGH
 GILL:

 Will  the  Minister  of  AGRICUL-
 TURE  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Indian  Wild  Life
 Protection  Act  has  not  yet  been  effec-
 tively  implemented  so  ag  to  check  the
 destruction  of  wild  life  in  the  coun-
 try;

 (b)  whether  nine  States  and  Union
 Territories  have  not  so  far  adopted
 the  provisione  of  the  ssid  Act;

 (c)  if  so,  the  reasons  for  the  same;
 and

 (d)  what  immediate  steps  are  being
 taken  to  properly  enforce  the  law
 against  indiscriminate  destruction  of
 wild  life,  through  poaching  too  as
 urged  by  the  Wild  Life  Board?
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 (SHRI  8,  ए  MAURYA):  (a)  and  (b).
 In  some  of  the  States  where  the  Act
 has  been  extended,  the  full  comple-
 ment  of  protective  staff  for  the  effec-
 tive  enforcement  of  the  Act  has  not
 been  put  in  position,  yet.  However,
 the  staff  in  these  States  is  being
 strengthened  and  protection  work
 intensified.  Vigilance  is  being  maintain-
 ed  against  poaching  illegal  trapping
 sale  etc,  through  the  enforcement  staff
 and  legal  action  is  taken  against  the
 offenders.

 tb)  Fight  States  ang  U.Ts.  have  not
 so  far  adopted  the  provisiong  of  the
 said  Act.

 (९)  The  information  is  being  col-
 lected  from  State  Governments  and
 will  be  laig  on  the  Table  of  Sabha
 in  due  course.

 Committee  on  Working  of  Smal]  Far-
 mers  Development  Agencies  iy  Bilas-

 por,  MP,
 3504.  SHRI  BHAGATRAM  MAN-

 HAR:  Will  the  Minister  of  AGRICUL-
 TURE  be  pleased  to  state:

 {a)  whether  Government  propose
 to  appoint  a  committee  to  look  into
 the  working  of  small  Farmerg  Deve-
 lopment  Agencies  in  Bilaspur,  M.  P.;
 and

 (b)  if  so,  the  composition  and  terms
 of  reference  of  the  Committee?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 (‘SHRI  B.  P.  MAURYA):  (a)  No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise.

 Ship  Building  Facilities  at  Alleppey
 and  Panaji

 3505.  SHRI  VAYALAR  RAVI:
 SHRI  M.  M.  JOSEPH:

 ‘Will  the  Minister  of  _SHIPPING
 AND  TRANSPORT
 be  pleased  to  state:
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 (a)  whether  the  Bhagavathi  Com-
 mittee  has  recommended  that  the
 ship  building  facilities  at  Alleppey
 and  Panaji  Government  workshops
 should  be  improved  by  installing
 modern  equipments;  and

 (b)  if  80,  the  reaction  of  the  Cen-
 tra)  Government  to  this  proposal  and
 the  steps  taken  in  that  direction?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  SHIPPING  AND
 TRANSPORT  (SHRI  PRANAB
 KUMAR  MUKHERJEE):  (a)  Yes,
 Sir.

 ((b)  The  Government  of  Kerala  has
 submitted  a  scheme  at  an  estimated
 cost  of  Rs.  l8  lakhs  for  ship  building
 facilities  at  Alleppey  which  is  under
 consideration.  A  provision  of  Rs,  14
 lakhs  hag  tentatively  been  made  iy,  the
 Fifth  Five  Year  Plan  for  expansion  of
 marine  workshop  at  Betim  and
 Panaji.  Detailed  scheme  in  thig  re-
 garq  is  still  awaited  from  the  Govern-
 ment  of  Goa,  Daman  &  Diu.

 Decasualisation  of  Seamey  of  India

 3506,  SHRI  KRISHNA  CHANDRA
 HALDER:  Will  the  Minister  of  SHIP-
 PING  AND  TRANSPORT  be  pleased
 to  state  whether  Government  are  con-
 sidering  the  question  of  decasualisa-
 tion  of  Seamen  of  India  and  payment
 of  wages  to  Indian  seamen  during  the
 period  of  their  unemployment?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  SHIPPING  AND
 TRANSPORT  (SHRI  PRANAB
 KUMAR  MUKHERJEE):  No,  Sir.

 Logs  of  Employment  by  Seamen

 8507,  SHRI  DINEN  BHATTACHA-
 RYA;:  Will  the  Minister  of  SHIPPING
 AND  TRANSPORT  be  pleased  to  state
 whether  the  Ministry  approve  loss  of
 employment  of  seamen  of  India  due
 to  occasional  company  medical  exami-
 nation  despite  eight  years  medical  fit-

 BHADRA  4,  896  (SAKA)
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 ness  certificate  issued  by  the  Govern-
 ment  of  India?
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 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  @F  SHIPPING  AND
 TRANSPORT  (SHRI  PRANAB
 KUMAR  MUKHERJEE):  There  is  no
 Joss  of  employ  ment  for  seamen  of  India
 on  account  of  company's  medical  exa-
 mination  as  tae  seaman  declared  medi-
 cally  untit  by  the  company’s  doctor  is
 replaced  by  another  Indian  seaman
 who  ig  declared  medically  fit  by  the
 company’s  doctor.  It  is  a  loss  of  joh
 only  for  that  particular  seaman  who
 is  declared  medically  unfit  till  the
 lime  he  recovers  an?  is  declared  me-
 dically  fit.

 Wages  of  Seamen

 3508.  SHRI  LINEN  BHATTA-
 CHARYA:  Will  the  Minister  of  SHIP-
 PING  AND  TRANSPORT  he  pleased
 to  state  whether  wages  of  the  Seamen
 of  India  have  been  reducedicurtailed
 by  merely  changing  nomenclatures
 even  though  duties  and  respouaibilities
 remain  unchanged?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  SHIPPING  AND
 TRANSPORT  (SHRI  PRANAB
 KUMAR  MUKHERJEE):  No  Sir.

 Strike  in  Calcutta  Port

 3509,  SHRI  MOHAMMAD  ISMALL:
 Will  the  Minister  of  SHIPPING  AND
 TRANSPORT  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Ministry  is  aware
 of  the  token  strike  held  on  the  l0th
 May,  974  in  the  Calcutta  Port  spon-
 sored  by  the  Port-Dock-Seamen’s
 Sangrami  Morcha  for  realisation  of
 their  fifty  demands;  and

 (b)  if  so,  the  steps  taken  by  Gov-
 ernment  to  meet  their  demands?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  SHIPPING  AND
 TRANSPORT  (SHRI  PRANAB
 KUMAR  MUKHERJEE):  (a)  Yes,  Sir.

 ~
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 (b)  Out  of  50  demands,  35  demands
 relateg  to  Port  and  Dock  workers  in
 Calcutta.  The  demands  were  taken
 up  in  conciliation  by  the  Assistant
 Labour  Commissioner  (Central),  Cal-
 cutta  which  ended  in  failure.  After
 examination  of  the  Failure  of  Conci-
 liation  Report,  the  Ministry  of  Labour
 informed  the  partics  that  none  of  the
 demands  merited  reference  to  adjudi-
 cation.  The  remaining  29  demands  rc-
 late  to  wages  ang  other  service  con-
 ditions  of  Ind'an  seamen  and  such  de-
 mands  are  nugotiated  and  settled  at
 the  National  Maritime  Board,  which
 is  a  bipartite  body  consisting  of  the
 representatives  of  Shipowners  and
 Seafarers.  The  Government  are  not
 associateg  with  the  Nationa]  Maritime
 Board.

 Dock  Labour

 3510,  SHRI  MOHAMMAD  ISMAIL:
 Will  the  Minister  of  SHIPPING  AND
 TRANSPORT  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  power  vested  in
 the  Chairman,  Calcutta  Dock  Labour
 Board  and  Calcutta  Port  Commission-
 ers  to  dismiss  or  terminate  any  em-
 ployee  from  service  without  giving  any
 reason  and/or  without  affording  any,
 Opportunity  of  self-defence,  is  justi-
 fied;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor;  and

 (९)  if  not,  the  steps  taken  te  re-
 instate  those  employees  who  have
 been  so  dismissed  or  whose  services
 have  been  so  terminated?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  SHIPPING  AND
 TRANSPORT  {SHRI  PRANAB
 KUMAR  MUKHERJEE):  (a)  Presum-
 ably  the  Question  pertains  to  the
 Chairman,  Calcutta  Dock  Labour  Board
 who  is  also  the  Chairman  of  Calcutta
 Port  Commissioners.  He  fags  no
 powers  to  dismiss  or  terminate  the
 services  of  any  employee  of  the  Dock
 ‘Labour  Board  without  giving  any  rea-
 gon  and/or  without  any  opportunity
 of  self-defence.
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 (b)  and  (c).  Do  not  arise.

 Manning  Scales  for  Seamen

 3611,  SHRI  SAROJ  MUKHERJEE:
 Will  the  Minister  of  SHIPPING  AND
 TRANSPORT  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  are  aware
 of  Manning  Scales  for  Seamen  on  the
 basis  of  tonnage  of  ships;  and

 (b)  if  so,  what  are  the  scales?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  SHIPPING  AND
 TRANSPORT  (SHRI  PRANAB
 KUMAR  MUKHERJEE):  (a)  No  man-
 ning  scales  for  seamen  Op,  the  basis
 of  tonnage  of  ships  have  so  far  been
 prescribed.

 (b)  Doeg  not  arise.

 Delay  in  Development  Works  on
 Beypore  Port

 3512.  SHRI  VAYALAR  RAVI:
 SHRI  M.  M,  JOSEPH;

 Will  the  Minister  of  SHIPPING  AND
 TRANSPORT  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  development  works
 on  the  Beypore  Port  is  being  consider-
 ably  slowed  down  and  delayed  due  te
 the  meagre  allocation  of  funds,  to  this
 project.  by  the  Central  Government;
 and

 (by  if  so,  what  steps  Government
 propose  to  take  in  this  regard  and  the
 time  by  which  this  project  is  expected
 to  be  completed  as  per  the  latest  es-
 timates  of  Government?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  SHIPPING  AND
 TRANSPORT  (SHRI  PRANAB
 KUMAR  MUKHERJEE):  (a)  and  (b).
 Development  of  Beypore  Port  estimut-
 ed  to  cost  Rs.  .96  lakhs  was  one  of
 the  Centrally  sponsored  schemes  in
 the  Fourth  Plan.  During  1972-73,  the
 State  Government  had  reporteq  am
 approximate  expenditure  of  ‘Rs,  4  lakhs
 which  was  released  asa  loan  assistance



 by  the  Central  Government.  During
 39T3-74  the  State  Government  report-
 ed  an  expenditure  of  about  Ha.
 2  lakhs  ‘till  end  of  November,
 ‘1973;  they  also  indicated  that
 tis  outstanding  for  payment  towards
 hire  of  Government  of  India  dredger
 would  be  of  the  order  of  Rs.  lakhs.
 Against  this,  Central  Government  re-
 leased  a  loan  assistance  of  Rs.  6  lakhs;
 more  could  not  be  released  dug  to
 reduced  budget  allocation  o,  account
 of  finencig}  stringency.  However,  the
 estimate  of  the  project  included  Rs.
 68.70  lakhs  for  dredging  work  alone,
 out  of  which  Government  of  India
 dredger  had  done  dredging  worth  over
 Rs,  46  lakhs,  in  anticipatio,  of  pay-
 ment  by  State  Government,  till  May,
 i974,  when  they  intimated  that  they
 no  longer  required  the  dredger,  Gov-
 ernment  of  Kerala  have  indicated  that
 ‘it  is  not  possible  to  indicate  final  date
 for  completion  of  work  due  to  finan-
 cial  stringency.

 Kapurthala  Plot

 3514.  SHRI  VAYALAR  RAVI:  Will
 the  Minister  of  WORKS  AND  HOUS-
 ING  be  pleased  to  state:

 (a)  what  progress  has  heen  made  by
 Government  in  vacating  the  Kapur-
 thala  plot  and  handing  it  over  to  the
 Government  of  Kerala;  and

 (b)  what  are  the  reasons  for  the
 unreasonable  delay  in  the  matter  and
 the  steps  taken  by  the  Government  to
 speed  up  the  process?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 DEPARTMENT  OF  PARLIMEN-
 TARY  AFFAIRS  AND  IN  THE
 MINISTRY  OF  WORK  AND  HOUS-
 ING  (SHRI  OM  MEHTA):  (a)  and
 (b).  Efforts  so  far  made  to  fing  alter-
 native  accommodation  for  shifting  the
 Police  force  from  the  Kapurtalg  plot
 have  not  proveg  successful  because

 ‘no  guitable  plot/accommodation  could
 -bhe  found  for  the  purpose.
 ™

 Efforts  are  being  continued  to  shift
 the  Police  Force  ag  early  as  possible.
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 Audit  of  F.C.  Accounts  by  0.8  AG.

 3514.  SHRI  P.  M.  MEHTA:
 SHRI  P.  A.  SAMINATHAN:
 SHRI  C.  JANARDHANAN:
 SHRI  NATHU  RAM  AHIR-

 WAR:

 Will  the  Minister  of  AGRICULTURS
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  for  the  first  time  the
 account  of  the  Food  Corporation  of
 India  has  been  audited  by  the  Comp-
 troller  and  Auditor’  General  of  India;

 (b)  if  go,  whether  the  C,  &  A.G.  in
 his  report  has  passed  many  strictures
 and  exposed  cases  involving  fraud,
 waste  and  negligence;  and

 (९)  the  steps  being  taken  by  Gov-
 ernment  in  this  regard?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 (SHRI  ANNASAHEB  9.  SHINDE):
 (a)  to  (९).  Yes,  Sir,  The  Director  of
 Audit  (Food)  has  forwardeq  certain
 draft  audit  paragraphs  while  auditing
 the  accounts  of  Food  Corporation  of
 India  for  factual  verification  and
 comments.  They  are  being  processed
 by  the  Foog  Corporation  of  India.

 Licences  for  new  sugar  factories  tm
 Gujarat

 3515,  SHRI  ARVIND  M.  PATEL:
 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  any  suggestion  has  been.
 made  by  the  State  Level  Committee
 for  Cooperative  Sugar  Factories  for
 granting  licences  in  favour  of  Gujarat
 Rajya  Sahakari  Khand  Udyog  Sangh
 Limited  for  setting  up  29  sugar  fac-
 tories  in  Gujarat;  and

 (b)  if  so,  the  action  taken  by  the
 Government  thereon?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 (SHRI  8.  P.  MAURYA):  (a)  No  such
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 suggestion  has  been  received  in  the
 Ministry  of  Agriculture.

 (b)  Does  not  arise.

 Legal  Measures  to  Check  Acquisition
 of  Benami  Land

 35l6.  SHRI  SAMAR  GUHA:  Will
 the  Minister  of  AGRICULTURE  be
 ‘pleased  to  state:

 (a)  whether  due  to  many  flaws  in
 Jand  laws  adopted  by  different  Sta-
 tes  acquisition  of  ‘Benami  Land’  re-
 mained  unchecked;

 (b)  if  so,  whether  the  Government
 Propose  to  enact  model  legal  measures
 for  the  benefit  of  all  States  to  check
 violation  of  land  ceiling  laws,  particu-
 larly  about  holding  of  ‘Benami  Lands’
 by  land  holders;  and

 (९)  if  so,  facts  thereabout?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 {SHRI  ANNASAHEB  P,  SHINDE):
 (a)  Benami  acquisition  of  land  can
 take  place  outside  the  scheme  of  law
 as  much  as  due  to  flaws  in  and  faulty
 implementation  of  the  law.

 (9)  and  (ch.  Having  in  view  the
 wide  diversily  of  socio-economic  con-
 ditions  ang  the  land-man  relationship
 in  different  parts  of  the  country,  no
 model  legislation  is  likely  to  be  useful.
 However,  the  national  guidelines  on
 ceiling  on  agricultural  land  holding
 issued  by  the  Government  of  India  has
 urged  the  States  to  make  legislative
 provision  for  ignoring  with  retrospec-
 tive  effect  transfers  of  land,  except  for
 caseg  of  bona  fide  transfers,  in  the
 determination  of  the  ceiling.

 Grievances  of  staff  of  Baijnath  HS.
 School,  New  Delhi

 ‘3517.  SHRI  PHOOL  CHAND
 VERMA:

 Will  the  Minister  of  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 be  pleased  to  state:

 nswerg  AUGUST  26,  974  ची

 (a)  whether  innumerable  represen-
 tations  were.made  by  the  employees  of
 Baijnath  Higher  Secondary  School,
 Ishwar  Nagar,  New  Delhi  to  the  Direc.
 torate  of  Education,  Delhi  regarding
 various  malpractices  and  for  redressal
 of  the  grievances  of  the  staff;

 (b)  if  so,  what  are  those  complaints;
 and

 (c)  what  action  has  been  taken  to
 set  right  the  administration  of  the
 saig  school  and  sort  out  the  grievances
 of  the  members  of  the  staff?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  EDUCATION  AND
 SOCIAL  WELFARE  AND  IN  THE
 DEPARTMENT  OF  CULTURE  (SHRI
 D  P,  YADAV);  (a)  A  few  complaints
 were  received  from  the  employees  of
 the  school.

 (b)  The  complaints  are  as  under:

 (i)  A  representation  from  the  staff
 Secretary  of  the  Teachers
 Association  regarding  non-
 payment  of  selary  to  the  staff,
 non-depositing  of  the  Manage-
 ment’s  ghare  towardg  Provi-
 dent  Fund  Account  of  the
 employees  of  the  school  etc.

 (ii)  A  representation  by  Shri  Babu
 Lal  regarding  regularisation
 of  his  appointment  as  Sweeper
 in  the  school.

 (iii)  A  representation  by  Shri
 Niranjan  La]  regarding  non-
 payment  of  hig  arrears  due  to
 him,

 —_

 (९)  A  number  of  meetings  between
 the  Deputy  Director  of  Education
 (South)  ang  the  Manager  of  Baijnath
 Higher  Secondary  School,  New  Delhi,
 were  organised  and  the  Manager  was
 advised  to  settle  the  issues,  Practically
 all  the  issues  mentioned  ebove.  have
 since  been  settled.
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 झा जाद नगर  (इन्दौर)  में  बावे
 गये  झवदोष

 3518  श्री  फूल  द्वन्द  वर्मा:  क्‍या
 का,  समाज  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्री

 न्महें  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  जनवरी,  974  में  इंदौर
 (मध्य  प्रदेश)  स्थित  आजादनगर  में  पुरातत्व
 विभाग  की  देख-रेख  में  किये  गये  एक  पीने  के
 उतना  कार्य  में  पाषाण  व  ताय  कालीन
 श्रवश पषों  के  साथ-साथ  अन्य  कई  सभ  हाथों
 का  भी  पता  चला  है;  कौर

 (ख)  बदी  हां,  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य
 क्‍या  हैं?

 शिका;  समाज  कल्याण  झोर  संस्कृति
 मंत्री  (प्रो०  एस०  सूद  हसन:  (क)
 ओर  (ख)  :  पुरातत्व  दिमाग,  मध्य  प्रदेश
 संस्कार  ते  वफाएं  विश्वविद्यालय,  भजन  के

 सहयोग  से  इस  स्थल  की  खुदाई  की  थी  ।
 इस  खुदाई  से  तीन  सॉस्क्रतिक  कालों  का  क्रम
 प्रकाश  में  गया  है  जो  लगभग  2l00  ईसापूर्व
 से  200  ईसवी  सन्‌  तक  का  हैं।  इनमें  से
 पहले  दो  काल  कैलकोलिथिक  से  कौर  अ्रन्तिम,
 प्रारम्भिक  ऐतिहासिक  काल  से  सम्बन्धित
 हैं।  कैलकोलिथिक  संस्ट्र/ति  के  प्रारम्म  होने
 फी  तारीख,  मध्य  प्रदेश  में  जैन  के  समीप-
 भर्ती  स्थल  का  था  जिससे  विद्यमान  स्थल
 सास्कृतिक  रूप  से  सम्बन्धित  है,  के  नमूनों
 के  रेडियो  कार्वन  निर्धारण  पर  अधारित

 है।  तथापि,  दस  खुदाई  से  पाषाण  युग
 से  सम्बन्धित  हथियार  प्राप्त  नहीं  हुआ
 डे  |

 ज़ार तगर  (मध्य  प्रदेश  )  के  राजा  भोज
 .की  प्रतिमा

 3519.  औ  फूल  ह.  धर्मा  क्‍या
 अंधिका,  समाज  कल्याण  शौर  संस्कृति  मंत्री यह
 लाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  कया  मध्य  प्रदेश  के  धार नगर  के
 राजा  भोज  की  प्रतिमा  लन्दन  के  पुरातत्व
 संग्रहालय  भें  है।  और

 (ख)  यदि  हा,  तो  उसे  भारत  वापस
 लाने  के  लिए  कब  तक  क्या  कार्यवाही  की
 गई  है  अथवा  भविष्य  में  करने  का  विचार
 2?

 शिक्षा,  समाज  कल्याण  और  संस्कृति
 संत्री  (प्रो०  एस०  रुदल  हसन  ):  (क)
 जी,  नहीं

 (ख)  प्रश्न  नहीं  उठता

 गुजरात  को  'खाद्यान्न

 3520.  श्री  फूल  बन्द  बर्मा :  क्‍या
 कृषि  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 राष्ट्रपति  शासन  लागू  होते  के  वाद  गुजरात
 को  अब  तक  भेजे  गये  खाद्यान्न  की  मात्रा,  उसकी
 किस्मों  और  तत्सम्बन्धी  दावा  का  पाक-
 पृथक्‌  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (करी
 भ्रण्णासाहिच  पी०  शिन्दे  )  :  गुजरात
 को  फरवरी,  974  से  खादानों  क्रि  निम्न-
 लिखित  मात्ना एं  सलाई  की  गई  हैं

 (हजार  मिसरी  टन  में  )

 चावल  गेहूं  मोटे  अनाज

 फरवरी,  974  2.0  29.9  9.8

 मार्च,  £974  2.0  30.4  23.9

 अल,  1974  2.0  30.8  20,2

 मई,  974  2.0  30.2  20.0

 जून,  i974  4.0  30,0  24.0

 जुलाई,  1974  3.0  28.0  9.2

 ग्रस्त,  1974*  3.0  28.0  20.0

 ब्ावंडन
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 Revision  of  the  pattern  of  coal
 movement

 352l,  SHRI  P,  GANGADEB:
 SHRI  M.  S,  PURTY:

 Will  the  Minister  of  SHIPPING  AND
 TRANSPORT  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  his  ministry  is  con-
 sidering  proposals  to  recast  the  pat-
 tern  of  coal  movement;

 (b)  if  80,  main  features  thereof;
 and

 (c)  whether  the  new  pattern  envi-
 sages  reduction  of  loading  centres,
 from  the  existing  number  of  400  and
 odd  centres  to  about  1207

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  SHIPPING  AND
 TRANSPORT  (SHRI  PRANAB
 KUMAR  MUKHERJEE):  (a)  to  (c).
 For  the.  purpose  of  rationalisation  of
 coal  transport,  the  Ministry  of  Rail-
 ways  (Railway  Board)  set  up  two
 Study  Teams,  One  of  the  Study  Teams
 suggested  the  reduction  of  existing
 loading  points  from  352  to  9  in  the
 Bengal-Bihzr  coalfields,

 Small  Farmers  Development  Agency
 Projects

 3523,  SHRI  RAJDEO  SINGH:  Will
 the  Minister  of  AGRICULTURE  be
 pleased  to  state:

 (8)  whether  the  Smail  Farmers
 Development  Agency  Projects  scat-
 tered  all  over  the  country  are  succeed-
 ing;

 (b)  if  so,  which  are  the  States
 having  the  largest  number  of  small
 farmers;

 (०)  whether  the  State,  having  the
 largest  numbe;  of  small  farmers  have
 been:  allotted  the  largest  number  of
 Projects;  and.

 (d)  if  not,  the  reasong  therefor?

 AUGUST  26,  शरद
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 THE  MINISTER  OF  STATS  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 (SHRI  B.  P.  MAURYA):  (a)  The
 Small  Farmer  Development  Agency
 Projects,  which  have  been  set  up  in
 different  States/Union  Territoriey  as
 a  part  of  the  special  programmes  for
 the  benefit  of  the  weaker  sections  of
 the  rural]  population,  are  making
 significant  progress  though  the  per-
 formance  is  not  uniform  in  all  the
 projects.

 (b)  to  (c),  A  statement  giving  the
 number,  Statewise,  of  cultivators  upto
 two  hectares  and  agricultural]  labour-
 ers,  as  workeg  out  by  the  National
 Commission  on  Agriculture  on  the

 sis  of  the  population  censug  report
 of  97l.  Col.  3  of  the  statement  gives
 the  allocation  of  SFDA|MFAL
 Agency  units  as  recommended  by  the
 National  Commission  on  Agriculture

 and  accepted  by  the  Government  of
 India  is  laid  on  the  Table  of  the
 House.  (Placed  in  Library.  See  No.
 LT-8287/74).  It  will  be  seen  that  the
 comparative  population  of  cultivators
 upto  two  hectares  and  agricultural
 labourers  is  generally  reflected  in  the
 number  of  units  allocated  to  different
 States/Union  Territories  during  the
 Fifth  Five-Year  Plan.  These  alloca-
 tions  include  the  existing  SFDA/
 MFAL  Projects  which  were  started
 during  the  Fourth  Five-Year  Plan.

 भगवान  महावीर  के  निर्माण  की
 2500वीं  पुण्य  तिथि

 3524.  थी  मूल  बलन्द  शामा  bh  क्‍या
 दिवा,  समाज  कल्याण  शौर  संस्कृति  मंत्री
 यह  बताई  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  भगवा  महावीर  के  निमिषा
 की  25008  पुष्प  तिथि  मनाने  को  कोई

 योजना  तैयार  की  गई  है  :

 (ख)  यदि  हां,  न्  तत्सस्त्रस्धी  ब्यौरा  बया*



 13  Written  Answers  BHADRA  4,  896  (SAKA)  Written  Answers  Tig

 [पं)  इस  योजना  को  किसने  बनाया

 है  धौर  क्या  इस  प्रयोजन  के  लिए  कोई  समिति
 गठित  की  गई  है  ;  बौर

 (घ)  केन्द्रीय  सरकार  इस  पुष्य  तिथि
 को  चलाने  के  लिए  कितनी  तराशी  कीमत-किन

 कार्यों  पर  खर्च  करेगी  ?

 शिक्षा  और  समाज  कल्याण  मंत्रालय
 तथा  संस्कृति  विभाग  में  उपमंत्री  (श्री
 tte  to  यादव  )  :

 (क)  जी,  हां  d

 (a)  और  (ग)  समारोहों  के  लिए
 उपयुक्त  कार्यक्रम  तैयार  करने  के  लिए  एक
 राष्ट्रीय  समिति  नियुक्त  की  गई  है  तथा  समिति
 ने,  अन्य  बातों  के  साथ  साथ,  तितली  खत

 प्रमुख  कार्यक्रमों  की सिफारिश  की  है  :-

 (i)  दिल्‍ली  मे  एक  “वक्षस्थल'  का
 विकास  ;

 (ii)  da  कला  तथा  साहित्य  का  एक
 पुस्तकालय  व  संग्रहित"  स्थापित
 करता;

 (iii)  विभिन्न  राज्यों  में  बाल  मनोज जन
 केन्द्र  और  ग्राम  पुस्तकालय  केन्द्रों की
 स्थापना

 (iv)  वैशाली  में  एक  स्मारक  की
 स्थापना  ;

 (Vv)  एक  स्वायत्त  राष्ट्रीय  जैनशास्त्र
 अध्ययन  एवं  भ्रनुसन्धात  परिषद्‌
 की  स्थापना  ;  तथा

 (vi)  इस  अवसर  पर  उपयुक्त  साहित्य
 का  प्रकाशित  |

 (8)  कुल  50  लाख  रूप  का  प्रावधान
 करने  का  विकार  हैं  किन्तु.  बिस्कुट  कार्यक्रम
 तथा  उनके  वित्तीय  फलियों  का  अनु  न
 लगाया  जा  रहा है  ।

 Minor  Fishing  harbour,  in
 Maharashtra

 3525,  SHRI  SHANKER  RAO
 SAVANT:

 Wil)  the  Minister  of  AGRICULTURE
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  any  decision  has  been
 taken  regarding  the  improvementa  to
 minor  fishing  harbours  in  Maharash-.
 tra  in  the  Fifth  Plan  period;  ang

 (b)  if  so,  facts  thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 (SHRI  ANNASAHEB  P.  SHINDE):
 (a)  and  (b).  The  total  provision  in  the
 Fifth  Plan  for  development  of  fishing
 harbours  is  Qs.  2.90  erores.  other  than
 the  fishing  harbour  in  ‘major  ports,  It
 is  proposed  to  select  sites  all  over  the
 country,  Sites  having  maximum  eco-
 nomic  return  keeping  into  account  the
 tota]  amounts  available  in  the  Plan.
 The  Government  of  Maharashtra  has
 been  requested  for  information  about
 the  present  status  of  fishing  activity
 and  the  extra  economic  benefits  which
 would  accrue  per  unit  investment  so
 ag  to  asertain  the  cost  benefit  ratio  of
 the  various  proposalg  received  from
 the  Government  of  Maharashtra  for
 the  provision  of  landing  and  berthing
 facilities  along  the  Maharashtra  coast.
 The  information  is  still  awaited.

 Sale  of  Exercise  Book,  to  Students  in
 Dethi  at  subsidised  rates

 3526,  SHRI  BISHWANATH  JHUN-
 JHUNWALA:  Will  the  Minister  of
 EDUCATION,  SOCIAL  WELFARE
 AND  CULTURE  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  keeping  in  view  the
 ever-increasing  prices  of  Exercise
 books,  Government  have  taken  any
 measure  to  sell  therm  to  school  stu-
 dents  in  Delhi  at  a  sutwidiseg  rate:
 and
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 (b)  if  8०,  the  salient  feature,  of
 the  scheme?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  EDUCATION  AND
 SOCIAL  WELFARE  AND  IN  THE
 DEPARTMENT  OF  CULTURE  (SHRI
 D.  P.  YADAV):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  In  July-August,  ‘1974,  the  Joint
 Committee  of  Paper  Industry,  under
 advice  of  the  Ministry  of  Industrial
 Development  and  Ministry  of  Educa-
 tion  and  Social  Welfare  has  aliocated
 and  released  for  Delhi  Administration
 740  tonnes  of  paper  for  exercise  books
 or  concessional  rates.  A  further
 quota  of  50  tonnes  of  paper  has  been
 sliocated  by  the  Ministry  of  Educa-
 tion  and  Social  Welfare  for  Delhi
 Administration  for  exercise  books  for
 release  during  August  and  September,
 1974,  For  the  purpose  of  proper  dis-
 iribution  of  the  paper,  the  Delhi  Ad-
 ministration  has  formed  a  State  Level
 Committee.  Allocation  to  copy  manu-
 facturers  has  been  made  and  copy
 exercise  books  will  be  available  in
 the  market  in  the  near  future.  The
 manufacturers  will  print  the  sale
 price,  size  and  number  of  pages  on  the
 cover  of  the  copy  exercise  books.
 That  these  exercise  books  have  been
 manufactured  from  paper  supplied  by
 the  Government  of  India  at  a_  fair
 price  will  also  be  mentioned  on  the
 rover,  in  Hindi.

 Adverse  effects  of  using  soft  water

 3527.  SHRI  JAGANNATH  MISHRA:

 Will  the  Minister  of  WORKS  AND
 HOUSING
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have  exa-
 mnined  the  adverse  effects  of  using
 soft  water  as  pointed  out  in  the  news-
 item  appearing  in  g  local  daily  dated
 the  28th  June,  ‘197%,  and

 b)  if  80,  outoeme  of  the  study
 ‘earrieg  out  in  this  regard?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 ‘THE  DEPARTMENT  OF  PARLIA-
 MENTARY  AFFAIRS  AND  IN  THE
 MINISTRY  OF  WORKS  AND  HOUE-

 AUGUST  26,  4974  Written  Answers  ri6

 ING  (SHRI  OM  MEHTA):  (a)  and
 (b):  Information  is  being  collected
 and  will  be  laid'on  the  Table  of  the
 Sabha,

 Non-availabiiity  of  wheat  ip  grain
 markets  of  Delhi

 3528.  SHRI  BIRENDER  SINGH
 RAO:

 SHRI  MUKHTIAR  SINGH
 MALIK:

 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  wheat  ha,  disappeared
 from  the  grain  markets  of  Delhi;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 (‘SHRI  ANNASAHEB  P.  SHINDE)-
 (a)  and  (b):  Government  is  aware  of
 the  fact  that  at  present  there  is  re-
 duced  availability  of  wheat  in  the
 open  markets  in  Delhi.  This  is  mainly
 on  account  of  lesser  import  of  wheat
 on  trade  account  from  the  surplus
 States  of  Punjab  and  Haryana.

 Turn-Over  achieveg  by  N.B.C.C.

 3529,  SHRI  RAJDEQ  =  SINGII:

 Will  the  Minister  of  WORKS  AND
 HOUSING
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  National  Building  Con-
 struction  Corporation  hag  achieved  a
 record  turnover  of  Rupees  8.5  crores
 in  ‘1973-74,  the  increase  being  nearly
 40  per  cent  more  over  the  previous
 years  turnover;  and

 (b)  if  so,  whether  the  same  tempo
 of  the  turnover  will  be  maintained  in-
 the  coming  years?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  DEPARTMENT  OF  PARLIA-
 MENTARY  AFFAIRS  AND  IN  THE
 MINISTRY  OF  WORKS  AND  HOUS-
 ING  (SHRI  OM  MEHTA):  (a)  As  per
 the  interim  Profit  and  Losg  Account
 af  the  Corporation  for  the  year  end-
 ing  3ist  March,  1074,  the  Corporation



 achieved  g  turnover  of  abeut  Rs.  8.50
 crores,  comprising  of  about  Rs.  3.37
 crores  on  civil  works  and  about
 Rs,  0.3  crores  in  respect  of  bricks  and
 ‘other  products  manufactured  in  the
 Mechanised  Brick  Plant.  The  turn-
 ever  cn  the  civil  construction  works
 is  about  38  per  cent  more  than  the  last
 year’s  (1972-73)  turnover  of  Rs.  6.04
 crores.

 (b)  The  Corporation  expects
 muintain  the  present  tempo  in
 coming  years.
 0.G.C.  Assistance  to  Mithila  University

 3530.  SHRI  BHOGENDRA  JHA:
 Will  the  Minister  of  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 be  pleased  to  refer  to  the  reply  given
 to  Unstarred  Question  No.  930  on
 the  29th  July,  974  regarding  repre-
 sentation  from  Mithila  University  for
 grants  and  assistance  and  state:

 to
 the

 (a)  whether  rules  mentioned  in  the
 reply  have  since  been  frameq  and
 eligibility  of  Mithila  University  for
 receiving  assistance  from  ithe  U.G.C.
 decided  upon;

 (b)  if  not,  by  which  time  the  same
 is  propased  to  be  done;  and

 (c}  which  of  the  particular  col'eges
 affiliated  to  the  Mithila  University  are
 ‘receiving  fimancial  assistances  from
 the  U.G.C.  and  the  exact  amount  these
 individua]  colleges  have  been  receiv-
 ing  during  the  last  three  years  and  the
 current  year?

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
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 (PROF.  S.  NURUL  HASAN):  (a)  and
 (b):  The  matter  is  still  under  exami-
 nation.

 (c)  A  statement  is  laid  on  the  Table
 of  the  House.  [Placed  in  Library.
 See  No,  LT-8288/74].

 Class  I  Executive  Engineers  in
 C.P.W.D.

 353l.  SHRI  G.  P.  YADAV:  Will  the
 Minister  of  WORKS  AND  HOUSING
 be  pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  Executive  Engi-
 neers  Class  I  in  C.P.W.D.  for  Civil
 and  Electrical  separately  as  on  the
 Ist  July,  ‘1974;  and

 (b)  how  many  of  them  have  been
 officiating  in  that  grade  for  more
 than  seven  years,  ten  yearg  and
 fifteen  years?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  DEPARTMENT  OF  PARLIA-
 MENTARY  AFFAIRS  AND  IN  THE
 MINISTRY  OF  WORKS  AND  HOUS-
 ING  (SHRI  OM  MEHTA):  (a)  The
 umber  of  Executive  Fngineers  in  the
 C.P.W.D.  (including  those  on  deputa-
 tion)  as  on  Ist  July,  974:—

 Civil  Electrical
 358  83

 (b)  A.  statement  indicating  the
 number  of  the  Executive  Engineers
 who  have  beer,  officiating  for  more
 than  seven  years,  ten  years  and  fifteen
 years,  is  attached.

 Statement

 Cc  Executive  Executive  Executive ne  eal
 a  erin  Roginewe

 Engineers
 ciating  ciating  officiating

 for  more  for  more  for  more
 thenseven  than  ten  than  1s

 rs  but:  years  but;  years.
 ta  than  less  than
 ro  years.  75  years.

 z  2  5  ‘4  5

 r  Executive  Engineer  (Civil  )  rr)  64  67  37
 2  Executive  Engineer  (Elect.)  .  ba  I7  0  T

 ‘Note:  Above  figures  include  the  number  of  officers  on  deputation  to  other  Departments

 के  हे  ete.
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 Allotment  of  Conveyance  to  C.P.W.D,
 Engineers

 3582.  SHRI  G.  P.  YADAV:
 Will  the  Minister  of  WORKS  AND

 HOUSING  be  pleased  to  state:
 (a)  the  number  of  posts  of  Engi-

 neerg  in  C.P,W.D.  who  are  incharge  of
 outdoor  duties  on  construction  and
 maintenance  works  in  Delhi  and  other
 places  as  on  the  Ist  July,  1974;  and

 (b)  the  number  of  such  officers  who
 have  bee,  allotted  Government  con-
 veyance  for  performance  of  outdoor
 official  duties?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  DEPARTMENT  OF  PARLIA-
 MENTARY  AFFAIRS  AND  IN  THE
 MINISTRY  OF  WORKS  AND  HOUS-
 ING  (SHRI  OM  MEHTA):  (a)  The
 position  as  on  Ist  July,  1974,  was  as
 ‘cllows:

 Category  No.  of  posts
 Supecriniending  Engineers:  35
 Executive  Engineers:  i58
 Assistant  Engineers:  635
 Junior  Engineers:  2970
 (b)  Depending  on  need,  Govern-

 ment  vehicles  are  sanctioneg  for  cer-
 tain  units  which  may  be  either  a  Divi-
 sion  or  a  Circle.  These  vehicles  are
 meant  for  the  unit  as  a  whole  and  nvt
 for  any  particulur  officer.  Govern-
 ment,  however,  pays  conveyance  al~
 lewance  to  such  of  the  field  officers
 who  keep  their  own  vehicles  and  use
 them  for  official  purposes,
 Extension  of  Fruit  Production  Order

 to  Seft  Drink  Industry

 3533.  SHRI  SHASHI  BHUSHAN:
 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE

 be  pleased  to  state:
 (a)  whether  the  Fruit  Products

 Order  has  been  extended  to  the  Soft
 Drink  Industry;

 (b)  what  steps  have  been  taken  by
 the  Government  to  ensure  that  spuri-
 ous  water  is  not  filled|refilled  by  big
 or  small  soft  drink  manufacturing
 companies;  and

 (c)  whether  the  Industry  has  been
 given  any  protection  from  the  pro-
 visions  of  the  Prevention  of  Food
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 Adulteration  Act  where  Fruit  Product
 Order  applie,  and  if  so,  the  nature
 thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  AGRICULTURE.
 (SHRI  ANNASAHEB  P.  SHINDE):
 (a)  The  scope  of  Fruit  Products  Order
 was  extended  to  sweetened  aerated
 beverages  from  Ist  January,  1973,

 (b)  Units  licenseq  under  Fruit  Pro-
 ducts  Order  are  required  to  manufac-
 ture  products  in  accordance  with  the
 specificationg  laid  down  ip  the  Fruit
 Products  Order.  Samples  of  these:
 products  are  checked  and  analysed
 from  time  to  time.

 (९)  F.P.O.  licensees  are  exempted
 from  taking  out  licences  under  Pre-
 vention  of  Food  Adulteration  Rules.

 Delhi  Schools  in  Tentg
 3534,  SHRI  NAWAL  KISHORE

 SINHA;
 Will  the  Minister  of  EDUCATION,

 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 be  pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  higher  secondary,
 middje  or  primary  schools  in  Delhi
 which  are  still  running  in  tents  and
 from  which  year;

 (9)  the  number  and  name,  of
 schools  in  Delhi  which  have  not  so
 far  been  provided  with  tents  even
 though  the  school  session  has  already
 begun;

 (९)  the  reasons  in  respect  of  (a)
 ang  (b)  above;  and

 (d)  the  steps  taken  or  proposed  to
 be  taken  to  provide  tents  where  these
 have  not  so  far  been  provided  and  also
 the  plans  of  Government  for  cons-
 tructing  the  buildings  of  the  schools
 which  are  running  in  tents?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  EDUCATION  AND
 SOCIAL  WELFARE  AND  IN  THE
 DEPARTMENT  OF  CULTURE  (SHRI
 D.  P.  YADAV):  (a)  to  (0):  The  re-
 quisite  information  ip,  respect  of  the
 schools  run  by  the  Delhi  Administra-
 tion  is  given  in  the  attached  State-
 ment,  Information  in  respect  of
 rchools  run  by  the  local  bodies  in
 Delhi/New  Delhi  is  being  collected
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 ‘and  will  be  laid  on  the  Table  of  the
 Sabha  as  early  88  possible.

 (a)  30  Government  Higher  Secon-
 ‘dary  Schools  and  34  Middle  Schcols
 run  by  the  Delhi  Administration  (Edu-
 cation  Department)  are  at  present
 functioning.  in  tents  as  per  details
 fiven  below:—

 wGovernment  Higher  Government
 Secondary  Schools  Middle  Schools

 963  2  972  ]
 965  2  973  3
 970  7  974  0
 1971  a
 972  3  4
 973  ०  a
 494  =  0

 30

 Besides  the  above  mentioned  schools,
 #0me  classes  are  run  in  tents  in  res-
 ‘pect  of  43  Government  Higher  Secon-
 ‘dary  Schools  and  83  Government  Mid-
 dle  Schools  due  to  shortage  of  pucca
 classruoms  in  the  buildings  of  these
 schools.

 (b)  Tents  have  been  provided  in  all
 the  schoolg  wherever  needed.

 (९)  The  reasons  for  (a)  are:—-
 (i)  Limited  resources  for  cons-

 truction  of  school  buildings;
 (ii)  The  ban  imposed  by  the  Gov-

 ernment  0"  India  on  construc-
 tion  of  new  buildings;  and

 (iii)  Cases  pending  in  Law  Courts.

 (d)  Five  buildings  for  Government
 ‘Higher  Secondary  Schools  are  under
 construction;  of  these  two  buildings,
 which  are  under  construction  fer  Gov-
 ermment  Higher  Secondary  Schools,
 will  replace  two  schools  which  are  in
 tents,  The  Government  of  India  have
 imposed  a  ban  on  construction  of
 achool  buildings  since  Ist  August,
 i973.  However,  the  Government  of
 India  hag  beep  requested  by  Dethi
 Administration  to  relax  the  ban  for
 construction  of  at  least  6  new  build-
 ange  and  225  classrooms  during  the
 year  ‘1994-75.  ‘The  matter  ig  under
 «consideration  of  the  Government.

 D.T.C.  ka  shikayati  safar

 3535.  KUMARI  KAMLA  KUMARI:
 Will  the  Minister  of  SHIPPING  AND
 TRANSPORT  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  attention  of  the
 Government  ha,  been  drawn  to  the
 news  item  under  caption  “D.T.C.  ka
 shikayati  safar”  appearing  in  local
 Hindi  daily  dated  the  l8th  May,
 ‘1974;

 (b)  if  so,  the  actions  taken  against
 the  staff  members  thereof;  and

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  SHIPPING  AND
 TRANSPORT  (SHRI  PRANAB  KU-
 MAR  MUKHERJEE):  (a)  Yes,  Sir.

 (9)  and  (oe):  The  complainant  has
 been  askeq  by  DTC  authorities  to
 indicate  the  number  of  the  bus  and
 badge  numbers  of  the  staff  involved
 in  the  incident  to  enable  them  to  make
 enquiries  into  the  matter.

 Allotment  of  Quarters  to  Employees  of
 Delhi  Administration

 3536.  SHR]  AMBESH:  Will  the
 Minister  of  WORKS  AND  HOUSING
 ‘be  pleased  to  refer  to  the  reply  given
 to  Unstarred  Question  No.  62  on  the
 25th  February,  974  ang  state:

 (a)  the  names,  designations,  quur-
 ter  numbers  allotted  and  locality  of
 the’  quarters  allotted  to  the  227  em-
 ployees  of  Delhi  Administration,
 Delhi:

 (b)  names,  age,  desease  and  relation
 with  the  Government  servant  of  the
 patient  on  whose  medical  certificate
 above  allotments  have  been  made;

 (c)  whether  the  above  allotment
 could  be  cancelled  in  the  event  of  re-
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 covery  or  death  of  the  patient,  if  any,
 and  the  cure  of  the  disease;  and

 (d)  if  not,  the  reasons  therefor?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 HE  DEPARTMENT  OF  PARLIA-
 MENTARY  AFFAIRS  AND  IN  THE
 MINISTRY  OF  WORKS  AND  HOUS-
 ING  (SURI  OM  MEHTA):  (a)  and
 ib):  These  details  are  not  readily
 available  at  this  stage  as  in  many
 eases  the  relevant  records  being  of
 very  old  dates  will  involve  lot  o°  time
 and  labour,

 (९)  and  (d):  The  ad  hee  allotments
 On  medical  grounds  are  made  as  per
 preseribed  rules  which  do  not  provide
 for  cancellation  of  the  allotmenta

 बारा दीप  पतन  में  सम्भावित  हासि

 3537.  Sto  लक्ष्मीनारायण  वबांडेप  :

 शी  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :
 श्री  जगन्नाथ  राय  जोशी  :

 क्या  नौवहन  शौर  परिवहन  मंत्री  यह
 बताने  की  बर्पा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  उत्कल  प्रदेश  कांग्रेस  कमेटी
 के  एक  सदस्य  ने  पारादीप  पत्तन  में  कुप्रबंध
 कौर  क्षमता  का  उपयोग  भ  किय  जातें  के
 कारण  होने  वाली  सम्भावित  भारी  हानि  के
 बारे  में  एक  ज्ञापन  प्रस्तुत  किया  है,  शौर

 (ख)  यदि  हां,  तो  तत्सम्बंधी  ब्यौरा
 क्या  है  शौर  इस  पर  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही
 की  है?

 सोहन  और  परिवहन  मंत्रालय  4
 उपमंत्री  (क्रि  प्रणव  कुमार  मुक्त जों)  :

 (क)  और  (ख):  सरकार  को  उत्कल
 प्रदेश  कांग्रेस  समिति  से  कोई  भी  ज्ञापन  नहीं
 मिला  है  ।  परन्तु  इस  संबंध  में  उडीसा  प्रदेश
 कांग्रेस  समिति  के  एक  सदस्य  से  एक  शासन
 प्राप्त  करा  है  t

 1g

 इस  समय  पत्तन  घाटे  पर  कार्य  कर  रहा
 है  |  972-73  और  1973-1974
 वर्षा  में  से  प्रत्येक  व$  के  दौरान  इसका  राजस्व
 घाटा  लगभग  3  करोड  रुपये  था,  जोकि
 मुख्य  रूप  से  व्यय  में  वृद्धि  श्रोर  पत्तन  क्षमता
 के  कम  उपयोग  के  कारण  है  ।  स्थिति  में  सुधार
 लाने  के  लिए  घिम्भलिखित  उपाय  किये  गए
 हैं  7  किए  जा  रहे  हैं  ry

 (1)  पारादीप  पत्ता  न्याय  ने  संबंधित
 प्राधिकरणों  से  अनुरोध  किया  है  कि  वह  पत्तन
 के  लिए  लोहा  की  सीमित  सप्लाई  को

 सुनिश्चित  कारे,  तकी  वह  अपनी  संयंत्र
 क्षमता  का  पूरा  पूरा  उपयोग  कर  सके  1  पांचवी
 योजना  में  लोहा  के  40  से  50  लाख  टन
 की  घरा  उठाई  के  लिए  पत्त  द  क्षमता  के  विकास
 का  अनुमान  किया  गया  है  |

 (2)  कई  मदों  पर  खच  कम  करने
 का  प्रस्ताव  है  1

 (3)  पतन  की  दरों  के  मान  में  संशोधन
 किया  जा  रहा  है  1

 (4)  लिमणाधीण  सामान्य  माल  घाट
 के  वर्ष  के  अत  तक  तैयार  होने  की  सम्भावना
 है  झोर  सामान्य  माल  घाट  के  चालू  द्वोने  के  बाद,
 पत्तन  के  प्रतिवर्ष  लगभग  4  से  5  लाख  टन  के
 सामान्‍य  माल  के  निर्माण  की  सभापति  है।

 New  Wheat  Seed  as  Hoax

 3538.  SHRI  DHAMANKAR:
 SHRI  VASANT  SATHE:

 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  attention  of  the-
 Government  has  been  drawn  to  the
 news  report  apPearing  in  an  English
 daily  dated  3rd  August,  974  under  the
 caption  ‘New  Wheat  seed  termed  a.
 hoax’;  and

 (b)  if  so,  the  facts  of  the  matter
 and  the  reaction  of  the’  Government.
 thereon?
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  TITE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 (SHRI  ANNASAHEB  P,  SHINDE):

 (a)  Yest,  Sir.

 (9)  The  Lal  Bahadur  Variety  of
 wheat  sponsored  by  the  Wheat  Specia~
 list,  Agriculture  Research  Station,
 Durgapura,  Rajasthan,  wag  considered
 in  the  8th  All  India  Wheat  Research
 Workers’  Workshop  held  in  August,
 969  at  Indore  ang  because  of  its  wide
 adaptab‘lity,  bold  and  lustrows  grain
 and  high  yield,  it  was  recom-
 mended  for  release  in  Rajasthan,
 Haryana,  Delhi  anqd  South  Western
 U.  P.  However,  since  this  variety  ia
 moderately  susceptible  to  black  and
 brow  rusts  and  highly  susceptible  to
 yellow  rust,  the  workshop  had  recom-
 mendcd  that  this  variety  should  not  be
 grown  ip  any  area  where  yellow  rust
 appears  in  a  severe  ‘orm.  The  Cent-
 ral  Variety  Release  Committee  has  not
 released  thig  variety.  This  variety
 was,  however,  released  by  the  Static
 Variety  Release  Committee  for  Rajas-
 than.  Regarding  the  allegations  agains?
 the  wheat  breeder,  information  is

 being  collected  from  the  State  Gov-
 ernment  and  will  be  placed  o,  the
 Table  of  the  Sabha.

 Supply  of  Milk  in  Tetrapack

 3539.  SHRI  DHAMANKAR;
 SHRI  VASANT  SATHE;

 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  there  is  a  move  to
 revive  the  proposal  ‘or  supply  of  milk
 to  the  customers  in  tetrapack;

 (b)  whether  some  multi-national
 eOrporations/big  firms  are  interested  in
 the  proposal  for  manufacture  of  tetra-
 .pack  in  India  and  if  go,  the  facts
 thereof;

 (९)  whether  the  unsoundness  of  the
 ‘proposal  has  been  brought  to  the
 _Botice  of  the  Government  at  official

 and  non-official  levels;  and

 (d)  if  so,  results  thereof  and  the
 reaction  of  Government  thereto  and
 the  present  stage  of  the  proposal?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 (SHRI  B.  P.  MAURYA):  (a)  to  (त)
 The  proposal  of  the  Indian  Dairy  Cor-
 poration  to  manufacture  ‘tetrapack’
 cartons  for  miJk  in  India  is  under  con-
 sideration  of  the  Government.  The
 Proposal  ig  for  collaboration  with  Mis
 Tetrepack  Development  Ltd.,  Sweden
 who  hold  the  patent  rights  for  the  pro-
 cess.  The  pros  and  cons  of  the  propo-
 sal  which  have  come  to  the  attention
 of  the  Government  are  also  under  exa-
 mination.

 हैदराबाद  के  खाद्य  समस्या  पर  गोष्ठी

 3540.  श्री  कमला  मिश्र

 मधुकर  ar}

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री
 ने  हैदराबाद  में  आयोजित  एक  गोष्ठी  में  यह
 कहा  था  कि  देश  की  खाद्य  समस्या  का  भारत
 में  खाद्यान्न  और  विदेशों  से  कुछ  खाद्यान्नों
 का  आयात  करके  समाधान  किये  जाने  की
 सम्भावना  है,

 (ख)  केग  विदेशों  से  खाद्यान्न  प्रख्यात
 करने  की  सरकार  की  होती  सुनियोजित  हें,
 और

 (ग)  यदि  हां,  तो  देश  में  पर्याप्त  रूप  से

 खादुयान्त  के  उत्पादन  में  बृद्धि  -  किये  जाने
 के  बग  कारण  हैं  जिससे  भारत  की  स्वतन्त्रता
 प्राप्ति  क ेलगभग  तीप  दादियों  बाद  विदेश!
 से  खाद्यान्न  का  रायात  न  करमा  पड़े  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  थीं
 भ्रण्णासाहिब  पी०  शिन्दे  )  :

 (किसे  (ग)  :  सरकारी  नीति  का  उद्देश्य
 खादूयान्स  उत्पादन  में  आत्म-पिचकता  प्राप्त
 करना  हैं।  ४/पि  सेक्टर  में  उत्पादन की  दर  में
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 वृद्धि  करने  के  लिए  उपाय  अपनाए  गए  हैं  ।  देश
 में  खाद्य  अरे-ब  वास्ता  के  प्रबन्ध  की  दृष्टि  में
 सारा  वितरण  प्रणाली  नाथे  रखते  शौर

 न्यूनतम  प्रा र्स क्षत  भण्डार  तैयार  करने  के  लिए
 उतनी  माता  में  आयात  किया  जाता  है  जितना
 कि  पूर्णतया  वद  क  समझा  जा  रहा  है  ।

 जून,  974  में  हैदराबाद  में  हुए  परिवार  में
 कमी  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  को  सम्मति  उन्हों
 विचारों  पर  झाबा।  तथा  ।

 Functioning  of  D.M.S,  Depot  Nos.  7l
 and  72

 ‘3541,  SHRI  CHANDRA  SHEKHAR
 SINGH:  Will  the  Minister  of  AGRI-
 CULTURE  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  despite  the  claim  that
 the  Delhi  Milk  Scheme  is  working  to
 nearly  cent  per  cent  capacity,  there
 is  a  40  per  cent  cut  imposed  on  all
 token  holders’  quota  of  milk  in  all
 the  D.M.S.  Depots  since  last  one  year,
 and  if  so,  reasons  therefor;

 (b)  whether  there  are  any  com-
 plaints  regarding  gale  of  milk  bottles
 @  Re.  l/-  per  bottle  at  Delhi  Milk
 Scheme  Depot  Nos.  171  and  772  in
 Golf  Links,  New  Delhi  where  people
 from  Nizamudin,  Lodi  Road,  Wellesley
 Road,  come  to  fetch  milk  without
 tokens  while  genuine  token  holders
 are  daily  deprived  of  their  quota;

 (९)  since  how  Jong  the  Managers/
 Assistant  Managers  are  working  at
 these  said  Depots  and  whether  their
 activities  are  watched  by  the  A.M.D.O.
 of  the  area,  who  indu'ge  in  black-mar-
 ket  to  known  non-token  holders;  and

 (d)  what  steps  are  contemplated  by
 ‘Government  to  streamline  the  milk
 distribution  at  these  two  depots  Nos.
 Y7  ang  7727

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 (SHRI  B.  P,  MAURYA):  (a)  Milk  is
 supplied  by  the  Delhi  Milk  Scheme
 through  its  milk  depots  on  the  basiz
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 of  milk  tokens  registered  at  each  de-
 pot  together  with  the  demand  received
 from  the  Depot  Agent  from  time  to
 time.  Normally,  the  requirements  of
 these  depots  estimated  on  this  basis,
 is  met  in  full  except  for  marginal  re-
 ductiong  necessitated  by  mechanical
 break-downs.  The  off-take  from  milk
 depots  also  varies  from  day  to  day.
 This  also  accountg  for  marginal  re-
 ductions  on  certain  days  to  the  extent
 that  while  persons  are  able  to  draw
 three  bottles  without  a  cut,  for  those
 holding  tokens  ‘or  more  than  three
 bottles,  a  reduction  ig  made;

 (b)  No,  Sir.  The  DMS  hag  not  re-
 ceived  any  specific  complaint  on  the
 subject.

 (c)  The  Depot  Agents  at  Depot  No.
 7  have  beep,  in  position  from  Ist
 February,  973  and  ist  April,  973  The
 Depct  Agents  at  Depot  No.  l72  have
 been  performing

 their  duties  from  22nd
 Maren,  2973  and  lst  April,  1973,  Fie'd
 Officers  of  the  DMS  inspect  the  depots
 rezwarly  and  keep  द  Watch  on  the  ac-
 tiv'ties  of  the  depot  agents  also.  Re-
 medial  action  is  always  taken  in  casés
 i,  whick  any  mal-practices  are  detect-
 ed  by  the  inspecting  officers.

 (d)  The  question  does  not  arise.
 However,  the  Inspecting  officers  have
 been  asked  to  deep  a  close  watch  on
 the  working  of  the  depots.

 Allotment  of  Industrial  Plots  by  D.D-A.

 3542.  SHRI  CHANDRA  SHEKHAR
 ‘SINGH:  Will  the  Minister  of  WARKS
 AND  HOUSING  be  pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  applications
 received  and  disposed  of  by  the  D.D.A.
 for  industrial  plots  in  Delhi,  during
 the  jast  three  years,  year-wise,  and
 thow  many  applicants  actually  gat
 industrial  plots,  during  this  period;

 (b)  ~whether  despite  payments  of  the
 entire  money,  many  applicants  did  net
 get  a  plot  uriless  come  premium  was
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 offered  to  officials  down  the  line  in  the
 DDA.  and  there  are  many  apPlicants
 who  have  not  receiveg  possession  of
 the  industrial  plots  even  after  four
 years  of  making  full  payments;

 (c)  whether  in  some  cases,  DDA  has
 refunded  the  entire  money  to  appli-
 cants  after  4  to  5  years  without  any
 plote  or  interest  on  their  money;  and

 (da)  whether  applicants  are  entitled
 to  receive  plot/interest  on  their
 money  from  DDA  for  default  all  these
 years?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 DEPARTMENT  OF  PARLIAMEN-
 TARY  AFFAIRS  AND  IN  THE  MI-
 NISTRY  OF  WORKS  AND  HOUSING
 (SHRI  OM  MEHTA):  (a)  D.D.A.  has
 receiver’  80  applicationg  for  allotment
 of  industrial  plots  in  Delhi  during  the
 last  3  years,  the  number  of  applica-
 tions  during  1972,  973  and  974  being
 16,  25  and  39  respectively.  Out  of
 these,  4l  applicants  have  been  actually
 allotteq  industria!  plots.

 (b;  No.

 (९)  Wherever  applicants  were  found
 ineligible,  the  earnest  money  was  re-
 funded.

 (d)  Interest  in  such  caseg  is  not
 payable  by  D.D.A.,  in  view  of  the  ex-
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 press  conditions  to  this  effect  in  the
 terms  and  conditions  of  the  applica-
 tions,

 Mutation  Cases  with  L  &  D.O.,  Delhi

 3043.  SHRI  CHANDRA  SHEKHAR
 SINGH:  Will  the  Minister  of  WORKS
 AND  HOUSING  be  pleaseg  to  gtate:

 (a)  the  number  of  applications
 received  for  mutation  of  ownerships  of
 Plots  in  the  office  of  the  Land  and
 Development  Officer,  New  Delhi  during
 the  last  three  years,  year-wise  and  the
 number  thereof  disposed  of  during  the
 same  period,  year-wise;

 (b)  how  many  cases  are  more  than
 three  yearg  old  and  above,  the  main
 reasons  why  they  could  not  be  disposed
 of  till  now;  and

 (c)  what  steps  are  contemplated  by
 Government  to  streamline  the  early
 disposal  of  mutation  cases,  say  within
 a  year,  without  referring  them  to
 Finance  and  Law  Ministries?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 DEPARTMENT  OF  PARLIAMEN-
 TARY  AFFAIRS  AND  IN  THE  MI-
 NISTRY  OF  WORKS  AND  HOUSING
 (SHRI  OM  MEHTA):  (a):

 No.  of  ap-  Total  of Brought  from  last  year  Disposal
 lications  _  columns

 ‘or  mutation
 received  (r)  &  (2)

 @  (2)  (3)  (4)

 पका  .  नि  नि  नि  .  547  547  7280

 1972—267  .  .  4329  596  39I

 १973ल्‍»05  .  .  .  .  1149  7354  959
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 (b)  Five.  The  mutation  ip  these
 cases  could  be  carried  due  to  the
 following  reasons:—

 (i)  Premises  in  question  stand  re-
 entered  due  to  breaches  of  the
 terms  of  the  lease  deed.

 (ii)  Involvement  of  sub-Division
 which  is  not  permitted  either
 under  the  terms  of  the  lease
 deed  or  Zonal|Master  Plan.

 (iii)  Non-submission  of  requisite
 documents  by  the  parties.

 (e)  The  Government  have  already
 published  a  booklet  titled  ‘Informa-
 tion  fer  the  Guidance  of  the  Lease-
 Holders’.  Lessees  are  appraised  of  the
 requirements  immediately  cn  receipt
 o*  thei  applications.  References  to
 ‘the.  Ministries  of  Finance  and  Law  are
 not  made  in  all  cases,  but  in  certain
 cases  Where  their  advice  is  essential.

 Supply  of  Drinking  Water  in
 Sarvedaya.  Enclave,  Delhi

 3544.  SHRI  BRENDRA  SINGH:
 RAO:  Will  the  Min‘ster  of  WORKS
 AND  HOUSING  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Sarvodaya  En-
 clave  (Near  Mehrauli)  Residential
 Colony  has  been  provided  with  filtered
 drinking  water;

 (b)  if  not,  the  reasons  for  non-
 fulfilment  of  the  assurance  given  by
 the  Minister  on  the  floor  of  Lok  Sabha
 in  97]  ang  ‘1972;  and

 (e)  the  time  by  which  the  filtered
 water  supply  facility  will  be  provided
 in  that  colony?

 TIE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 DEPARTMENT  OF  PARLIAMEN-
 TARY  AFFAIRS  AND  IN  THE  MI-
 NISTRY  OF  WORKS  AND  HOUSING
 (SHRI  OM  MEHTA):  (a)  On  the  basis
 of  information  furnished  by  the  Delhi
 Water  Supply  and  Sewage  Disposal
 undertaking,  filtered  drinking  water
 hag  nct  been  provided  to  the  colony
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 (b)  and  (९)  No  assurance  has  been
 given  in  Lok  Sabha  for  providing
 water  supply  to  the  colony.  The  filter-.
 ed  water  can  only  be  supplied  to  this
 colony  after  the  services  are  taken
 over  by  the  Municipal  Corporation  of
 Delhi  and  deficiency  chargeg  are  paid
 by  the  coloniser.  ‘The  Corporation  hus
 yet  not  taken  over  the  services  due  tv
 non-receipt  of  these  charges.  The  con-
 nected  work  for  giving  water  supply
 to  the  colony  is  expected  to  be  ready
 by  September,  974  subject  to  laying
 cf  water  line  by  the  coloniser,

 Low  Income  Group  Houses  in  Orissa

 3545.  SHRI  SHYAM  SUNDER:
 MOHAPATRA:  Will  the  Minister  of
 WORKS  AND  HOUSING  be  pleased
 to  state:

 (a)  how  many  houses  have  been
 built  for  low  income  group  people  in
 Orissa;  and

 (b)  whether  there  is  any  scheme  to
 build  such  demonstrative  houses  in
 rural  areas  also?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 DEPARTMENT  OF  PARLIAMEN-
 TARY  AFFAIRS  AND  IN  THE  MI-
 NISTRY  OF  WORKS  AND  HOUSING
 (SHRI  OM  MEHTA):  (a)  Based  on  the
 informetion  received  from  the  Govern-
 ment  o*  Orissa,  a  total  of  6490  houses
 have  been  built  under  the  Low  Income
 Group  Heusing  Scheme,
 Industria!  Housing  Scheme  and  the
 Slum  Clearance|Improvement  Scheme.

 (b)  Rural  Housing  Wings  of  the
 National  Build'ngs  Organisation  pave
 ‘built  78  demonstration  houses  in  va-
 rious  parts  of  the  country,  including  ?
 in  Orissa.  No  scheme,  gt  present,  is

 under  consideration  to  construct  any
 more  demonstration  houses,

 Hoarding  of  Foodgrains  by  Dethi
 Traders  in  Villages

 2547.  SHRI  BHAGATRAM  MAN-*
 HAR:  Will  the  Minister  cf  AGRICUL-
 TURE  be  pleased  to  state:

 ‘Subsidised  ५
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 (a)  whether  Government's  attention
 hag  been  drawn  to  the  reports  regard-
 ing  hoarding  of  foodgrains  by  Delhi
 Traders  in  unlicensed  godowns  in
 villages;  and

 (b)  if  so,  the  action  taken  against
 such  hoarders?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 (SHRI  ANNASAHEB  P.  SHINDE):
 (a)  and(b).Despite  strict  enforcement
 measures  undertaken  by  the  Delhi  Ad-
 ministration,  the  possibilty  of  hoarding
 cf  {notigrains  in  unlicensed  godowns  in
 the  Delhi  villages  cannot  be  altogether
 elim  nated.  Vigorous  efforts,  are,
 howevcr,  made  on  a  continuous  basis
 and  i:equisite  action  ig  taken  against
 the  hoarders,  wherever  necessary.

 Vasant  Vihar  House  Building  Coopera-
 tive  Society

 3548.  SHRI  BIRENDRER  SINGH
 RAO:  Will  the  Minister  of  WORKS
 AND  HOUSING  be  pleaseg  to  state:

 (a)  the  names  ang  addresses  of  the
 members  of  the  area  in  the
 Vasant  Vihar  Government  Servant
 Cooperative  House  Building  Society,
 New  Delhi  who  own  plots  or  houses
 alongwith  this  area,  in  Vasant  Vihar:

 (b)  the  names  and  addresses  of
 persons  on  the  waiting  list  of  the
 Society;

 (c)  the  date  of  registration  and
 allotment  of  lang  to  the  Society  of
 the  Colony  and  the  area  of  Jand  given;
 and

 (d)  the  names  and  addresses  of  the
 office  bearers  and  members  of  the
 Managin:  Committee  of  the  Society?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 DEPARTMENT  OF  PARLIAMEN-
 TARY,  AFFAIRS  AND  IN  THE  MI-
 NISTRY  OF  WORKS  AND  HOUSING
 (SI  OM  MEHTA):  (a)  The.  informa-
 tion  is  being  collected  and  will  be  laid
 on  the  Table  of  the  House.

 (b)  As  Statement—I.

 (०)  Date  of  Registration  :  rer  November, ‘1950.
 Date  of  allotment  of  22nd  July,
 land.

 Taly,  63

 Area  of  land  allotted;
 399  acres  (in-

 luding  6
 acres  in  Schanti
 nikatan),

 (d}  Ar  in  Statement—TII  laid  on  the
 Table  of  the  House.  [Placed  in  Lib-
 rary.  See  No.  LT-8289/74].

 Maharani  Bagh  Cooperative  House
 Building  Seviety

 3549.  SHRI  BIRENDER  SINGH
 RAO:  Will  the  Minister  of  WORKS
 AND  HOUSING  be  pleased  to  state:

 (a)  the  names  and  addres:  of
 the  memberg  of  the  Maharani  Bagh,
 Cooperative  House  Building  Society,
 New  Delhi  who  own  plots.or  houses
 along  with  their  area  in  Maharani
 Bagh;

 (b)  the  names  and  addresses  of
 persons  on  the  waiting  list  of  the
 Society:  and

 (c)  the  date  of  registration  and
 allotment  of  land  to  the  Society,  the
 area  of  lang  and  the  names  and
 addresses  of  the  office-bearers  and
 ‘memberg  of  the  Managing  Committee
 of  the  Society?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 DEPARTMENT  OF  PARLIAMEN-
 TARY  AFFAIRS  AND  IN  THE  MI-
 NISTRY  OF  WORKS  AND  HOUSING
 (SHRI  OM  MEHTA):  (a)  The  informa-
 tion  is  being  ccllected  and  will  be  Jaid
 on  the  Table  of  the  House.

 {b;  The  required  in’ormation  is
 given  Statement—I  laid  on  the  Table
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 ‘of  the  House,  [Placed  in  Library,
 See  No.  LT-8290|74].

 (6)  Date  of  Registration  9th  Oct.,  ‘1957.
 Date  of  Allotment  of,  ist  Feb.,  1962. land.

 Area  of  land  293  Bighas  755
 Biswas.

 The  names  and  addresses  of
 bearers  and  the  members  of  the  Mana-
 ging  Committee  are  given  in  Statement
 —II  laid  on  the  Table  of  the  House.
 {Placed  in  Library,  See  No,  LT-8290|
 74).

 Fire  Protection  for  Plantation  Forestry

 3550.  SHRI  M.  M.  JOSEPH:  Will
 the  Minister  of  AGRICULTURE
 be  pleased  to  state;

 (a)  whether  with  a  view  to  safe-
 guard  the  investment  on  plantation
 forestry  the  development  of  an
 adequate  system  of  fire  protection  is
 absolutely  necessary;

 (b)  whether  the  establishment  of  a
 modern  fire  protection  service  includ-
 ing  telecommunication  facilities  and
 modern  machinery  for  laying  out  roads
 for  fire  fighting  purposes  in  each  of
 the  four  territoria]  forest  circles  in
 Kerala  is  a  necessity;

 (९)  whether  the  recommendation
 has  been  made  in  this  regard  by  the

 ‘State  Minister  of  Finance  to  the
 Union  Minister  of  State  in  the  Minis-
 ‘try  of  Agriculture  on  20th  May,  i974

 with  the  necessary  financial  and
 technical  support  from  FAO|SIDA;  and

 (d)  if  so,  the  action  Government
 +  propose  to  take  in  this  regard?

 -THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE

 .(SHRi  B.  P.  MAURYA):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  It  is  essential  to  prePare  on
 overall  State  Fire  Plan  and  detailed

 =  plang  for  each  of  the  circles.  Instal-
 dation  of  effective  fire  fighting  equip-
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 ment  with  telecommunication  facilities
 will  minimize  damage  due  to  fire,

 (c)  A  FAO|SIDA  Forest  Project
 Identification  Mission  which  visited
 India  in  973  emphasised  the  need  fer
 deveiopment  of  adequate  system  of  fire
 ‘protection  in  the  country  to  safeguard
 the  investment  made  in  Plantation
 Forestry.  The  Mission  suggested  esta-
 blishment  of  a  Modern  Forest  Protec-
 tio,  Service  in  Kerala  State.  On  the
 basis  of  this  recommendation  Govern-
 ment  of  Kerala  approached  Govern-
 ment  of  India  for  financial  and  techni-
 cal  support  from  SIDA  for  establish-
 meni  of  a  Modern  Forest  Fire  Prote:-
 tio,  Service.

 (d)  On  account  of  Limited  amount
 of  assistance  proposed  by  SIDA,  the
 proposal  for  establishment  of  Modern
 Forest  Protection  Service  in  Kerala
 could  not  be  processed.  It  would  how-
 ever  be  taken  up  along  with  other
 projects  recommended  by  the  FAO|
 SIDA  Mission  when  additional  SIDA
 assistance  becomes  available.

 Admissions  and  Grant  of  Scholarships
 in  Jawaharlal  Nehrn  University

 3551.  SARDAR  MOHINDER  SINGH
 GILL:  Will  the  Minister  of  EDUCA-
 TION,  SOCIAL  WELFARE  AND
 CULTURE  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  recently  the  students  of
 Jawaharlal  Nehru  University  resorted
 to  strike  and  protested  against  viola~
 tion  of  rules  of  admission  and  grant
 of  scholarships  by  the  authorities;  and

 (b)  if  so,
 thereabout?

 Government’s  reaction

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (PROF.  8.  NURUL  HASAN):  (a)

 and  (b),  According  to  the  formation
 furnished  by  the  Jawaharlal  Nehru
 University,  the  students  had  some
 grievances  concerning  admissions  +o
 the  Centre  for  Historical  Studies  of
 the  School  of  Social  Science  during
 the  current  academic  year.  A  day's
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 token  strike  was  also  observed  by  the
 students  of  the  School  on  July  27,
 1974,  A  Committee  consisting  of
 three  teachers  hag  since  been  consti-
 tuted  by  the  University  to  look  into
 the  grievances  of  the  students,

 Famine  condition  in  Madhya
 Pradesh

 3552.  SHRI  BHAGIRATH  DHAN-
 WAR:  Will  the  Minister  of  AGRI-
 CULTURE  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Chhatisgarh  in  MP.
 which  was  once  regarded  as  the  rice
 bowl  of  the  country,  is  facing  famine
 conditions  due  to  erratic  monsoon;

 (b)  if  so,  the  number.  of  agricultural
 labourers  likely  to  be  thrown  out  of
 employment  ag  a  result  thereof;  and

 (९)  the  nature  of  Central  relief
 proposed  to  be  given  for  that  region?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 (SHRI  ANNASAHEB  P,  SHINDE):
 (a)  Due  to  erratic  rainfall  this  year
 there  was  a  delay  ip,  the  Agricultural
 operations  and  also  some  setback  to
 the  standing  crops.  However,  there
 have  been  continuous  rains  in  this
 area  during  the  last  week  which  are
 expected  to  enable  inter-cultural
 operations  ang  transplantation  to  be
 completed  shortly.

 (b)  and  (c).  Relief  operations  are
 responsibilities  of  the  State  Govern-
 ment  who  have  reported  that  for  pro--
 viding  employment  to  agricultural
 labourers  they  are  continuing  relief
 works  in  the  area  on  the  scale  indica-
 ted  below:
 Name  of  District  No.  of  labourers  en-

 gaged  for  day

 Raipur  .  .  .  4005

 Rajnand  *46A ynandgaon
 war

 Dug...  ¥s6

 Surguja  न  450

 BHADRA  4,  896  (SAKA)  Written  Answers  738

 Use  of  Non-standardised  Bags  by
 F.C.

 3553.  SHRI  SAMAR  GUHA:  Will
 the  Minister  of  AGRICULTURE  be
 Pleased  to  state:

 (a)  Whether  about  Rs.  50  crores
 worth  of  foodgrains  are  lost  every
 year  due  to  use  of  non-standardised
 bags;

 (b)  whether  labour  and  contractors
 are  paid  on  the  basis  of  non-standar-
 diseq  bags;

 (९)  whether  use  of  such  non-stan-
 dardised  bags  provides  opportunities
 for  theft  and  smuggling  of  FCI  food-
 grains;  ang

 (d)  if  so,  steps  taken  by  the  FCI  to
 introduce  standardised  bags?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 (SHRI  ANNASAHER  P.  SHINDE):
 (a)  to  (da).  Foodgrains,  to  the  extent
 possible,  are  packed  by  the  FCI  in
 Standardised  bags.  On  receipt  in  the
 depots  there  is  0  per  cent  weighment
 in  the  case  of  standardised  bags  and
 00  per  cent  iy  the  case  of  non-stan-
 dardised  bags.  The  non-standardisa-
 tion,  however,  does  not  necessarily
 provide  opportunities  for  theft  or
 pilferage  due  to  00  per  cent  weigh-
 ment  at  the  time  of  receipt  and  issue.
 Suitable  action  is,  however,  taken  in
 occasional  cases  of  theft  and  pilferage
 which  come  to  notice,  Efforts  are
 being  made  by  the  FCI  to  improve
 the  method  of  standardisation.  and
 supervision.  The  labour  and  contrac-
 tors  are  paid  on  the  basis  of  the
 weight.

 Limit  of  House  Bullding  Loan

 3554.  SHRI  N.  K.  SANGHI:  Will
 the  Minister  of  WORKS  AND  HOUS-
 ING  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  in  view  of  the  increase
 in  the  cost  of  building  material,  Gov-
 ernment  have  considereg  the  desirabi--
 lity  of  raising  the  limit’  of-logn  to  be
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 given  to  Cantral  Government  em-
 ployees  for  housa  building  from  ‘75
 months  pay  to  90  months  pay  with-
 out  disturbing  the  present  upper  limit
 of  Ra.  75,000/-  and  if  so,  Government’s
 reaction  in  this  matter;  ang

 (b)  whether  Government  have
 started  considering  the  s@nction  of
 house  building  loans  to  its  employe-
 est

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 DEPARTMENT  OF  PARLIAMENT-
 ARY  AFFAIRS  AND  IN  THE
 MINISTRY  OF  WORKS  AND  HOUS-
 ING  (SHRI  OM  MEHTA):  (a)  No,
 Sir.

 (b)  Fresh  application  for  sanciion
 of  house  building  loans  are  yet  being
 entertained.

 Fertiliser  Requirements
 3555.  SHRI  VARKEY  GEORGE:

 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  current  international
 price  of  fertilizers  is  too  heavy;

 (५)  whether  according  to  United
 Nationg  Foot  und  Agricultural  Orga-
 nisation,  India  will  be  short  of  about
 8000  tonnes  of  fartilizers  this  year  to
 produce  हैं.  million  tonnes  of  additional
 foodgrains;

 (९)  whether  despite  the  increase  in
 the  application  of  fertilizers  during
 the  last  year,  India  still  depends  on
 imports  for  bulk  purchase  of  fertili-
 zefg  regulting  in  heavy  drain  on
 foreign  exchange  reserves;  and

 (a)  if  so,  steps  Government  propose
 to  saVe  country’s  foreign  exchange
 reserves?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 (SHRI  ANNASAHEB  FP.  SHINDE):
 (a)  Yes  Sir,  The  prices  of  imported
 fertilizers  have  increased  sharply
 during  the  last  two  years.

 (b)  A  press  release  of  the  Food  and
 Agriculture  Organisetion,  quoting
 FAO  officialg  as  htving  said  that  in
 India  wn  estimated  shortfall  of  one
 raillion  tens.of  fertilizers  is  expected.
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 ta  reduce  grain  production  by  some  0
 million  tonnes,  has  come  to  the  notice
 of  the  Government  of  India.

 (c)  The  country  fs  not  yet  Sself-
 sufficient  in  fertilisers  and  substan-
 tial  quantities  have  to  be  imported  to
 meet  the  requirements.

 (da)  To  reduce  tmports  of  fertiliser
 to  the  minimum  and  save  foreign  ex-
 change,  the  Government  are  making
 an  Ull-out  effort  to  step  up  domestic
 production.  Efforts  are  alap  being
 made  to  exploit  to  the  maximum
 extent  possible  the  organic  manurial
 resources  to  supplement  chemical  fer-
 tilisers  to  evolve  and  propagate
 methods  to  enstire  the  best  use  of  the
 available  fertilisers  and  to  carry  out
 a  vigoroug  campaign  for  weed  con-
 trol  to  reduce  Joss  of  fertilisers.

 Teaching  of  History  of  U.S.S.R.  in
 Delhi  University

 3556.  SHRI  GHOGENDRA  JHA:
 Will  the  Minister  of  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Delhi  Dniversity  had
 announced  teaching  of  History  of  the
 G.3.5.R.  in  YOT0-71  and  later  postpon-
 ed  it  to  1972-1973;

 (b)  whether  uptill  now  the  teaching
 of  the  Soviet  History  has  not  begun;
 and

 (c)  if  so,  reasons  therefore  and
 time-schedule  for  the  commencement
 of  the  same?

 THe  MINISTER  OF  EDUCATION
 AND  SOCIAL  WELFARE  AND  CUL-
 TURE  (PROF.  5.  NURUL  HASAN):
 (a)  to  (c).  According  to  the  informa-
 tion  furnished  by  the  University  of
 Delhi.  “History  of  U.S.S.R.”  was  pres-
 cribed  as  a  separate  subject  consist-
 ing  of  two  courses  for  M.A  (Hitory)
 for  the  academic  session  970-Tl.  It
 was  not  possible  to  introduce  the  sub-
 ject  due  to  non-availability  of  specia-
 lists  with  .  knowledge  of  Russian
 language  and  experience  in  Russian
 History,  The  subject  was  dropped  at
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 the  time  of  revision  of  syllabus.  in
 March|  April,  1972,  The  University  is
 examiriing  the  possibility  of  introduc-
 ing  the  subject  again  in  M.A.  History).

 8.0,  Certificates

 3557.  SHRI  SAT  PAL  KAPUR:  Will
 the  Minister  of  EDUCATION,  SOCIAL
 WELFARE  AND  CULTURE  be  pleas-
 ed  to  state:

 (a)  whether  Delhi  University  has
 collecteq  thig  year  Scheduled  Castes
 certificates  in  original  from  each
 Scheduled  Caste  student  seeking  ad-
 mission  in  colleges;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor  and
 the  numbe:  of  certificates  thus  collect-
 ed;  and

 (c)  wWhetser  the  certificates  have
 since  been  returned  to  the  students
 and  if  not,  by  what  time  they  would
 be  returnec!  and  what  steps  the  Uni-
 versity  authorities  have  taken  to  en-
 sure  that  these  certificates  do  not  get
 lost  and  are:  nol  misutilised?

 THr  MINISTER  OF  EDUCATION
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (PROF.  8,  NURUL  HASAN):  (a)  to
 (e),  According  to  the  information  fur-
 nished  by  the  University,  during
 ‘1978-74,  candidates  belonging  to  sche-
 duled  castes  were  required  to  sub-
 mit  attested!  copies  of  scheduled  caste
 certificates.  However,  at  the  time  of
 verificaion  of  the  genuineness  of  some
 of  the  cases,  the  office  of  the  Deputy
 Commissioner,  Delhi,  had  askeg  for
 the  original  certificates  anq  it  took
 a  considerable  time  to  call  for  the
 originals  and  complete  the  verification.
 In  order  to  avoid  this  situation  and
 the  resultant  delay,  the  University
 asked  the  candidates,  who  registered
 for  admission  to  B.A.  (Pass),  B.Com.
 (Pass)  and  B.A.  Hons.)  and  B  Com.
 ¢(Hons.}  courses  in  various  colleges,
 to  submit  original  scheduled  castes
 certificates  this  year.  The  number  of
 certificates  collected  was  1,743.  Out
 of  these,  I$l  certificates  have  already
 been  returned.  The  remaining  certi-
 ficates  are  being  sent  by  registered
 post  at  the  residential  addresses  of

 the  students  and  attested  copies  are
 being  retained  for  reference  and  re-
 cord,

 Grievances  Of  the  staff  of  the  Ministry
 of  Shipping  and  Transport

 3558.  SHRI  E.  V.  VIKHE  PATIL:
 Will  the  Minister  of  SHIPPING  AND
 TRANSPORT  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  staff  grievances  of
 the  Ministry  of  Transport  relating  to
 anomalies  in  their  pay  fixation  due  to
 departmental  action  are  not  allowed
 to  be  ventilated  through  the  highest
 level  in  the  Ministry  and  through  the
 Minister  himself;

 (b)  whether  there  have  been  any
 requests  by  the  staff  of  the  Depart-
 ment  of  Shipping  and  Transport  (Light
 House)  to  get  their  grievances  venti-
 lated  through  the  Minister  but  they
 were  not  allowed  to  do  so  as  ancmal-
 ies  in  fixation  of  their  pay  arise  out  of
 Departmental  action;  and

 (९)  whether  the  position  stated  in
 USQ.  No.  636  part  (c)  dateq  1h
 March,  972  is  being  given  effect  0  in
 the  case  of  employees  of  Shipping  and
 Transport  (Light  House)?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  SHIPPING  AND
 TRANSPORT  (SHRI  PRANAB
 KUMAR  MUKHERJEE):  (a)  and
 (b),  No,  Sir.

 (c)  The  answer  given  to  part  (c)
 U.S.  Question  No.  636  dated  ‘17-98-1972
 was  not  applicable  to  the  cases  of
 officials  of  the  lighthouse  Department
 who  represented  regarding  fixation  of
 their  pay.

 Primary  School  Teachers  eligible  for
 Selection  Grade

 3559.  SHRI  LAMBODAR  BALIYAR:
 Wil]  the  Minister  of  EDUCATION,

 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 be  pleased  to  refer  to  the  reply  given
 to  Unstarred  Question  ‘No.  l007  on  the
 4th  March,,  974  regarding  reviewing
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 of  lists  of  Primary  School  Teachers
 eligible  for  Selection  Grade  and  state:

 (a)  whether  the  Ministry  of  Educa-
 tion  have  since  collected  the  requisite
 information  from  the  Municipal  Cor-
 poration  of  Delhi;  and

 (b)  if  80,  the  details  thereof,  and
 if  not,  the  time  by  which  the  said
 information  could  be  expected  to  be
 laid  on  the  Table  of  the  Lok  Sabha?

 THe  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  EDUCATION  AND
 SOCIAL  WELFARE  AND  IN  THE
 DEPARTMENT  OF  CULTURE  (SHRI
 D.  P,  YADAV):  (a)  and  (b)  The  re-
 quisite  information  is  still  awaited
 from  the  Municipal  Corporation  of
 Delhi  ang  will  be  laid  on  the  Table  of
 the  Sabha  as  soon  as  it  is  received.

 Demolition  of  Construction  in  Mahabir
 Nagar,  Delhi

 3560.  SHRI  VARKEY  GEORGE:
 Will  the  Minister  of  WORKS  AND
 HOUSING  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  in  a  sudden  day-long
 operation,  the  Delhi  Development
 ‘Authority  demolished  300  unauthoris-
 ed  commercial  and  residential  houses
 in  Mahabir  Nagar  on  ord  August,  974
 thereby  rendering  many  homeless;

 (b)  how  many  unauthorised  com-
 mercial  and  residential  houses  have
 been  demolished  by  DDA  in  various
 colonies  of  Delhi  so  far;

 (९)  whether  any  compensation  has
 been  given  to  the  victims;  and

 (9)  .if  so,  whether  Government  in-
 tends  to  compensate  the  residents  of
 Mahabir  Nagar  also  who  have  been
 rendered  homeless?

 .  "THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 DEPARTMENT  OF  PARLIAMENT-
 ARY  AFFAIRS  AND  IN  THE  MINIS-
 TRY  OF  WORKS  AND  HOUSING
 (SHRI  OM  MEHTA):  (a)  On  3rd

 August,  1974,  about  300  structures
 were  removed  while  taking  over  pos-
 session  of  the  land  acquired  under  the
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 Provisions  of  the  Land  Acquisition Act  in  Village  Nangli  Jaleb  in  West
 Delhi.

 (b)  In  the  current  drive  commenc-
 ing  from  the  89  July,  1974,  929
 structures  have  been  demolished  by
 the  D.D.A.  uptill  4th  August,  1974,

 (c)  No,  Sir.

 (d)  Does  not  arise.

 Intensive  oilseeds  development
 programme

 3561,  DR.  H.  P,  SHARMA:  Will  the
 Minister  of  AGRICULTURE  be  pleas-
 ed  to  state:  bs

 (a)  whether  Government  propose  to
 launch  an  intensive  oil-seeds  develop-
 ment  programme  for  increasing  oil-
 seeds  production;

 (b)  if  so,  the  facts  of  the  programme
 and  the  areas  selected  for  this  »ro-
 gramme  in  each  State;  and

 (c)  the  targets  fixed  thereunder?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 (SHRI  ANNASAHEB  P.  SHINDE):
 (a)  to  (९),  A  statement  is  laiq  on  the
 Table  of  the  House,  (Placed  in  Lib-
 rary,  See  No.  LT-829(74).

 बासमती  चावल  के  निर्यात  के  लिए
 समझौता

 3562.  श्री  ह: 0. ह  शाह  प्रधान

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (क)  क्या  बासमती  चावल  के  निर्यात
 के  लिये  गत  दो-तिम  माह  के  भीतर  किसी
 व्यापारिक  समझौते  तर  हस्ताक्षर  किये  गए

 है,

 (ख)  यदि  हां,  तो  उसका  विवरण
 क्या  है,  भौर
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 (ग)  क्‍या  बासमती  चावल  की  पूरे  देश
 की  झावर  बकता  अभी  एकत्र  बासमती  चावल
 भण्डार  से  हो सकती  हैँ  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (शी
 ग्रष्णाताहिच  पी०  शिन्दे  )  :

 (क)  से  (ग):  बासमती  चावल  का
 निर्यात  करने  के  लिए  भारत  सरकार  ने  कोई
 व्यापार  कटार  नहीं  किया  है।  तथापि,  राज्य
 व्यापार  पिंगल  बासमती  चावल  की  कुछ  थोडी
 मात्रा  का  निर्यात  कर  रहा  है।  इस  थोड़ी  मात्रा
 को  छोड़कर  चावल  की  पैदावार  की  समस्त

 मात्रा  देश  में  के  खत  के  लिए  उपलब्ध  है  ।

 Promotion  og  Juniog  Engineers  in
 CP.WD.

 3563.  SHRI  s.  D.  SOMASUNDA-
 RAM:  Will  the  Minister  of  WORKS
 AND  HOUSING  be  pleased  to  state:

 (a)  Whether  Engineering  Graduates
 working  as  Junior  Engineers  with
 more  than  ‘welve  years  of  service  an
 CPWD  have  not  been  promoted  to
 next  highor  grade  for  which  minimum
 qualificatio,  prescribeg  is  only  Degree
 in  Engineering;

 (b)  whether  the  C.P,W.D.  officials
 have  promised  the  representatives  of
 Engineering  Graduates  that  the  De-
 partment  will  look  into  their  cases
 sympathetically;  and

 (c)  if  so,  action  taken  in  the  mat-
 ter?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 DEPARTMENT  OF  PARLIAMENT-
 ARY  AFFAIRS  AND  IN  THE  MINIS-
 TRY  OF  WORKS  AND  HOUSING
 (SHRI  OM  MEHTA):  (a).  A  degree
 in  Engineering  is  the  minfmum  quali-
 fication  only  for  direct  recruitment
 to  the  post  of  Assistant  Engineer
 which  is  the  post  next  aboVe  the
 grade  of  Junior  Engineers,  For  pro-
 motion  from  the  latter,  both  gradu-
 ates  and  non-graduates  are  eligible,
 but  their  eligibility  criteria  are  diffe-
 rent.  For  the  graduates  the  minimum

 -qualifying  service  in  five  years,  70
 wears  far  dinloma  hoaldera  and  28
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 years  for  others.  Earlier  there  was
 a  50.50  quota  for  the  promotion  of
 graduates  and  non-graduates;  but
 this  was  declared  imoperative  by  a
 judgement  of  the  Delhi  High  Court  in
 a  writ  petition.  Some  graduates  have
 filed  an  appeal  against  thig  judge-
 ment  and  pending  the  decision  on  this
 appeal  the  Supreme  Court  has  order-
 ed  that  the  department  may  make
 only  ad  hoc  promotion,  On  the  absence of  this  quota  all  ad  hoe  promotions  are
 being  made  from  the  suitable  and
 cligible  candidates  in  order  of
 their  seniority,  The  bulk  of  the
 senior  ones,  who  are  also  eligible,
 according  to  the  criteria  laid  down,
 are  non-graduates,  Hence  unless
 they  are  found  unsuitable,  the
 question  of  going  down  to  others  far
 lower  in  the  seniority  list,  does  not
 arise.  Thus,  it  is  that  a  number  of
 eligible  graduates  including  some
 with  twelve  years  of  service  have  not
 been  promoted.

 (b)  and  (c).  The  representatives  of
 the  Gradute  Junior  Engineers’  Asso-
 ciations  have  met  the  officers  of  this
 Ministry  and  the  C.P.W.D  on  a  num-
 ber  of  occassions  and  placed  their
 point  of  view  ip,  regard  to  their  pro-
 motion  to  the  grade  of  Assistant  En-
 gineer.  The  suggestions  made  by
 them  will  be  kept  in  view  before
 arriving  at  any  decision  in  regard  to
 the  filling  up  of  the  post  of  Assistant
 Engineers  on  regular  basis,

 Engineering  Graduates  working  as
 Junior  Engineers

 3564.  SHRI  8.  D.  SOMASUNDA-
 RAM:  Will  the  Minister  of  WORKS
 AND  HOUSING  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Engineering  Gradu-
 ates  working  as  Junior  Engineers  are
 not  given  any  preference  over  Diploma
 Holders  in  case  of  promotion  to  the
 next  higher  grade  for  which  the  mini-
 mum  qualification  prescribed  is  Degree
 in  Engineering;  and

 (b)  if  so,  steps  so  far  taken  in  this
 matter  in  the  last  three  yeara?
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 DEPARTMENT  OF  PARLIAMENT-
 ARY  AFFAIRS  AND  IN  THE  MINIS-
 TRY  OF  WORKS  AND  HOUSING
 (SHRI  OM  MEHTA):  (a).  The  next
 higher  grade  for  the  promotion  of
 Junior  Engineers  is  Assistant  Engi-
 neer  which  is  a  post  of  Class  II  En-
 gineering  Service,  A  degree  i,  En-
 gineering  is  the  prescribed  qualifica-
 tion  for  direct  recruitment  to  these
 posts;  but  not  for  promotion.  For
 promotion  both  graduates  and  non-
 graduates  are  eligible.  but  their
 eligibility  criteria  are  different  viz.
 5  years’  service  in  the  department
 for  graduates,  0  years  for  diploma
 holders  and  i5  years  for  others.  This
 in  itself  provides  for  a  preferential
 treatment  for  qualified  engineering
 graduates.  However,  there  is  a
 common  seniority  list  for  all  Junior
 Engineers  and  when  two  persons  are
 eligible  and  suitable  the  promotion,
 naturally,  goes  to  the  senior  one  first,
 It  so  happens  that  at  present  the  bulk
 of  the  senior  ones  are  non-gradates
 and  if  they  are  eligible  as  well  as
 suitable  they  cannot  be  passeg  over  in
 favour  of  the  graduates  who  ere
 junior.  However,  at  present,  under
 the  orders  of  Supreme  Court,  all  pro-
 metions  are  being  made  on  ad-hoc
 basis.

 (b)  In  view  of  the  above,  the  ques-
 tion  does  not  arise.

 ‘Research  tn  High-Oll  Content  in  San-
 flower  seeds

 8565.  SHRI  MOHINDER  SINGH
 GILL:  Will  the  Minister  of  AGRI-
 CULTURE  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  France  and  Rumania
 have  offered  to  share  with  India  their
 lalest  research  findingg  in  high-oul
 content  sun-flower  seeds  and  its  culti-
 vation;  and

 _  (b)  if  8०,  the  progress  made  in  re-
 gard  to  acquiring  this  help  from  the
 said  countries?

 AUGUST  26,  974

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 (SHRI  ANNASAHEB  P.  SHINDE):
 (a).  Yes,  Sir.
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 (b)  France  and  Ramania  are  fairly
 well  advanced  in  research  and  seed
 and  crop  production  technology  in
 respect  of  sunflower.  To  take  advan-
 lage  of  the  recent  progress  in  these
 countries,  it  is  proposed  to  depute  one
 Agronomist  from  India  to  France  for
 a  short  period  and  negotiation  with
 the  French  Government  is  in  pro-
 gress  to  finalise  this  study  tour.

 Sunflower  varieties  and  hybrids
 from  Rumania  are  known  for  high
 yields  and  high-oi)  content.  Elite
 material  as  well  as  genetic  stocks
 have  been  obtained  from  this  country.
 The  Project  Coordinator  of  the  All
 India  Coordinated  Research  Project
 for  the  improvement  of  Oilseeds  of
 the  Indian  Council  of  Agricultural
 Researc},  visited  Rumania  in  9T3.
 Negotiations  are  in  progress  to  sign
 a  protocol,  in  which  one  of  the  items
 will  be  technica]  collaboration  bet-
 ween  the  two  countries  ip  respect  of
 Sunflower  research  ang  develop-
 ment.

 One  of  the  varieties,  Record,  intro-
 duced  from  Rumania  has  done  well
 in  trials  in  certain  parts  of  our  coun-
 try  and  some  quantity  of  Super  Elite
 seed  of  this  variety  has  bee,  deve-
 loped  within  the  country  with  a
 view  to  multiply  it  further.

 Registration  of  unauthorised  lands

 3566,  DR.  H.  P.  SHARMA:  Will  the
 Minister  of  WORKS  AND  HOUSING
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have
 authorised  Courts  in  the  Union  Ter-
 ritory  of  Delhi  to  undertake  registra-
 tion  of  “green-line  lands”  and  realise
 registration  fee  and  Power  of  Attorney
 Fee  from  the  people;
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 (b)  whether  after  the  registration
 of  lang.  in  the  Courts,  the  Governme.t
 declares  the  ‘geen-line-land’  unautho-
 rised;  and

 (ec)  if  the  answer  to  parts  (a)  and
 (b)  above  be  in  the  affirmative,  Gov-
 ernment  would  consider  to  amend  guch
 practice  by  authorising  such  “green-
 line  lands”  and  colonies  which  have
 been  so  registered  in  the  courts  or  in
 the  alternative  stop  the  registration  of
 alj  unauthorised  lands  and  colonies  in
 future?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  DEPARTMENT  OF  FARLIA-
 METARY  AFFAIRS  ANp  IN  THE
 MINISTRY  OF  WORKS  AND
 HOUSING  (SHRI  OM  MEHTA):
 (a).  It  is  presumeq  that  the  term
 “green-line  lands”  refers  to  the  land
 in  the  ‘green  belt  or  the  land  the  land
 use  of  which  is  ‘green’  under  the  Mas-
 ter  Plan  of  Delhi.  The  Power  of
 Attorney  is  registereqd  and  Registra-
 tion  Fee  realised  under  the  Indian
 Registration  Act,  1908,  and  the  rules
 thereunder.

 (b)  The  land  use  ip  the  Union
 Territory  of  Delhi  has  been  pres-
 cribed  under  the  Master  Plan  of
 Delhi  and  the  registration  of  Power
 of  Attorney  does  not  in  any  way
 affect  the  lang  use  so  prescribed.

 (c)  Does  not  arise.

 Servant  quarters  of  Kashmir  House,
 New  Delhi

 3567,  SHRI  BHALJIBHAI  PAR-
 MAR:  Will  the.Minister  of  WORKS
 AND  HOUSING  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  servant  quarters  of
 the  Kashmir  House,  New  Delhi  ‘are
 occupied  by  the  unauthorised.  persons
 for  the  last  many  years  and  they  do
 not  pay  ary  -rent  to:  the  Government;

 (b)  whether  Government  have  a3-
 sessed  the  amourt  of  rent  ‘from  ithe

 BHADRA  4,  896  (SAKA)  Written  Answers  750

 occupants  of  each  quarter  with  the
 details  thereof;

 (९)  if  not,  the  reasong  for  not  co-
 Jecting  the  amount  of  rent;

 (d)  whether  the  Government  pro- pose  to  have  the  said  quarters  vacated
 trom  the  unauthoriseq  persons  and
 allot  the  same  to  the  employees  of  the
 Kashmir  House  or  those  working
 nearby?

 _THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  DEPARTMENT  OF  PARLIA-
 METARY  AFFAIRS  ANp  IN  THE
 MINISTRY  OF  WORKS  AND
 HOUSING  (SHRI  OM  MEHTA):
 (a).  There  are  73  servant  quarters  in
 the  premises  of  Kashmir  House,  New
 Delhi.  Out  of  these,  ]  is  in  the  gene-
 ral  pool,  8  are  with  the  Ministry  of
 Defence  and  the  remaining  54  are
 wiih  the  Trade  Commissioner,  J.  &  K.
 Government.  9  servant  quarters  out
 of  those  with  the  J.  &  K,  Government
 are  occupied  by  unauthorised  persuns
 for  many  years.

 (b)  and  (c).  No  rent  has  been  asses-
 sed  by  J.  &  K.  Government  agaistst
 itie  unauthorised  persons  at  their
 cases  are  pending  i,  Courts.

 (d)  The  J.  &  K,  Government  pro-
 Bose  to  .get  the  unauthorisedly
 occupied  quarters  vacated  ang  utilise
 them  for  their  employees  posted  in
 Delhi

 Minor  Irrigation  Scheme  for  HP.,
 J.  &  K.  ang  U.P.

 3568.  PROF,  NARAIN  CHAND
 PARASHAR:

 SHRI  PARIPOORNANAND
 PAINULI:

 SHRI  TULA  RAM:
 SHRI  KRISHNA  CHANDRA

 PANDEY;
 SHRI  K,  MALLANNA:

 Will  the  Minister  of  AGRIGULUTRE
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  any  minor  irrigation
 schemes  have  been  approved  for
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 Himachal  Pradesh  during  the  current
 Financial  year;  and  the  years  ‘1972-73
 and  ‘1973-74;

 (b)  if  so,  the  names  of  the  schemes
 concerned  and  the  amounts  approve
 in  each  case;  and

 (c)  whether  any  preference  has
 been  given  in  the  matter  of  Central  al-
 locations  for  launching  such  schemes
 in  the  hilly  States  like  Himachal  Pra-
 desh,  J.  &  K.  ang  hill  areas  of  U.P.
 etc.  where  small  rivers,  streams  and
 rivulets  can  be  easily  tapped  in  the
 Central  allocations?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  oF  AGRICULTURE
 (SHRI  B,  P.  MAURYA):  (a)  and  (b).
 Yes,  Sir.  Minor  Irrigation  forms  an
 important  item  of  the  annual  State
 Plan.  Considering  the  overall  State
 Plan  resources,  the  Planning  Commis-
 sion  had  approved  an  amount  of  Rs.
 50  lakhs  during  1972-73  and  Rs.  55
 lakhs  during  1973-74.  The  approved
 outlay  for  the  current  year  is  Rs,  90
 lakhs,  The  detailed  scheme-wise
 outlays  allocated  by  the  State  Gov-
 ernment  are  not  available.

 (ce)  According  to  financing  system  in
 vogue  Central  Assistance  ftat'  is  due,
 is  given  in  the  form  of  block  loans
 and  grants  for  the  State  Annual
 Plan  as  a  whole  and  is  not  relased  to
 individual  scheme  or  schemes  perta-
 ining  to  a  particular  geographical
 region.

 Issne  of  D.MS.  tokens  to  applicants
 registered  there

 3589.  SHRI  PARIPOORNANAND
 PAINULI:

 PROF.  NARAIN  CHAND
 PARASHAR:

 SHRI  TULA  RAM:
 SHRI  KRISHNA  CHANDRA

 PANDEY:
 SHRI  K.  MALLANNA:

 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE
 be  pleased  to  state:
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 (a)  whether  any  get  of  priorities  has
 been  drawn  up  for  out  of  turn  allot-
 ment  of  milk  tokens  by  D.MLS.;

 (b)  if  so,  the  facts  thereof;

 (c)  the  number  of  applicants  regu-
 tered  with  the  DMS  for  milk  tokens
 as  on  3Ist  March,  973  and  also  on
 3lst  March,  ‘1974;  and

 (d)  the  number  of  applicants  yrant-
 ed  milk  tokens  during  this  time  and
 the  priorities/considerations  under
 which  they  have  been  granted?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 (SHRI  BP.  MAURYA):  (a)  and  (b).
 Yes,  Sir.  Milk  tokens  are  issueg  obly
 in  very  exceptional  cases,  which  in-
 clude  those  on  medical  grounds,  for
 widows,  separated  defence  families
 etc  .etc.  Even  in  these  cases,  the
 quantum  of  milk  issued  is  restricted
 to  a  bare  minimum.

 (c)  The  number  of  applications
 registered  in  the  DMS  for  fresh  tokens
 as  on  3lst  March,  973  and  as  on  3lst
 March,  974  was  as  under:

 As  on  31-3-73,  71,585
 As  on  31-3-74  99,935

 (d)  During  the  period  from  Ist
 April,  973  to  3lst  March,  ‘1974,  milk
 tokens  were  issued  against  4,076
 applications  falling  in  the  categories
 mentioned  in  answer  to  part  (b)  of
 the  question.  In  these  cases  also,  the
 quantum  of  milk  issued  was  restrict-
 ed  to  the  barest  minimum.

 पाद्य  पुस्तकों  में  जूतियों  का  पता  लगाने  के

 लिए  संस्थान

 मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  देश  में  कोई  शासकीय
 शैक्षणिक  संस्थाएं  है  जिस  का  कार्य
 देश  भर  की  पाठ्य  पुस्तकों  में  त्रुटियों  का  पता
 लगाना  है  ;
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 (a)  यदि  हां,  तो  गत  दो  वर्षा  में  उसने

 ऐसी  बूटियों  का  पता  लगाने  के  लिए  क्‍या
 प्रयत्न  किए  ;

 (ग)  क्‍या  यह  राज्य  सरकार  का
 दायित्व  नहीं  है;  शोर

 घ)  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार

 ने  राज्य  सरकार  को  क्या  आदेश  जारी  किए  हैं?

 शिक्षा  कौर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा
 संस्कृति  विभाग  में  उपमंत्री  (६. ह  डी,  पी०

 थावर)  :  (क)  से  (घ)  पाठ्य  पुस्तकों  का
 निर्धारण  राज्य  सरकारों  ग्रीवा  शिक्षा  बाड़ों

 विश्वविदुद्यालयों  तथा  ऐसे  ही  निकायों  दुबारा
 किया  जाता  हैं  ।  कोई  पुस्तक  निर्धारित  करने
 से  पहले  सम्बन्धित  पाठ्यक्रम  विशेष  के  लिए
 निर्घारण  हेतु  उसकी  उपयुक्तता  के  सम्बन्ध
 में  सामान्य  जांच  पडताल  की  हैं  ।  निर्धरित

 पाठ्यपुस्तक  में  गलतियों  का  पता  लगाने  के  लिए
 सामान्यतः:  कोई  विशेषतंत्र  नहीं  है  ।  गलतियां

 यदि  कोई  होती  हैं  तो  उन्हें  प्राम तौर  से  अ्रध्यापकों,
 छात्रों  तथ।  जनता  के  सदस्यों  दरवाज़ा  सम्बन्धित
 प्राधिकारियों  के  हयात  में  लाया  जाता  है  ।

 राष्ट्रीय  शिक्षा  अनुसंधान  तथा  प्रशिक्षण
 परिषद  से  स्कूल/  पाठ्य  पुस्तकों  की  ससीक्षा  कराने
 का  झुर्री a  किया  गया  हैं  ।  इस  परिषद  ने
 विभिन्‍न  विषयों  की  पाठ्यपुस्तकों  को  मूल्यांकन'
 करने  हेतु  कुछ  मानदण्ड  तथा  साधन  विकसित

 किए  हैं  ।  उन्हें  राज्य  सरकारों  को  उपलब्ध
 कर  दिया  गया  हैं  ।  परिषद  ने  राष्ट्रीय  एकता
 की  दृष्टि  से  भी  पाठ  पुस्तकों  की  समीक्षा
 करने  का  कार्य  किया  था  ।  समीक्षा प्र ों  की
 रिपोर्ट  राज्य  सरकारों  अथवा  ह. 1... ल  संबंधित
 प्राधिकारियों  को  कार्यन्वित  के  लिए  भेज
 वी  गई  थीं  a  राष्ट्रीय  शिक्षा  अनुसन्धान
 तथा  परिषद्‌  पाठ्य  पुस्तकों  की  समीक्षा  करने
 का  कार्य  अपने  कार्य  के  एक  नियमित  अंग
 के  रूप  में  करने  का  निरण  किया  है  ।

 दिल्ली  विश्वविद्यालय  में  मध्य  प्रदेश,  उत्तर
 प्रदेश  कौर  बिहार  के  छात्रों  को  दाखिला

 357i.  श्री  घनशाम  प्रधान  :

 क्या  शिक्षा,  समाज  कल्याण  शौर  संस्कृति
 मंत्र!  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  मध्य  प्रदेश,  उत्तर  प्रदेश
 और  बिहार  के  उन  छात्रों  को  दिल्ली  के
 कालेजों  में  दाखिला  नहीं  मिलता  है  जो  हायर
 सेकेप्ड़ी  तक  अंग्रेजी  ग्र निवार्य  विषय  ले  कर
 उत्तीर्ण  नहीं  होते  ;

 (ख)  यदि  हां,  तो  इसके  क्‍या  कारण
 #;  शरीर

 (ग)  इस  ब्गवधोा-।  को  दूर  5*ने  के  लिए
 सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  किए  जाने
 की  संभावना  है?

 शिक्षा,  समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति
 मंत्री  (प्रो०  एस०  तूल  हुसना:  (क)
 शौर  (ख)  विश्वविद्यालय  द्वारा  निर्धारित
 पावती  की  आवश्यकताओं  के  अ्रनुसार,
 ओवर-  स्नातक  पाठ्यक्रमों  में  दाखिला  चाहने
 वाले  विद्याथियों  को,  केन्द्रीय  माध्यमिक
 शिक्षा  बोर्ड,  नई  दिल्‍ली  की  उच्चतर
 माध्यमिक  परीक्षा  प्रथा  उसके  समकक्ष
 मान्यता  प्राप्त  परीक्षा  उत्तीर्ण  होना  चाहिए
 (अंग्रेजी  सहित  पांच  विषयों  में  उत्तीर्ण  )  t

 (ग)  यह  एक  शैक्षिक  विषय  हे  जिस
 पर  निर्णय  लेने  के लिए  विश्वविद्यालय  सक्षम  है  t

 Agricultural  production
 programme

 3572.  SHRI  NAWAL  KISHORE
 SHARMA:

 SHRI  SAT  PAL  KAPUR:
 SHRI  NAWAL  KISHORE

 SINHA;

 Wili  the  Minister  of  AGRICUL-
 TURE  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Comptroller  and
 Auditor  General  of  India  has  brought
 to  light  serious  lapses  and  irregulari-
 ties  in  implementing  the  Emergency
 Agricultural  Production  Programme

 Emergency
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 (EAPP)  launched  by  the  Union  Agri-
 culture  Ministry  during  the  1OTS-73
 rabi  summer  crop  season:  and

 (b,  the  facts  thereof  and  the  aci-yn
 taken  or  proposed  to  be  taken  against
 the  guilty  officers?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 (SHRI  ANNASAHEB  P,  SHINDE):

 (a)  and  (b)  Yes,  Sir.  The
 Comptroller  and  Auditor-General  of
 India  has  sent  a  Draft  Review  of  the
 Emergency  Agricultural  Production
 Programme  launched  by  the  Union
 Agriculture  Ministry  during  the
 1972-73,  Rabi!Summer  crop  =  season
 to  meet  the  situation  created  by
 drought.  This  review  which  points
 out  the  deficiencies  in  implementation
 of  the  E.A.P.P,  in  various  States,
 has  already  been  forwarded  to  the
 State  Governments  for  comments.  The
 deficiencies  and  short-falls  mentioned
 in  the  Draft  Review  in  respect  of  va-
 Tious  scheme  taken  up  in  different
 States  refer  broadly  to  the  follow-
 ing:

 l,  A  number  of  ‘minor  irrigation
 works  were  noticould  not  be  com-
 pleted  in  time  to  benefit  the  Rabi!
 Summer  crop  of  1972-73,

 2.  Field  test  checks  carried  out  by
 the  Accountant;-Genera]  of  various
 States  have  in  several]  cases,  reveal-
 ed  that  the  achievements  were  not
 the  same  as  reported  by  the  State
 Governments  to  the  Government  of
 India,

 3.  Cases  have  come  to  notice
 where  expenditure  incurreg  on
 similar  normal  Plan  schemes  was
 transfer.  debited  to  schemes  under
 the  E.A.P.P.

 4,  In  certain  cases,  materials  and
 equipment  ordered  for  purchase  un-
 der  the  E,A.P.P,.  were  either  fe-
 ceived  late  or  were  not  properly  uti-
 lised.

 5:  The.  programme  could  not  ac-
 oe  eemplish  the  target  of  additional

 food  production  aimed.  at.
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 Implementation  of  the-E.A.P.P,  and
 the  use  of  funds  sanctioned  thereunder
 was  entirely  the  responsibility  ‘of  -the
 State  Governments,  who  are  examin-
 ing  the  report  and  will  take  necessary
 action,  So  far  as  the  Government  of
 India  are  concerned,  a  close  watch
 Was  maintained  on  the  progress  of
 implementation  of  the  schemes  taken
 Up  under  the  E.A.P.P.  through  field
 visits  by  senior  officers  and  periodical
 reviews  with  the  State  officials.
 The  loans,  both  long-term  and  short-
 term,  sanctioned  by  the  Government
 of  India  are  to  be  repaid  by  the  State
 Governments  alongwith  interest  within
 the  prescribeg  period.

 Changes  in  D.  T.  C.  Bus  Services

 3573.  SHRI  SHASHI  BHUSHAN:

 Will  the  Minister  of  SHIPPING
 AND  TRANSPORT  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  a  large  number  of
 DTC  bug  routes  has  been  changed
 and  many  buses  do  not  touch  Gole
 Market  stand;

 (b)  if  so,  the  particulars  thereof;

 (९)  whether  some  special]  Green
 Line  Service  or  other  alternative  ar-
 rangements  has  been  considered  for
 the  benefit  of  the  peop'e  residing  in
 Gole  Market  area;  and

 (d)  the  steps  taken  to  make  the
 public  know  about  the  revised  bus
 routes,  schedule  and  the  changed  bus
 route  numbers  of  Green  Line  Service
 by  giving  it  a  wide  publicity  through
 press  media?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  .SHIPPING  AND
 TRANSPORT  (SHRI  PRANAB
 KUMAR  MUKHERJEE):  (a)  and
 (b).  The  clockwise  pattern  of  traffic
 in  Connaught  Circus  recently  intro-
 duced  by  the  Traffic  Police,  has
 necessitated  re-routing  of  soma  DTC
 services.  passing  through  Connaught
 Place,  .The  vias.  of  routes  No,  3,  3A,
 5,  5B,  6,  6X,  9,  9A,  9B,  21,  27A,  2IC,
 61,  and  68  have  been  changed.
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 The  routes  of  the  following  services
 ‘have  been  so  designed  that  they  still
 operate  upto  Connaught  Circus  and
 terminate  at  Madras  Hotel  Stand:

 ‘Route  Nos:—-GA,  7,  8A-X,  27,  27A,
 and  59.

 (९)  A  number  of  routes  touching
 Connaught  Circus  at  Madras  Hotel  are
 still  operating  via  Gole  Market.  Be-
 sides,  a  ncw  shuttle  servie  No.  3  has

 been  introduced  with  effect  from  6th
 August,  974  from  Madras  Hotel  to
 Madras  Hote!  with  a  ten  minute
 frequency,  This  service  runs  via  Gole
 Market,  Willingdon  Hospital,  Central
 Secretariat,  Raisina  Roag  and  Parlia-
 ment  Street,  Sugam  Seva  routes  No.
 i03  and  405  also  operate  via  Gole

 Market.  The  existing  services  are
 considered  adequate  to  meet  the  trans-
 port  requirement  of  the  area  and  there
 is  no  proposal  to  operate  special  Su-
 gam  Seva  services  from  the  area.

 (ते)  Information  about  change  in
 buc  inc'uding  Green  Line  service  and
 schedules  is  publicised  through  hand-
 outs  and  newspapers,

 Financia]  Position  of  D.  T.  C.

 3574.  SHRI  SHASHI  BHUSHAN:

 Will  the  Minister  of  SHIPPING  AND
 TRANSPORT  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  he  has  seen  the  Press
 reports  appearing  in  loca]  daily  dated
 the  l4th  August,  974  to  the  effect
 {hat  the  Delhi  Transport  Corporation
 is  in  a  financial  mess  and  the  entire
 fleet  might  come  to  g  grinding  halt
 unless  money  is  made  available  to  it
 immediately;

 (b)  the  reaction
 thereon;  and

 of  Government

 (९)  the  steps  taken  in  the  matter
 to  improve  the  situation?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MXNISTRY  OF  SHIPPNG  .AND

 ‘TRASPORT  (SHRI  PRANAB
 _KUMAR  MUKHERJEE):  (a)  Yes,
 hata

 (b)  ang  (c).  The  financial  position
 of  Delhi  Road  Transport  Authority/
 Delhi  Transport  Undertaking|Delhi
 Transport  Corporation  has  not  been
 satisfactory  for  the  past  about  ten
 years  and  the  Undertaking:  hag  been
 suffering  losses  continuously  since
 ‘1963-64,  These  losses  are  being  cov-
 ered  by  ways  and  means  assistance
 advanced  by  Government.  For  the
 current  financial  year,  there  is  a  pro-
 vision  of  Rs,  2  crofes  to  meet  the  cash
 losses  of  Delhi  Transport  Corporation.
 After  the  preparation  of  budget  esti-
 mates  for  ‘1974-75,  substantial  addi-
 tional  financial  liabilities  have  devolv-
 ed  on  D.T.C.  on  account  of  arrears  of
 way  88  a  result  of  implementation
 of  the  recommendations  of  the  Third
 Pay  Commission,  increase  in  the  wage
 bill  for  1974-75  and  payment  of  addi-
 tional  instalments  of  dearness  allow-
 ance,  Further,  the  hike  in  prices  of
 essential  items  like  diesel  oil,  lubri-
 cants,  petrol,  tyres,  spare  parts  etc.
 will  also  involve  additional  expendi-
 ture.

 The  recent  crisis  in  D.T.C.  finances
 arose  mainly  because  the  Bank,  with
 whom  the  Corporation  had  cash  cre-
 dit  over-draft  arfangements  for  Rs.
 50  lakhs,  withdrew  this  facility  as  a
 part  of  credit  restriction  policy.  As
 a  resujt  of  the  intervention  of  the
 Central  Government,  this  facility  has
 been  restored  to  the  Corporation.  A
 sum  of  Rs.  07  lakhs,  available  in
 the  current  year's  Non-Plan  budget.
 is  also  being  released  to  the  D.T.C.
 separately.  These  two  measures  are
 expected  to  provide  immediate  relicf
 do  the  Corporation.

 On  the  capital  side,  there  is  a  pro-
 vision  of  Rs.  0.33  crores  in  the  cur-
 rent  year's  budget  for  financial  assis-
 tance  to  D.T.C.  The  Corporation  re-
 eently  came  up  with  a  proposal  ‘for
 release  of  funds  to  the  extent  of  Rs.
 23  Jakhs  to  meet  the  imnvediate:  lia-
 bilities.  The  necessary  sanction  is  be-
 ing  issued  separately.
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 Regularisation  of  Shakarpur  and
 Bearby  Colonies

 3575.  SHRI  VARKEY  GEORGE:
 Will  the  Minister  of  WORKS  AND

 HOUSING  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  there  are  more  than
 15,000  unauthorised  houses  in  Shakar-
 pur  (Delhi)  and  nearby  colonies;  and

 (b)  if  so,  will  the  Government  give
 their  final  decision  about  the  regula-
 risation  of  these  colonies?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  DEPARTMENT  OF  PARLIA-
 MENTARY  AFFAIRS  AND  IN  THE
 MINISTRY  OF  WORKS  AND  HOUS-
 ING  (SHRI  OM  MEHTA):  (a)  The
 exact  number  of  unauthorised  houses
 in  Shakarpur  and  nearly  colonies  is
 not  known.

 (b)  According  to  present  policy  the
 houses  constructed  before  the  Ist  Fe-
 bruary,  1967,  would  be  égularised,
 provided  the  land  use  in  the  Master
 Plan  is  ‘residential’  and  subject  to
 other  conditions  for  regularisation,

 F.  C.  I.  Godowns  in  Delhi

 3576.  SHRI  Y.  ESWARA  REDDY:

 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE
 be  pleased  to  state:

 (a)  number  of  godowns  and  _  their
 areas  rented  by  Food  Corporation
 of  India  in  Delhi;

 (b)  rent  per  month  for  each  go-
 down  with  storage  capacity;  and

 (c)  whether  all  the  godowns  are
 being  utilised  to  their  capacity?

 THE  MINISTER  OF  STATE  एफ
 THE  MINISTRY  OF  AGRICUL-
 TURE  (SHRI  ANNASAHEB  P,  SHIN-
 DE):  (a)  to  (c)  Food  Corporation  of
 India  have  one  rented  godown  belong-
 ing  to  a  private  party  in  Delhi,  The
 area  of  the  godown  is  222il  sq.  ft.,
 rent  Rs,  4886.42  a  month,  and  storage
 capacity  264l  metric  tonnes,  The
 capacity  utilisation  at  present  is  52
 per  cent,
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 Additional  Buses  for  Trinagar  Area,
 Deihi

 3577.  SHRI  G.  P.  YADAV:

 Will  the  Minister  of  SHIPPING
 AND  TRANSPORT  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  a  survey  has  recently
 been  conducted  by  D.  T.  C.  authori-
 ties  in  Trinagar,  Delhi  for  providing
 some  additional  buses  to  clear  the
 ever-growing  traffic  of  the  area;  and

 (b)  if  so,  the  findings  thereof?

 THE  DEPUTY  MINISTER-IN  THE
 MINISTRY  OF  SHIPPING  AND
 TRANSPORT  (SHRI  PRANAB
 KUMAR  MUKHERJEE):  (a)  No,  Sir.
 Trinagar  is  served  by  the  services  on
 routes  No.  59  and  50C,  connecting  va-
 rious  localities  of  the  city,  Recently,
 Trinagar  hag  also  been  connected  by
 a  new  bug  route  No  30l,  which  pro-
 vides  linkage  to  Anand  Parbat,  from
 where  Sugam  Seva  No.  03  operates
 to  Central  Secretariat.

 (b)  Does  not  arise.

 Telephone  facility  at  D.  T.  C.  booth
 in  Trinagay

 3578,  SHRI  G.  P.  YADAV:
 Will  the  Minister  of  SHIPPING

 AND  TRANSPORT  be  pleased  to  refer
 to  the  reply  given  to  Unstarred  Ques-
 tion  No.  24  on  the  11th  March,  974
 regarding  provision  of  telephone  at
 booth  of  D.H.C.  in  Trinagar  Delhi  and
 state:

 (a)  the  time  likely  to  be  taken  for
 installation  of  telephone  at  the  booth;
 and

 (b)  the  progress  made  in  that  re-
 gard?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  SHIPPING  AND
 TRANSPORT  (SHRI  PRANAB
 KUMAR  MUKHERJEE):  (a)  ang  (b)
 A  series  of  discussion  have  been  held
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 by  D.T.C.  Officers  with  the  telephone
 authorities,  who  are  considering  the
 ‘provision  of  a  public  call  office  at
 Trinagar  Time  Keeper  booth.  It  is,
 however.  not  possible  to  indicate  the
 time  likely  to  be  taken  by  insulla-
 tion  of  the  facility

 Recruitment  of  Junior  Class  I  Posts  in
 LA.  RL.

 3579.  SHRI  R.  V.  BADE:  Will  the
 Minister  of  ARICULTURE  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  the  ICAR  Inquiry  Com-
 mittee  observed  that  the  appointments
 of  the  Heads  of  Divisions  as  Chairmen
 of  the  Selection  Committees  for  the
 recruitment  of  Junior  class  I  posts  in
 IARI  was  not  only  irregular  but
 became  all  the  more  serious  because

 -of  wide  and  varied  allegations  re-
 garding  their  partiality;

 (b)  whether  the
 Junior  Class  I  posts  in  IARI  _  has
 ‘again  been  entrusted  to  IARI  for
 conducting  its  own  selections  and  if
 so,  whether  it  reveals  that  it  hardly
 makes  any  change  from  the  previous
 mode  of  recruitment;  and

 recruitment  of

 (c)  the  steps  being  taken  to  ensure
 an  independent  procedure  of  selection?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  AGRICULTU-

 RE  (SHRI  ANNASAHEB  P.  SHIN-
 DE):  (a)  Yes,  Sir,  Some  comments
 in  this  behalf  have  been  made  by
 the  I.C.A.R.  Inquiry  Committee  in
 Chapter  IV  of  their  Report  (Para
 4.8)  which  was  laid  on  the  Table
 of  the  Sabha  on  3rq  August,  1974.

 (b)  and  (c).  The  Research  Institu-
 tes  have  been  authorised  to  make  re-
 cruitment  to  Junior  Class  I  posts  sub-
 ject  to  the  recommendations  of  the
 Institute  Selection  Committees  being
 accepted  by  the  Chairman,  AgTicul-
 tural  Scientists  Recruitment’  Board
 (ASRB),  which  ig  functioning  as  an
 independent  recruitment  agency  for
 senior  scientific  and  technical  posts
 under  the  I.C.A.R.  The  Selection
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 Committees  for  the  Junior  Class  I
 posts  comprise  of  two  advisers  to  be
 nominated  by  the  Chairman,  ASRB,
 and  the  Director  or  his  representa-
 tive.  One  of  the  two  advisors  nomi-

 “nated  by  the  Chairman,  Agricultural
 Scientists  Recruitment  Board,  -acts  33
 the  Chairman  of  the  Selection  Com-
 mittee.  Detailed  guide-lines  have  al-
 so  been  prescribed  for  recruitment  to
 such  posts.  The  present  procedure,
 where  both  the  Chairman  of  the  Se-
 lect  Committee  and  externa]  Advisor
 are  nominees  of  the  Chairman  of
 Agricultural  Scientists  Recruitment
 Board  would  ensure  that  the  selection
 process  is  independent  and  fair,

 थोक  व्यापारियों  तथा  किसानों  के  पास

 खाद्यान्नों  के  स्टाक  की  सीमा

 3580.  श्री  महादीपक  सिह  शाक्य  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपया  करेंगे

 कि

 (क)  क्या  राज्य  सरकारों  ने  अपने

 राज्यों  में  थोक  व्यापारियों  को  खाद्यान्न  की

 विशेष  किस्म  की  अधिक  मात्रा  रखने  की

 अनुमति  प्रदान  की  है  परन्तु  किसानों  के  लिए
 कोई  सीमा  निर्धारित  नहीं  की  गई  है;  और

 (ख)  यदि  हां,  तो  प्रत्येक  राज्य  सरकार

 कितनी  मात्रा  की  सीमा  निर्धारित  की
 7 है

 1: उ

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (श्री

 अ्रण्णासाहिब  पी०  दरिन्दे:  (क)  और

 (खा  अपेक्षित  सूचना  एकत्रित
 की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 जाएगी

 ईटों  के  मूल्यों  में  वृद्धि

 358l.  श्री  महा दीपक  सिंह  वाक्य  :

 क्या  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपया  करेंगे  कि  :
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 (a)  am  cast  ईटें  के  मूल्यों  में

 भारी  वृद्धि  हुई  है  ;

 (ख)  क्‍या  इसका  मुख्य  कारण  अपर्याप्त

 परिवहन  सुविधा  और  भाड़े  की  दरों  में

 भ्रत्यधिक  वृद्धि  है;  और

 (ग)  यदि  हां,  तो  मोटरगाड़ियों  द्वारा
 कोयले  की  ढुलाई  कराकर  भट्टे  के  मालिकों

 को  कोयला  उपलब्ध  कराने  के  लिए  सरकार

 द्वारा  क्या  उपाय  किये  जा  रहे  हैं  ?

 ... नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  में

 संत्री  (श्री  प्रण।  कुमार  मुखर्जी  ):

 (क)  जी,  हां  ।

 (ख)  ईटों  की  दुलाई  के  लिए  श्रचर्याप्त

 परिवहन  सुविधाओं  या  उनके  लिए  भाड़े
 की  दरों  में  अत्यधिक  वृद्धि  के  बारे  में  कोई

 शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 (ग)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 विकलांगों  द्वारा  गणतन्त्र  दिवस  समारोह
 देखने  के  लिए  सुविधायें

 3582.  श्री  महादीपक  सिंह  शाक्य  :

 क्या  शिक्षा,  समाज  कल्याण  शौर  संस्कृति
 मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  वर्ष  974.

 के  गणतंत्र  दिवस  समारोह  को  देखने  के  लिए
 विभिन्न  स्थानों  से  विकलांग  व्यक्तियों  को

 बुलाया  गया  था;

 (ख)  क्‍या  उनके  घूने  फिरने  और
 खाने  पीने  तथा  रहने  सहने  की  पुरी  व्यवस्था

 सरकार  द्वारा  की  गई  थी  ;  और

 (ग)  यदि  हां,  तो  इस  वारे  में  कुल
 कितनी  धनराशि  खर्च  की  गई  ?
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 feet  और  समाज  कल्याण  मंत्रालय

 तथा  संस्कृति  विभाग  में  उपमंत्री  (भी
 झ्ररविन्दे  नेतान  )  :  (क)  और

 (खा--जी  ,  हां  I

 सरकार  की  बोर  से  ब्लाइंड  रिलीफ

 एसोसिएशन  को  प्रबन्ध  सौंप  दिए  गए  थें।

 (ग)  2,484.  48  रुपये  |

 Irrigatio,  Facilities  fg,  Agriculturak
 Production

 3583.  PROF.  NARAIN  CHAND
 PRASHAR:  Will  the  Minister  of
 AGRICULTURE  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  any  specific  programmes
 have  been  drawn  up  for  the  provision
 of  Lift  Irrigation  Check  Dams  and
 Sinking  Tubewells  in  the  unirrigated
 areas  of  the  country  so  as  to  encou-
 rage  the  agricultural  production;  and

 (b)  if  so,  the  brief  outlines  thereof
 for  each  one  of  the  States  for  the
 Current  Financial  Year?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 (SHRI  B.  P.  MAURYA):  (a)  Yes,  Sir.
 Schemes  for  lift  irrigation,  check  dams
 and  sinking  of  tubewells  are  being
 drawn  and  implemented  in  the  un-
 irrigated  areas  aS  part  of  the  minor
 irrigaiion  programme  in  all  the  states
 subject  to  techno-economic  feasibili-
 ties  and  availability  of  financial
 resources.

 (b)  The  details  of  the  allocations
 made  for  each  scheme  statewise  are
 not  available,  However,  the  state-
 wise  approved  total  public  sector  out-
 lays  for  minor  irrigation  schemes  for
 the  current  year  are  indicated  in  the
 Statement  attached.
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 Rs.  in  crores

 Public  Sec-
 5

 ह्
 ge

 Irrigation

 ee
 75

 h  Andhra  Pradesh  270
 2.  Assan  a  3°40

 3.  Bihar  =  I0°  $0

 4  Gujarat  .  6-00

 5.  Haryana  7  डे  T-I0
 6.  Himachal  Pradesh  ७*  93
 Te  Jammu  &  Kashmir  I:80
 8  Karnatak  6-37
 9.  Kerala  :  2°75

 to.  Madhya  Pradesh  I0-  25
 ¥.  Maharashtra  I4°25
 i2.  Manipur  o-35
 13.  Meghalaya  o-38

 14.  Nagaland  ,  a  30

 i5.  Orissa  .  3°00
 16,  Punjab  डर  मु  डर  °83
 17.  Rajasthan  .  215,
 1.  Tamilnadu.  वि  6-05,
 i9.  Tripura  2  O-  35
 20.  Uttar  Pradesh  द  17°00
 21.  West  Bengal  6  40

 Total  States  .  97°86

 Source  :  Annual  ‘Plan—1974-75,  Govern-
 ment  of  India,  Planning  Com-
 mission.

 Loss  to  F.C.I.  due  to  change  for
 Paddy  Shelling

 B5B4,  SHRI  SAMAR  GUHA:  Will
 -the  Minister  of  AGRICULTURE  be

 pleased  to  state:

 (a).  whether  the  F.  C.  L.  Chairman
 changed  the  rate  of  charge  for  paddy
 shelling  from  30  paise  for  100  Kgs.  of
 paddy  to  get  67  Kgs.  of  rice  as  fixed
 in  1972  to  Rs.  2.56  per  100,  Kgs.  of
 paddy  fixing  64  Kgs.  of  rice  in  return
 in  case  of  Punjab  and  Haryana:

 {b)  if  80,  whether  he  did  it  without
 prior  notification  and  gave  contracts
 to  a  few  chosen  millers  in  2973  with-
 out  calling  tender;

 (c)  whether  by  cuch  action  be
 caused  a  loss  of  about  Rs.  72  crores
 to  F.C.L;  and

 (d)  if  so,  whether  an  enquiry  will
 be  instituted  against  the  Chairman
 for  such  irregular  deal?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 (SHRI  ANNASAHEB  P,  SHINDE):
 (a)  to  (d).  As  a  result  of  tender
 enquiry  floated  in  February,  1972,  the
 Food  Corporation  of  India  accepted
 unconditional  offers  of  all  the  tender-
 ers  who  had  quoted  rates  upto  Rs.
 2.25  per  00  Kp.  for  paddy  shelling
 including  transport,  handling  and
 other  services  in  Punjab  for  1971-72
 season.  As  the  entire  quantity  of
 paddy  procured  could  not  be  en-
 trusted  to  the  tenderers  and  huge
 stocks  of  paddy  were  lying  for  mill-
 ing.  it  was  decided  to  offer  a  flat  rate
 of  Rs,  2.25  per  quital  for  the  balance
 quantity  for  purposes  of  milling.  In
 Haryana  shelling  offers  were  accepted
 on  the  basis  of  the  quotations  received
 in  response  to  the  several  tender  en-
 quiries  floated.  The  outturn  percen-
 tage  in  1971-72,  season  was  increased
 by  2  per  cent  as  compared  to  970-7I
 season.  As  such,  the  arrangements
 ‘made  for  shelling  of  paddy  in  Punjab
 and  Haryana  during  1971-72  season
 had  not  caused  anv  loss  to  the  Food?
 Corporation  of  India.

 Production  of  Cashewnuts  in
 West  Bengal

 3595.  SHRI  SAMAR  GUHA:  Will
 the  Minister  of  AGRICULTURE  be
 pleased  to  state:
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 (a)  whether  Contai  ang-  Jhangram
 sub-divisions  af  West  Bengal  produce
 cashewnuts  and  have  the.  potentiality
 of  expansion  of  its  production;

 ‘(b)  whether  for  want  of  proper  cul-.
 tivation  and  scientific  methods  of  pro-
 cessing  and  marketing  facilities  the
 cashewnut  production  in  these  areas
 remained  much  under-developed;

 (ce)  whether  Government  propose  to
 send  a  team  of  experte  to  examine  the
 possibility  of  expansion  of  production
 of  cashewnuts  in  these  areas;

 (d)  whether  Government  propose  to
 take  other  measures  also  for  develop-
 ment  of  production,  processing  and
 marketing  of  cashewnuts  in  these
 areas;  and

 (e)  if  so,  facts  therepbout?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 (SHRI  ANNASAHEB  P.  SHINDE):  (a)
 West  Bengal  is  a  minor  Cashew
 frowing  State  with  a  limited  poten-
 ‘tial,

 (७)  Because  of  low  returns  Cashew
 is  grown  on  marginal  lands  only.  In
 the  Fourth  Five  Year  Plan,  the  State
 Government  were  implementing  a
 schemie  under  which  fertilizers  and
 pesticides  were  distributed  to  the  Ca-
 shew  growers  at  subsidised  cost.  in
 addition,  g  Centrally  Sponsored  Sche-
 me  on  Jaying-out  demonstration  plots
 in  cultivators’  fields  with  improved
 package  of  practices  was  also  introduc-
 ed,  For  the  improvement  cf  market-
 ing  cf  Cashewnut,  the  State  Govern-
 ment  organised  growers’  cooperatives
 but  these  did  not  receive  encouraging
 response  earlier  from  the  growers.

 (c)  The  State  Government  officers
 have  already  made  investigations.

 (d)  and  (e).  No  scheme  either  for
 development,  processing  or  market-
 ing  is  at  present  envisaged  by  the
 Central  Government.  However,  the
 State  Government  have  again  organi-
 seq  two  cashewnut  processing  coope-
 rative  Societies  which  are  expected
 to  help  better  marketing  and  proces-
 sing  of  local  production.

 रखी  और  खरीक  मसलों  के  उत्पादन

 3586.  भी  मूलचन्द  डागा  :  कया

 कृषि  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  सरकार  ने  रबी  और  खरीफ  की
 फसलों  के  लिए  प्रत्येक  प्रकार  के  खाद्यान्न  के
 विषय  में  क्‍या  उत्पादन  लक्ष्य  नियत  किये

 हैं  ौर  इस  प्रयोजन  के  लिए  क्या  प्रयोजन
 तैयार  की  गई  है  ;

 (ख)  क्‍या  सरकार  का  विचार  किसानों
 को  कोई  प्रोत्साहन  देने  का  हैँ,  जिससे  वे  अधिक
 खाद्यान्न  उगाने  में  रुचि  लें;  और

 (ग)  क्‍या  इस  प्रयोजन  के  लिये  कोई
 योजना  तैयार  की  गई  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (श्री
 अ्रण्णासाहिब  पी०  चिन्वे  ):  (क)  योजना
 अ्रायोग  ने  वर्ष  i974-75  के  लिए  खाद्यान्नों
 के  उत्पादन  का  लक्ष्य  1180  लाख  मीटरी
 टन  निर्धारित  किया  है,  परन्तु,  मौसम वार
 लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किये  गये  हैं।  उत्पादन
 के  इस  स्तर  को  मुख्यतः  अधिक  उत्पादनशील
 फिल्मों  के  क्षेत्र  के  विस्तार  करने,  खेती  के
 सधन  उपायों  को  अपनानी,  बहुफसली  खेती

 काने,  फसलों  के  प्रतिमान  में  परिवर्तित  करते
 ब  उबे  रक,  बीज,  कीटनाशी  झीषधि,  ऊल
 शादी  उपलब्ध  खादानों  का  दक्षपुर्ण  उपयोग
 करके  उत्पादकता  में  बुद्धि  करने  से  प्राप्त
 करने  का  विचार  है  ।

 (ख)  कौर  (ग),  खाद्यान्नों  के  उत्पादन
 के  सम्बन्ध  में  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  कोई
 विशेष  योजना  नहीं  बनाई  गई  है।  तथापि,

 चुने  गये  क्षेत्रों  के  किसानों  को  लघु  कृषक
 विकास  एजेन्सी,  सीमान्त  कृषक  एवं  कृषि
 श्रमिक  योजना,  समेकित  बारानी  भूमि  के

 विकास,  दाल  विकास  कार्यक्रम,  शादी

 विभिन्न  योजनाओं  के  अन्तर्गत  झआादानों  की
 खरीद  के  लिए  सहायता  दी  जा  रही  है  ।
 देश  में  कृषि  उत्पादन  बढ़ाने  की  दृष्टि  से  राज्य
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 |  सरकारों  /  संघ  ्य्ज्य  क्षेत्रों  को  1.1 ड रनों,  बीजों
 :किनारा  अझोपषध्तियों  की  खरीद  तथा  उनके

 वितरण  के  लिए  ग्रल्पावधि---ऋण  देने  के  लिए
 चालू  वर्ष  के  बजट  में  60.  00  करोड़  रुपये
 की  व्यवस्था भी  की  गई  हैं।  खरीद  कार्यों

 लिए  30  करोड़  रुपये  के  प्रावधान  में  से
 विभिन्न  राज्यों  /  संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  3

 जुलाई,  974  तक  22.34  करोड़  रुपये
 की  राशि  स्वीकृत  की  जा  चुकी  है  ।

 ग्रामीण  आवास  के  लिए  याची  योजना
 में  थमरादि का का  नियतन

 3587.  थ्री  मूलचन्द  डागा:  क्‍या
 निर्माण  कौर  आवास  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  ग्रामीण  'प्रवास  के  लिए
 पांचवीं  योजना  में  कितनी  धनराशि  का  नियतन
 किया  गया  हुं  शौर  उसका  राज्यवार  ब्यौरा  क्या

 हैँ?

 संसदीय  कार्य  विभाग  तथा  निर्माण
 कौर  आवास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  (श्री
 शो  होम  मेहता  )  :  पांचवीं  पंचवर्षीय
 योजना  के  मसौदे  में  राज्य  क्षेत्र
 ग्रावास  योजनाओं  के  लिए  जिसमें
 ग्रामीण  भ्राता  परियोजना  स्कीम
 शामिल  है,  234.84  करोड़  रुपये  के
 परिव्यय  का  प्रस्ताव  है  तथा  योजनावार  नियतन
 का  हिसाब  राज्य  सरकारों  द्वारा  स्वंय  लगाया

 जाएगा  ।  इसके  अतिरिक्त,  ग्रामीण  क्षेत्रों
 में  भूमिहीन  खेतीहर  मजदूरों  को  झा बास
 स्थल  देने  की  योजना  कार्यान्वित  करने  के

 लिए,  पांचवीं  योजना  के  मसौदे  के  राज्य  क्षेत्र

 में,  08.6  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  की

 गई  है  जो  राज्यों  के  न्यूनतम  आवश्यकता
 कार्यक्रम  के  एक  रंग  के  रूप  में  है  1

 राजस्थान  में  ग्रामीण  जल  were

 योजना
 3588.  श्री  मूसथन्व  फत्मा  :  क्या

 निर्माण  बौर  Rd  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 77०0

 (क)  क्या  राजस्थान  के  9262
 शाख़ों  में  राज  भी  पेयजल  सुविधा  नहीं  है
 अथवा  केवल  खारी  जल  ,  उपलब्ध  है;  भर

 (ख)  क्‍या  राजस्थान  में  ऐसे  गांव
 हैं,  जहां  लोग  उन  गांवों  में  उपलब्ध  पानी
 के  पीने  से  अनेक  रोगों  से  ग्रस्त  हो  जाते  हैं
 कौर  यदि  हां,  तो  ऐसे  गांव  कितने  हैं  ?

 संसदीय  कार्य  विभाग  तथा  निर्माण
 शौर  श्वास  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  (की
 ठोस  मेहता  HW  राजस्थान  सरकार  से
 प्राप्त  हुई  सूचना  इस  प्रकार  EC
 (क)  राजस्थान  में:--

 (i)  4998  ग्राम  हैं  जहां  .5  कि०
 मीटर  की  दूरी  तक  स्थायी  जल  स्रोत
 नहीं  है।

 (ii)  4459  प्राणों में  पानी  अम्लीय  है
 जिसमें  2000  पी०  पी०  एम०  से
 ग्रसित  कुल  ठोस  पदार्थ  ले  हैं  1

 (iii)  3739  ग्रामों  में  पानी  खारी  है
 जिसमें  000  से  2000  पी०  पी०
 एम०  तक  कुल  ठोस  पदार्थ  भले  हैं  +

 (ख)  ऐसे  ग्राम  जहां  के  विद्यमान  जल
 स्रोत  सावंजनिक  स्वास्थ्य  के  (लिए  समस्या-

 मूलक  हैं,  ये  हैं  :--

 (i)  teen  कीटाणुओं  से  ग्रसित  ग्राम
 646  (इनमें  से  2258  ग्राम  उप-

 युक्त  (क)  के  वर्ग  (i)  तथा  (ii)
 के  अन्तरगत  कराते  हैं  )

 (ii)  प्रत् यधिक  फ्लोराइड  से  प्रभावित
 WaA—3733  (इन  ग्रामों  में
 क्लोराइड  की  मात्रा  lL  5  पीएपी

 से  झ्र धिक  है  )  ।

 Allegation  against  official  of  Super
 Bazar

 3589.  SHRI  JYOTIRMOY  BOSU
 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE
 be  pleased  to  state

 (a)  whether  he  has  received  a  me-
 morandum  from  an  ex-employee  of



 ATL

 Super  Bazar,  Connaught  Place,  New
 ‘Delhi  in  July  974  containing  alle-
 gations  of  corruption,  black  market-
 4ng  and  misappropriation  against
 high  officials  of  the  Super  Bazar,  New
 Delhi;  and

 (b)  the  action,  if  any,  taken  on  the
 same?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 (SHRI  ANNASAHES  P,  SHINDE):

 <a).  A  memorandum  was  received  in
 July,  1974,  purporting  to  be  from  an
 employee  of  the  Super  Bazar,  who
 according  to  the  Super  Bazar  autho-
 rities,  had  earlier  been  placed  under
 suspenaion  for  alleged  forgery  and
 embezzelement,  and  the  matter  was
 also  reported  to  the  Police.

 (b)  The  Presient  of  the  Coopera-
 tive  Store  Ltd.,  (Super  BazaT),  New
 Delhi,  has  been  requested  to  look  in-
 to  the  allegations,  and  take  necessary
 remedial  measures,  where  required.

 written  Answers

 Centra]  Allocation  of  Rural  Housing
 Scheme

 3590.  SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:

 Will  the  Minister  of  WORKS  AND
 HOUSING  be  pleased  to  state:

 (a)  Central  allocation  for  rural
 housing  scheme  during  the  last  three
 years,  State-wise;

 (b)  amount  disbursed  and  actually
 utilised  by  the  State  Governments  for
 the  Scheme  during  the  above  period,
 State-wise;

 (c)  the  number  of  houses  planned
 to  be  constructed  and  number  of
 houses  actually  constructeg  during
 the  last  three  years,  State-wise;

 (d)  whether  the  progress  is  very
 slow;  and

 (e)  if  so,  the  factors  responsible
 ‘for.  the  same?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 ‘DEPARTMENT  OF  PARLIAMEN-
 TARY  AFFAIRS  AND  IN  THE
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 MINISTRY  OF
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 WORKS  AND
 ‘HOUSING  (SHRI  OM  MEHTA):  (a) and  <b).  Fhe  Village  Housing  Pro-
 jects  Scheme,  which  provides.  for

 Cann  pouring,
 is  in  the  State  Sector.

 Central  Financial  assistance  for  all
 State  Sector  Programmes,  including
 rural  housing,  is  released  by  the
 Ministry  of  Finance  to  the  State
 Governments  in  the  shape  of  Block
 joans-and  Bleck  grants  The  State
 Governments  are  free  to  earmark
 funds  for  various  State  Seetor  Sche-
 mes,  including  rura)  housing,  accord-
 ing  to  the  requirements  and  priori-
 ties  to  be  determined  by  them.

 A  Central  Scheme  for  provision  of
 house-sites  to  landless  workers  in
 rural  areas  was,  however,  introduced
 in  October,  497]  for  grant  of  cent
 per  cent  assistance  to  the  State  Gov-
 ernments  for  acquisition  of  land,
 wherever  necessary,  and  develop-
 ment  of  house  sites  for  allotment,
 free  of  cost,  to  landess  workers  in
 rural  aress,  This  scheme  has  also
 been  transferred  to  the  State  Sector
 with  effect  from  ist  April,  974  A
 statement-I  showing  the  Central
 grants  sanctioned  to  and  the  expen-
 diture  incurred  by  the  State  Govern-
 ments  under  the  scheme  during  the
 years  1972-73,  and  l973-74  is  laid  on
 the  Table  of  the  House.  [Placed  in
 Library.  See  No,  LT-8292/747.

 (c)  Based  on  the  progress  reports
 so  far  recciveqd  from  the  State  Gov-
 ernments,  two  statements  (II  &  III)
 showing  state-wige  position  of  hous?s|
 house-sites  sanctioned  for  construc-
 tion/development  and  built!develop-
 ed  under  the  Village  Housing  Pro-
 jects  Scheme  and  the  Scheme  for
 provision  of  House-sites  to  landless
 Workers  in  Rural  Areas  during  the
 years  97i-72  to  1973-74  are  laid  in
 the  Table  of  the  House.  [Placed  in
 Library.  See  No,  LT-8292|74].

 (d)  ‘and  (e).  Due  to  ‘paticity  of
 overall  resources  and  higher  priority
 for  other  important  sectors,  it  has
 not  been  possible  to  make  allocation
 of  funds  of  the  magnitude  that  could
 make  a  sideable  dent  on  the  housing
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 arabes
 in  the  country.  In  80  far  as

 provision”  of  House-
 sites’  to  Landiess  Workers  ‘in’  Rural
 Areas  ncetend,

 ५
 the  ‘State  Gov-

 ‘erniments  ‘had  certain  ‘initial  ‘difficul
 in’  the  “implementation  ‘of’  the

 Scheme  which  are  ag  under:

 (i)  The  State  Govts.  hag  to  set
 up  a  proper  administrative
 and  technical  machinery  for
 implementation  of  the  Sche-
 me;

 id

 qii)  they  had  to  carry  out  a
 Survey  for  determining  the
 families  entitled  to  the
 benefits  of  the  Scheme;

 (iii)  wherever  Govt.  land  was  not
 available,  the  land  acquisition
 proceedings,  had  to  be  resort-
 ed  to;  and

 (iv)  some  of  the  State  Govts.  had  to
 face  natura]  calamities  like
 famine,  drought  floods  etc.

 Supply  of  Spurious  Wheat  Seeds
 3591.  SHRI  SUKHDEV  PRASAD

 VERMA:
 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE

 be  pleased  ty  state:

 (a)  whether  Government  have  in-
 vestigated  into  the  charges  against
 the  farmer,  association  of  Delhi  for
 supplying  spurious  wheat  seed  as
 “Certified  Seed”  to  the  various  State
 Governments;  and

 (b)  if  so,  the  result  of  the  investi-
 gation  ang  the  action  taken  thereon?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 (SHRI  ANNASAHEB  P,  SHINDE):
 4a)  and  .(b).  No  such  case  against  any
 farmers’  association  of  Delhi  for  sup-
 plying  spurious  wheat  seed  as  ‘“certi-
 fied  seed”  to  the  various  State  Gov-
 ernments  has  come  to  the  notice  of
 the  Government.  Some  cases  of  move-
 ment  by  gome  firms  in  Delhi  and  other
 places  of  ordinary  wheat  in  the  garb
 of  truthfally  labelleq  seed  from  the
 ‘Tarai  Region  of  U.P.  were  recently

 reported  in  the  Press.  It  has  been
 asc  ed  ck  the  Goverment  of
 UP aks  these  cases  are  under  investi-
 gation.

 Import  of  Deep  Sea  Fishing  Trawiers
 3592.  SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:
 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE

 be  pleaseq  to  state:

 (a)  how  many  trawlers  for  deep
 Sea  fishing  have  been  importe@  dur-
 ing  the  last  three  years;

 (b)  names  and  other  facts  of  com-
 panies  who  have  bee,  allowed  to
 import  trawlers  and  at  what  cost;

 (९)  whether  some  companies  under
 the  contro]  of  larger  business  houses
 ang  also  foreign  controlled  companies
 are  engaged  in  fish  export  trade;

 (d)  if  so,  their  names,  addresses  and
 particulars  and  quantity  and  value
 of  a  fish  exported  by  each  company
 during  ‘1973-74;  and

 (९)  the  reasons  why  larger  houses
 ang  foreign  companies  have  been  al-
 lowed  to  enter  into  fish  export  trade?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 (SHRI  ANNASAHEB  P,  SHINDE):
 (a)  Ten  (10)  trawlers  have  been  im-
 ported  so  far  under  the  scheme  for
 import  of  30  trawlers  introduced  in
 ‘1968.

 (b)  Names  and  othre  facts  of  com-
 panies  who  have  been  allowed  to
 import  trawlers  under  the  30  vessel
 scheme  including  value  of  licence,  are
 given  in  the  statement  laid  on  the
 Table  of  the  House.  [Placed  in  Lib-
 rary.  See  No.  LT-8293|74].

 (c)  Yes,  Sir.

 (d)  Particulars  are  being  collected
 and  will  be  placed  on  the  Table  of
 the  Sabha

 (e)  Fish  export  trade  by  certain
 larger  houses  and  foreign  companies  is
 related  to  the  introduction  of  deep  sea
 fishing  vessels.  Deep  Sea  Fishing  ia  a
 capital  intensive  industry  and  the  risks
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 involved  are  very  many,  The  approach
 of  Government  in.  this  regard  is,  to
 help  ail‘  ‘those  whether  it  is  public
 sector  or  private  sector  or  cooperative
 sector  to  undertake  deep  sea  fishing,  if
 they  ‘have  4he  ‘capacity
 Unauthorised  tetting  of  Government
 ‘,

 Accommodation  by  an
 Official  of

 3593,  SHRI  VIJAYPAL  SINGH
 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE

 be  pleased  to  state

 (a)  whether  a  Deputy  Registrar  of
 the  Indian  Agricultural  Research
 Institute,  Delhi  after  shifting  to  his
 three  storeyed  house,  unauthorisedly
 renteg  his  Government  accommoda-
 tion;

 (b)  if  so,  the  facts  thereof  includ-
 ing  its  monthly  rent  and  total  rent
 received  by  hiyn  so  far;  and

 (c)  the  action  taken  against  him?
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE

 MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 (SHRI  ANNASAHEB  P,  SHINDE):
 (a)  Yes,  Sir,

 (b)  A  Deputy  Registrar  of  the
 Indian  Agricultural  Research  Institute
 was  allotted  accommodation  from  the
 IARI  Residential]  Pool  under  the
 provisiong  of  the  IARI  (Allotment  of
 Residences}  Rules  960  in  December,
 1972.  He  is  reporteg  to  have  sub-let
 the  main,  quarter  to  a  Scientist  of  the
 same  Institute  with  effect  from  ‘5-1-74
 at  a  ‘monthly  rent  of  Rs.  375  p.m.  A
 servant  quarter  attached  to  the  main
 quarter  is  reported  to  have  been  sub-
 let  by  him  with  effect  from  August,
 i973  at  a  monthly  rent  of  Rs.  00  p.m.
 According  to  the  statements  of  the
 persons  living  in  the  main  quarter
 and  the  servant  quarter,  the  rent  has
 been  paid  to  the  allottee  for  the  Main
 quarter  upto  28-2-1974  and  for  the
 servant  quarter,  upto  ‘$1-3-1974,  On
 this  basis,  the  total  reported  to  have
 been  received  by  the  sald  Deputy
 Registrar  works  out  to  Res.  1,801.60.
 The  Deputy  Registrar,  in  question  has
 however,  denied  that  he  eifher  sub-let
 any  portion  of  the  quarter  or  received
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 any  rant  from  them,  He  bas  stated  that
 he  accommodated  the  Scientist  in  the
 Main  quarter  ag  a  gues:  for  a  short
 period  ‘and  permitted  two  ethployees of  the  Institute  to  reside  in  the  servant
 quarter  mainly  as  a  watch  &  ward
 measure

 (c)  On  the  basis  of  a  report  submit-.
 ted  by  the  Committee  appointed  by  the
 Director  to  verify  the  facts  of  the  case,
 the  Director  came  to  thg  conclusion
 that  the  said  Deputy  Registrar  had
 sub-let  the  allotted  residence  in
 contravention  of  the  Allotment  Rules
 and,  accordingly,  the  following  action
 hag  been  taken  afainst  him.

 (i)  Allotment  of  residence  has
 been  cancelled  in  his  name
 with  effect  from  1-8-1973,  i.e.
 the  date  when  he  rented  the
 servant  quarter,

 (ii)  He  has  been  geclared  ineligi-
 ble  for  allotment  of  a  resi-
 dence  at  the  Institute  under
 the  Allotment  Rules  for  «a
 period  of  three  years,

 (iii)  Penal  licence  fee  from  August
 3973  ie.  the  date  of  cancella-
 tio,  of  alloiment  of  residence
 till  the  date  of  handing  over
 of  its  vacant  possession  is
 being  charged  from  him.

 (iv)  The  rent  charged  by  him  from
 sub-lessees  is  being  recovered.
 Disciplinary  action  under  the
 provisions  of  Conduct  Rules  is
 also  being  initiated  against
 him,

 “संसदीय  सौध

 3594.  श्री  झील  बिहारी  वाजपेयी  :
 श्री  जगनाथ  राव  जोशी  :

 क्या  निर्माण  शौर  ‘Sree  मंत्री  यह
 बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  संसद  भवन  के  समीप  बन  रहे
 संसदीय.  सौध  का  निर्माण  कार्य  जून,  969
 में  आरम्भ  किया  गया  था  शौर  भ्रमित
 977  में  पूरा  होना था  ;

 (v)



 है  4  Written
 |
 Acamiets

 (a)  इसके  प्रे  होने  में  बिलम्ब  होने

 के  क्या  कारण  हैं  .तथा यह  .-कार्य  कब  तक

 पुरा.  हो  आएगा  |

 (ग))  इस.  पर  प्रारम्भ  में.  कितनी
 धनराशि  खर्च  होने  का  अनुमान  किया  गया
 था  झोर  कब  कपी  अनुमान  है;

 (घ)  प्रारम्भिक  डिजाइन  के  पति-
 रिक्त  किये  गये  अन्य  उन  सभी  निर्माण कार्यो
 तथा  परिवर्तनों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  जिन
 पर  अलाभप्रद  खर्च  किया  गया  ;

 (४)  उन  व्यक्तियों  के  नाम  तथा  पद
 क्या  हैं  जिनकी  सलाह  पर  ये  परिवर्तन  किये
 गये;  और

 (च)  किन  नियमों  के  प्रधान  लाभप्रद
 व्यय  वाले  इस  प्रकार  के  परिवारों की  अनुमति
 दी  गई  ?

 संसदीय  कार्य  विभाग  तथा  निर्मित
 कौर  आवास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 (श्री  होम  मेहता  ):  (क)  जहां  ।

 (@)  ठेकेदार  ने,  जिसे  यह  काम  सौंपा  गया
 था,  उसने  कार्य  करना  बन्द  कर  दिया  था।
 अत:  शेष  कार्य  के  लिए  पुन  टेण्ट<  आमन्त्रित
 किये  गये  तथा  से  अप्रेल  1973  को  ठेकेदार
 को  सौंपा  गया  ।

 आंतरिक  डिजाइनिंग  तथा  सजावट  के  कार्य

 में,  जो  कि  ईस  विषय  के  विशेषज्ञों  को  सौंपा
 गया  था,  इस  कारण  से  देरी  हो  गई  कि  विशेषज्ञों
 ने  आन्तरिक  डिजाइनिंग  तथा  सजावट  की

 योजन।  को  अन्तिम  रूप  देने  में  भाषा  से
 झ्र धिक  समय  ले  लिया  ।  तथापि,  इस
 भवन  को  जून,  975  तक  पूर्ण  करने  के

 लिए  प्रयत्न  किए  जायेंगे  ।

 (ग)  मूल  प्रतिमान  57  करोड़  रुपये
 का  तथा  संशोधित  अनुमान  2.  07  करोड़

 पाये  का  है  -  तथापि,  सामग्री,  मजदूरी
 आदि  की  लागत  में  वृद्धि  को  देखते  हुए  और
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 निर्माण  कार्य  क्षेत्र  बजाने  से,  इसमें  पुन
 संशोधन  करने  की  संभावना  हों  तकती  हैं।
 अतः  इस  समय  परियोजना  की  ग्रीम  लागत
 का  मूल्यांकन  करना  संभव  नहीं  है  ।

 (घ)  (@)  प्रयोकताभों  की  आवश्यकता

 केअनुसार  विशिष्ट  व्यक्तियों  के  कमरों  की
 ईंट  की  चीनी  शीरानी  दीवार  को  गिराता  ।

 (2)  टेरेस  के  उपयोगी  क्षेत्र  के
 बिस्तार  हेतु  कतिपय  निर्माण  कार्य  को
 गिराना  ।

 (3)  'शौचालय4  ब्लाकों  में  वृद्धि
 करने  हेतु  घंटों  की  कुछ  विभाजक  दीवार
 को  गिराना  t

 (4)  विशिष्ट  व्यक्तियों  के  कमरों
 की  उपयोगिता  को  बढ़ाने हेतु  विभाजक  विचारो
 को  गिराना  जहां  अतिरिक्त  शौचालय  की
 आवश्यकता  थी  शौर  ग्रान्तरिक  डिजाइन  के
 प्रयोजनों  के  लिए  कोरिया  का  प्रबन्ध  करना
 अपेक्षित  था  ।  तथा

 (5)  बुके  हाल  तथा  रेस्तरां  की
 संशोधित  आवश्यकता  के  कारण  रसोई  तथा
 भोजनालय  के  संशोधित  ले-प्रावट  के  अनु-
 रूप  वातानुकूलन  डाक्टरों  को  स्थानान्तरित
 करना  |

 इन  परिवर्तनों  के  कारण  अतिरिक्त  व्यय  की

 अनुमानित  लागत  25,630  पये  है  |
 अन्तिम  व्यय  का  हिसाब  जांच  के  बाद  ही
 लगाया  जा  सकेगा  ry

 (=)  शौर  (च)  :  ऐसे  परिवर्धनों  1
 परिवर्तनों  को  किसी  एक  व्यक्ति  के  साथ
 सम्बद्ध  नहीं  किया  जा  सकता,  क्योंकि  इनका
 कार्यांवयन  समय-समय  पर  की  गई
 बैठकों  में  विचार  विमर्श  के  फलस्वरूप  हुआ
 था।  सरकार  ऐसे  परिवर्तनों  की  स्वीकृति
 देने  में  सक्षम  है  जहां  प्रावश्यकताओों  को
 ध्यान  में  रखते  हुए  भवन  की  उपयोगिता  में

 सुधार  लाना  अपेक्षित  हो  ।
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 Un-aided  Scheols  Ja.  Delhi

 3595..SHRI  Cc  K.  CHANDRAPP.
 Will  the  Minister  of  roucahon
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have  taken
 any  aciion  against  the  management
 or  principal  of  the  un-aided  schools
 for  committing  grave  financial  irre-
 gularities  as  pointed  out  in  the  cases
 of  Medern  School,  Delhi  Public  School,
 Cambridge  School,  and.  Air-force
 Central  School;

 79

 (b)  if  not.  the  reasons  for  the  delay;
 and

 (९)  whether  Government  have  set
 up  a  high  powered  enquiry  committee
 to  go  into  the  allegations?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  EDUCATION  AND
 SOCIAL  WELFARE  AND  IN  THE
 DEPARTMENT  OF  CULTURE  (SHRI
 D.  P.  YADAV):  (a)  and  (b).  In  their
 Memoranda  submitted  to  the  Ministry
 of  Education  and  Social  Welfare  and
 to  the  Committee  on  Petitions  of  the
 Lok  Sabha,  the  Unaided  School  Tea-
 chers’  AssOciation  have  alleged  certain
 financial  and  other  irregularities  in
 respect  of  a  few  schools  including
 these  mentioned  in  the  question.  The
 Delhi  Administration  have  taken  steps
 to  inspect  all  these  schools  and  in
 particular  are  looking  into  the  accounts
 of  the  concerned  schools  and  there-
 alter  appropriate  action  would  be
 taken  in  accordance  with  the  provi-
 sions  of  the  Delhi  School  Education
 Act  and  the  Rules  framed  thereunder.

 (८)  No,  Sir.

 Centres  for  advanceg  studies
 3597,  SHRI  JYOTIRMOY  SBOSU:

 Will  the  Minister  of  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 be  pleaseg  to  state:

 (a)  whether  an  evaluation  cem-
 mittee  of  the  University  Grants  Com-
 mission  have  recommended  de-recog-
 nition  of  six  Centres  ef  Advanced
 Studies  at  Vishwa-Bharatl,  Banaras,
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 Madras,  Calcutta  and  Poona  Univer-
 sities:  and

 (9)  if  oo,  the  facts  .thereos  and
 Government's  reaction  thereto?

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (PROF.  S,  NURUL  HASAN):  (a)  and
 (b).  On  the  advice  of  its  Stan
 Committee  for  Centres  of  Advanced
 Study,  the  University  Grants  Commis
 sion  had  appointeg  Assessment  Com-
 mittees  of  experts  to  evaluate  the
 work  of  different  Centres  of  Advanced
 Study,  On  the  basis  of  the  reports  of
 these  Committees,  the  Standing  Com-
 mittee  recommended  to  the  Commis-
 sion  that  no  further  assistance  be
 provided  to  the  following  Centres
 with  effect  ffom  Apri]  l,  974:—

 qd)  Centre  of  Advanced  Study  in
 Physics,  Madras  University:
 Centre  of  Advanced  Study  in
 Geology,  University  of  Saugar;

 (3)  Centre  of  Advanced  Study  in
 Mathematics,  University  of
 Calcutta;
 Centre  of  Advanced  Study  in
 History,  Univensity  of  Cal-
 cutta;

 (5)  Centre  of  Advanced  Study  in
 Philosophy,  Banaras  Hindu
 University:

 (8)  Centre  of  Advanced  Study  in
 Philosophy,  Vishwa-Bharati

 UniverTsity;
 (7)  Centre  of  Advanceg  Study  in

 Linguistics,  Deccan  College
 Post-graduate  and  Research
 Institute,  University  of  Poona.

 The  Commission  in  its  meeting  held
 on  July  8,  974  accepted  the  recom-
 mendations  of  the  Standing  Com-
 mittee  and  decided  that  the  Centres
 would  ceese  to  be  recogniseqd  as
 Centres  of  Advanced  Study  with  effect
 from  April  i,  1974,  The  matter  con-
 cerns  the  Commission.
 Unger-weight  Vanaspati.  Ting  supplied

 by  Ganesh  Flour  Mills,  Delhy
 3598.  SHRI  VIKRAM  MAHAJAN:

 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE
 be  pleased  to.refer  to  the  reply  given

 (2  —

 (4  —
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 to  Unstarred  Question  No.  ill  on  the
 22nd  July,  4974  regarding  lea,  quan-
 tity  of  Vansspati  in  tins  by  Ganesh
 Flour  Milla,  Delhi  and  Starreq  Ques-
 tion  No.  7  on  the  29th  July,  974
 regarding  production  of  4  kilograms
 of  tin  in  large  number  by  the  Ganesh
 Flour  Mills,  Delhi  and  state:

 (a)  whether  shopkeepers  were  ask-
 ed  to  sell  vanaspati  in  loose  form  after
 breaking  the  seal  of  4  kg.  tins  in
 case  7  kg.  or  2  kg,  ghee  is  to  be
 supplied  to  the  ration  card  holders;

 (b)  whether  shopkeeper,  were  ask-
 ed  to  weigh  ghee  in  leas  quantity  since
 tins  were  filled  with  less  quantity  by
 the  mill;

 (c),if  not.  how  the  shopkeepers  who
 were  thug  put  to  loss  are  proposed
 to  be  compensated;  and

 (6)  the  action  taken  or  proposed
 to  be  taken  against  the  officers  of  the
 mill  responsible  for  this  malpractice?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 (SHRI  8.  P,  MAURYA):  (a)  As  a
 rule,  sale  of  vanaspati  in  loose  form  is
 effecteq  from  product  packed  in  16.5
 kg.  tin  containers  or  galvanized  stecl
 drums  of  25  to  45  kg.  capacity.  How-
 ever,  during  periodg  of  acute  shortage,
 and  having  regard  to  the  pack-sizes
 readily  available  for  distribution,  th?
 Delhi  Administration  have  permitted
 such  sale  even  from  4  kg.  and  2  kg.  tin
 containers.

 (b)  to  (d),  No,  Sir.  All  tins  are
 Trequireq  to  contain  the  full  quantity
 declared  ag  the  net  weight.  In  case
 any  tin  is  found  to  contain  a  lesser
 quantity,  it  is  open  to  the  dealer  to
 obtain  requisite  compensation  from
 the  manufacturer,  without  prejudice
 to  the  liability  of  the  latter  to  penal
 action  for  violation  of  the  relevant
 statute.

 छोटे  प्लार्टो  का  विक्रय

 ‘3599.  भरी  भारत  ग़ल्त  चौहान  :
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 war  मीरा  और  crepe  sat  we  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि

 (क)  क्या  खि चारी पुर  (पटपड़गंज)  की
 सड़क  के  साथ  गाजीपुर  की  भूमि  खसरा
 संख्या  726  /629/  217/1  तथा  726/
 729/217/2  का  प्रधिग्रहंग  किया  गया

 था;

 (ख)  क्या  ढिल्लों  उच्च  न्यायालय  ने
 भी  इस  भूमि  के  बारे  में  गेर  सरकारी  क्षेत्र  में
 रोका देश  जारी  किए  थे  ;

 (ग)  क्‍या  उक्त  भूमि  को  इसके
 छोटे-छोटे  प्लाट  1  कर बे  ज।  जा  रहा  है  और

 इन  बारे  में  कुछ  स्थानीय  लोगों  से  शिकायतें
 भी  आरपी  हैं;  और

 (घ)  यदि  हां,  तो  इस  भूमि  का  विक्
 रोकने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही
 की  है?

 संसदीय  कार्य  विभाग  तथा  निर्माण
 और  श्रीवास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 (श्री  श्लोक  मेहता)  :(क)  से  (घ)  ग:जीपुर
 ग्राम  में  कुल  37  बीघे  तथा  7  बिस्वे  भूमि
 का  बजने  कि  गया  श्वा  जिसमें  असर,/  नत

 726/629!  27h  726/629/2I7/
 if.  नथा  726/629/27/t/2  शामिल

 oc)  के  मालिक  द्वारा  रिट  याचिका
 दायर  करते  पर  दिखती  व्य  न्याय लय  ने
 रोकने  जारी  किये;  ।  उच्च  a  के

 आदेश  पर  भूमि  का  अधिकार  भी  भूमि  के
 मालिक  को  दिये,  गए,  ।  &चीका,  न्‍्याव्वालग
 निर्गशधीन  है।

 हिन्दू  कालिज,  दिल्‍ली  में  हरिजन  छात्र
 की  दाखिले  से  इनकार

 ह्

 3600.  श्री  घन शाह  प्रधान:  क्या
 शिक्षा,  समाज  कल् प्राण  .कौर  संस्कृति

 मंत्री  यह  बताने  की  कृप।  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  उनका  कप्तान  27  जुलाई,
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 4974  के  हिन्दी  स्थानीय  नैमनिक' में प्रकाशित फें  प्रकाशित
 इस  झाशय  के  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया
 है  कि  हिन्दू  कालिज  में  एक  हरिजन  छात्र
 को  एम०  Go  दर्शनशास्त्र  (फिलासिफी)  में
 दिखला  नहीं  दिया  गय।  ;  शरीर

 (ख)  सरकार  ने  इस  मामले  में  क्‍या
 कार्यवाही  की  है  ?

 शिक्षा,  समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति

 मंत्री  (भर  एस०  नुदरत  हसन  )  :  (क)  जी
 हा।

 (@)  विश्वविद्यालय  के  नियमों  के  प्र गुस्तर
 स्नातकोत्तर  छात्र  किसी  भी  कालेज  को
 विशेज  रूप  से  आवंटित  नहीं  किए  जाते  हैं  ।
 इस  विशिष्ट  मामले  में  ह  छात्र  विश्वविद्यालय
 के  किसी  अन्ध  कालिज  में  दाखिला  ले  सकता
 था  बजाये  इसके  कि  वह  किसी  कालेज  विशेष
 में  ही  द/खिले  के  लिए  झड़ा  रहे  ।

 Recommendation  of  Central  Public
 Health  Engineering  Research  Institute

 against  bathing  in  Hooghly

 360l.  SHRI  INDRAJIT  GUPTA:
 Will  the  Minister  of  WORKS  AND
 HOUSING  be  pleased  to  state-

 (a)  whether  the  Central  Public
 Health  Engineering  Research  Institute
 has  recommended  against  bathing  in
 a  200  km  stretch  of  Hooghly  river;
 and

 (b)  if  so,  the  reasong  therefor?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 DEPARTMENT  OF  PARLIAMEN-
 TARY  AFFAIRS  AND  IN  THE
 MINISTRY  OF  WORKS  AND
 HOUSING  (SHRI  OM  MEHTA):  (a)
 and  (8),  No,  Sir.  The  Central  Public
 Health  Engineering  Research  Institute
 has  been  engaged  by  the  Calcutta
 Metropolitan  Development  Authority
 to  make  a  survey  of  the  extent  of
 pollution  in  the  river  Hooghly  flowing
 through  the  Calcutta  Metropolitan
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 District  ‘Area’  and  fts  ‘possible  ‘sources
 ‘of  pollution.  In  ‘theip  interim  report
 furnished  in  August  ‘I973;  ‘the  Central
 Public  Health  Engineering’  Reseach.

 ‘Institute  have  prepared  an  inventory
 of  the  sources  of  pollution  ‘to  the
 stretch  of  Hooghly  river  from  Kalyani
 to  Birlapur.’  The  survey  is  still  conti-
 nuing  and  the  Institute  is  expected  to
 submit  a  further  report  in  due  course.

 2.03  hrs

 Re:  MOTION  FOR  ADJOURNMENT

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU  .  (Dia-
 mond  Harbour’):  Sir,  I  have  given
 notice  of  gn  Adjournment  Motion...

 MR.  SPEAKER:  I  have  not  accepted
 it.  Mr.  Jyotirmoy  Bosu,  I  em  not
 permitting  you.  Shri  Tridib  Chau-
 dhali,

 SHRI  TRIDIB  CHAUDHARI  (Ber-
 hampore);  Recently  in  West  Bengal,
 in  the  Eastern  Railway,  particularly
 in  the  Sealdah  Division,  Ballygunge
 section,  Bangaon  section,  Lalgola  sec-
 tion,  train  robberies  have  become  very
 common.  Whether  you  allow  this
 Adjournment  Motion  or  not,  it  is
 being  commented  in  press;  the  public
 are  agitated;  every  West  Bengal  paPer
 has  come  out  with  editorials.  The
 Railway  Ministry  has  some  responsi-
 bility  in  this  regard.

 MR.  SPEAKER:  If  it  is  a  question  of
 law  and  order,  the  remedies  are  avail-
 able.  If  anything  happens  in  a  State,
 the  regular  machinery  of  law  and
 order  of  the  State  Government  is
 there.  You  cannot  discuss  each  and
 everything  here.  I  am  not  allowing
 any  one.  I  am  passing  on  to  the  next
 item.  (Interruptions),

 SHRI  H.  N.  MUKERJEE  (Calcutta—
 North-East):  In  the  form  in  which  the
 Adjournment  Motion  might  stand,  it
 might  be  difficult  for  you  to  accept.
 That  apart,  if.on.a  railway  premises
 some  dastardly  crimes  are  committed
 murder,  rape  and  all  that—we  will
 have  to  raise  the  matter...  Surely,  that
 is  permissible.
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 MR.  SPEAKER:  If  gome  crime

 takes  place  in  railway  or  in  other
 corners,  the  machinery  of  law  and
 order  is  there..  Now,  so  many  things
 are  mixed  Up  in  this  motion.  I  would
 request  you  not  to  raise  points  of
 order  on  anything  and  everything,

 SHRI  8.  M.  BANERJEE  (Kanpur):
 RPF  comes  under  the  Centre.

 SHRI  SAMAR  MUKHERJEE  (How-
 rah);  33  murderg  in  the  same  place
 within  7  or  8  months,  This  ig  an
 abnorma]  matter,

 MR.  SPEAKER:  This  cannot  be  a
 matter  for  an  adjournment  motion.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  On  a
 point  of  order,  Sir,  arising  out  of  your
 observation.  You  gaid  ‘some  crimes’,
 ‘some  law  ang  order  situation  within
 the  railways  or  elsewhere’.  But,  if  a
 crime  takes  place  within  the  railway
 premises,  is  not  the  Railways  respon-
 sible?  We  are  maintaining  the  Rail-
 way  Protection  Force  for  which  the
 Parliament  is  sanctioning  millions  of
 rupees  every  year,  and  what  happens?
 Just  within  7  ‘months,  in  the  Sealdah
 Division  along  35  murders  have  taken
 place.

 MR.  SPEAKER;  This  is  a  general
 condition  of  law  and  order.

 (Interruptions)

 .I  am  not  considering  anything  now.
 Even  if  I  disallow,  you  start  talking
 about  it.

 SHRI  SAMAR  MUKHERJEE:
 Already  the  conflict  is  going  on  bet-
 ween  the  Home  Department  and  the
 Railways,  The  State  Home  Depart-
 ment  is  saying  that  it  is  the  respons!-
 bility  of  the  Railway  Protection  Force.
 This  comes  under  the  Central  Govern-
 ment.

 SHRI  PILOO  MODY  (Godhra):  This
 is  not  an  isolated  incident  of  law  and
 order.  This  is  a  determined  and  sus-
 tained  law  and  order  problem  in  a
 particular  par,  of  the  country  very
 ‘much  connected  with  the  Railways.

 Motion  १86
 SHRI  A,  K.  M.  ISHAQUE  (Basi-

 rhat):  Since  it  is  a  law.  ang  order
 problem,  it.is  a  State  subject.

 SHRI  PILOO  MODY:  It  is  a  law  and
 order  problem  of  the  Railways.  Mr.
 Ishaque  seemg  to  think  that  if  the
 State  Government  commits  a  rape,  it:
 ig  all  right,

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  You
 have  got  the  relevant  igformation
 before  you.  The  other  day  we  gave  an
 adjournment  motion  on  the  youth  rally
 ang  the  Minister  of  Information  and
 Broadcasting  made  a  statement  on  the
 floor  of  the  House...

 MR.  SPEAKER;  I  cannot  admit
 adjournment  motions  on  anything  and
 everything.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  When  I
 give  an  adjournment  motion,  you  just
 brush  it  aside.  What  sort  of  partial
 treatment  you  are  meeting  out  to  me

 SHRI  VASANT  SATHE  (Akola):
 There  are  Jyotirmoy  Bosus  and  Piloo
 Modys  in  the  West  Bengal  Assembly
 also.  Why  do  they  not  raise  it  there?

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  Because
 this  is  within  the  railway  premises.  The
 Congres  Youth  Wing  moving  all  round
 is  indulging  in  al]  these  things.

 MR.  SPEAKER:  Papers  to  be  laid.

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 Revort  oF  Sucar  Inpustry  Enquiry
 ComMMIssION  AND  MEMORANDUM  OF
 ACTION  TAKEN  THEREON

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  _  SCIENCE
 AND  TECHNOLOGY  AND  AGRCUL-
 TURE  (SHRI  fom  SUBRAMANIAM);  I
 lay  on  the  Table:—

 (l)  A  copy.  each  of  the  following
 documents  under  sub-section  (4)
 of  section  3  of  the  Commissions
 of  Inquiry  Act,  952:—
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 4i)  Repott  (1974)  of  the  Stigar
 Industry  Enquiry  Commission
 —Volwimes  I  and  पा.

 (ii)  Memorandum  (Hindi  and
 English  versions)  of  Action
 taken  on  the  Report.

 है  ६.  7॥

 (2)  A  statement  (Hindi  and  English
 versions)  explaining  reasong  for
 not  laying  simultaneously  the
 Hitidi  version  of  the  Report.

 (Placed  in  Libraty.  See  No.  LT-827I|
 74).

 SHRI  ए.  G.  MAVALANKAR  (Ahme-
 dabad):  Shri  C,  Subramaniam,  while
 laying  the  papers  On  the  Table  has
 given  a  statement  explaining  the
 reasons  for  not  laying  simultaneously
 the  Hindi  version  of  the  Report.  Il
 would  like  to  know,  when  the  ques-
 tion  is  of  a  Centra]  Government  paper
 to  be  laid  on  the  Table,  how  is  it  that
 the  Hindi  translation  is  not  placed
 simultaneously  every  time.  How  is  it
 that  the  Hindi  translation  which  is  in
 the  jurisdiction  of  the  Central  Gov-
 ernment,  is  not  laid  simultaneously?
 How  long  will  this  kind  of  thing  he
 permitted,  Sir?

 MR.  SPEAKER:  His  point  is  that
 the  Hindi  version  is  not  given.

 SHRI  C.  SUBRAMANIAM:  Sir,  I
 have  explained.  It  contains  400  pages
 of  typed  matter.  It  is  under  transla-
 tion.

 SHRI  ATAL  BIHARI  VAJPAYEE
 (Gwalior):  It  was  submittad  long  ago.

 MR.  SPEAKER:  When  it  is  trans-
 lated  it  will  come.  Two  of  them  have
 come.

 SHRI  P.  G.  MAVALANKAR:  Why
 doesn’t  the  Minister  send  the  papers
 promptly  to  the  Hindi  Cell  for  trans-
 lation?

 PROF.  MADHU  DANDAVATE
 (Rajpur):  He  has  already  laid  on  the
 Table  this  Report,  Volumes  I  and  II.

 Re  pans
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 In  the  context  of  what  ‘had  taised  on
 the  issue  of  privilege.

 “MR.  SPEAKER:  That  was  disposed
 of.

 PROF.  MADHU  DANDAVATE;  In
 the  report  which  he  has  laid  on  the
 Table,  particularly  on  the  report  on
 Nationalisation,  is  there  any  reference,
 right  from  the  beginning  upto  the  end
 that  this  report  is  not  self-contained
 and  this  is  an  interim  report?  I  want
 to  know  that.

 MR.  SPEAKER:  That  wag  disposed
 of  the  other  day.

 PROF.  MADHU  DANDAVATE;  My
 understanding  was  this...

 MR.  SPEAKER:  My  understanding
 is,  Professor  Dandavate  does  not  J-ave
 this  point  at  all.  He  should  have  left
 it  at  that,  and  not  get  up  every  time.

 PROF.  MADHU  DANDAVATE,;  I
 am  not  raising  privilege  issue,  Sir.

 MR.  SPEAKER:  Profes3or  Danda-
 vate,  it  was  disposed  of  the  other  day.

 PROF.  MADHU  DANDAVATE:  I
 want  to  know  whether  anywhere,  ffom
 first  page  upto  the  last  page,  it  is  stated
 that  this  is  interim  report,  that  it  is
 spread  over  to  the  next  report  and  that
 the  conclusions  are  not  final.  Arising
 from  the  information  given  by  the
 Minister,  what  I  am  asking  igs  quite
 relevant  because  in  the  future  such
 situation  may  arise...

 MR.  SPEAKER:  Order  please,  I
 repeatedly  said  that  that  was  disposed
 of,  Mr.  Subramaniam,  if  you  have  any
 reply  different  from  the  one  you  gave
 the  other  day...

 SHRI  C.  SUBRAMANIAM:  Sir,
 pleay  ‘do  not  think  I  have  gone
 through  the  whole  report,  I  have  not.

 SHRI  SAMAR  GUHA  (Contai):  Sir,
 T  want  to  draw  vour  attention  to  the
 fart  that  Revort,  79°74  of  the  Sugur
 Industry  Enqui  ¢  Commission—Val-
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 “umes  I  and  II-gives  incumplete  infor.
 thation,  becduse  in  thid  ‘House  pie-
 viously  a  motion  Wiis  raised...

 MR.  SPEAKER:  It  has  been  disposed
 of.  I  cannot  allow  you.

 SHRI  SAMAR  GUHA:  Sir,  let  me
 complete.  The  first  part  was  not  sub-
 mitted  in  972  but  in  1973.  Secondly,
 Volumes  I  and  II  do  not  indicate  whe-
 ther  the  Enquiry  CommissionSs  report
 has  been  completed.  It  gived¥  scope
 for  speculation  ang  scope  for  com-
 plications  in  future  which  Government
 should  avoid.  I  want  to  know  if  any
 other  volume  is  coming.

 SHRI  C.  SUBRAMANIAM:  It  is  a
 complete  report.  No  more  volume  is
 coming.

 STATEMENT  CORRECTING  REPLY  TO  SUSQ
 NO.  603l  RE  PRICE  oF  SUGARCANE,  PAID
 BY  Sucar  FacTortes  In  TAMIL  Napu

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISRY  OF  AGRICULTURE  (SHRI
 B.  P.  MAURYA):  I  beg  to  lay  on  the
 Table  a  statement  (i)  correcting  the
 reply  given  on  the  8th  April,  974  to
 Unstarred  Question  No.  608  by  Shri
 M.  R.  Lakshminarayanan  regarding
 price  of  sugarcane  paid  by  sugar  fac-
 tories  in  Tamil  Nadu  during  last  three
 years,  and  (ii)  giving  reasons  for  delay
 in  correcting  the  reply.  [Placed  in
 Library.  See  No,  LT-8277/74].

 REPORT  ETC.  ON  INCIDENT  AND  POLICE
 FIRING  कप  Limsbpr  in|  SUNDRANAGAR

 District

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS  AND
 IN  THE  DEPARTMENT  OF  PER-
 SONNEL_  (SHRI  RAM  NIWAS  MIR-
 DHA):  I  beg  to  lay  on  the  Table—

 (l)  A  copy  each  of  the  following
 documents  under  sub-section
 (4)  of  section  3  of  the  Com-
 missions  of  Inquiry  Act.  952

 ‘réad  with  ‘clauge  (c)  (iii)  of
 the  Proclaniation  dated  the

 the  Table  ie
 Sth  February,  974  iasued  by
 thé  President  if  réistion  to
 the  State  of  Gujarat: —

 (i)  Report  on  the  incidents  and
 polite  frthg  at  Limbdi  in
 Surendranagar  District  on
 the  27th  April,  1973;

 (ii)  Memorandum  of  Action
 taken  on  Yhe  ‘Report.

 (2)  A  statement  explaining  rea-
 sons  for  not  laying  simultan-
 eously  the  Hindi  versions  of
 the  above  documents.

 [Placed  in  Library,  See  No.
 LT-8273|74).

 sit  पी०  जी०  मावलंकर  :  प्रत्यक्ष  जी,
 माननीय  मिर्ज़ा  जी  ने  जो  अभी  कागजात
 सभा  पटल  पर  रखें  हैं  वह  गुजरात  के  बारे
 में  हैं  और  इन्होंने  व्हा  है  कि  उसका  ग्रनुवाद
 प्रभ  हिन्दी  में  नहीं  हुआ  है।  कुछ  दिन

 पहले  आपने  कहा  कि  जो  मामला  गुजरात
 सरकार  के  तहत  है  जाना  हिन्दी  अ्रनुवाद
 यहां  नहीं  श्मा  सकता।  लेकिन  अब  चूंकि

 गुजरात  की  सारी  बाते  केन्द्रीय  सरदार  के

 अधीन  हैं  ती  कप  उनसे  वहां  कि  उसकी  सारी

 जिम्मेदारी  कब  केन्द्रीय  सरकार  की  है  भ्र ौर
 जो  भी  कागज़ात  गुजरात  के  वारे  में  रखे  जांच
 उनका  हिन्दी  अनुवाद  साथ  में  होना  चाहिए  t

 दूसरी  बात  यह  है  कि  गुजरात  में,  जैसा
 मैंने  कई  दिन  पहले  कहा  था,  लाखों  लोग
 हिन्दी  जानने  वाले,  पढ़ने  वाले  और  समझने
 वाले  हैं  आर  इस  वास्ते  मैं  भी  अज  हिन्द,  में
 बोल  रहा  हूं  |  तो  गुजरात  सरकार  से  जल्‍दी  से
 जल्दी  इंतजाम  कराइये  जिससे  हिन्दी  का

 अनुवाद  शुरू  हो  जाय

 श्री  शार०  वील  बड़े  (खरगोन  )  :
 आप  ने  कहा  था  हिन्दी  में  भी  अनुवाद  जायेगा  ।
 लेकिन  इतना  ग्र श्वा सन  होने  के  बाद  भी
 मिनिस्टर  साहेब  यही  कहते  हैं
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 अध्यक्ष  महोदय.  पह  बात  बार-बार
 &..1 ल  जाती  है।।

 थी  झील  बिहारी  बाजपेयी  :  भाप  ते
 जनरल  :परपजेज़  कमेटी  की  बैठक  में  इस  पर
 विचार  करने  के  किये  कहां  था।

 अध्यक्ष  महोदय  :  एक.  बात  जाननी

 होगी  अगर  हिन्दी  का  जिस  समय  न  भाये  तो

 हम  फैसला  कर  लें  कि  इसमें  न  रखा  जाय  t

 eft  ु  लिये  (बांका):  असल  में
 अपनी  भाषा  के  बारे  में  इनको  प्रेम  नहों  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अगर  न  रखने  दें  तो

 फिर  सवाल  पैदा  होगा  कि  देर  से  क्‍यों  पाया  ।
 दोनों  तरह  से  नहीं  छोड़ते  ।  ट्रांसलेशन'  में  देर
 हो  जाय  तो  फिर  आपका  दूसरा  शुरू  हो
 जाता  है  कि  इतनी  डिले  क्यों  हुई  ?  अ्रापटरआल
 एकदम  बसे  जायेगा?

 शी  बची  जी०  मावलंकर  :  गुजरात  में
 व्यवस्था  ही  नहीं  है  इसकी  |  वहां  व्यवस्था
 क्यों  नहीं  शुरू  करते  हैं  यह  मेरा  सवाल  है  ?

 थी  टर  बिहारी  वाजपेयी  :  अध्यक्ष

 महोदय,  मुझे  इसके  बारे  में  एक  निवेदन  करना
 है शापने  उस  दिन  यह  सुझाव  स्वीकार
 किया  था  कि  जनरल  परवेज़  कमेटी  में

 गृह  मंत्री  भी  हों,  विधि  मंत्री  भी  हों  बौर

 वहां  उनके  साथ  इसके  ऊपर  बचाए  हो  जाय  1
 लेकिन  मंत्रियों  को  श्राप  इस  बात  की  छूट  देंगे
 कि  वे  एक  बयान  देकर  छूट  जाय॑  हिन्दी  का
 संस्करण  रखने  से  तो  हिन्दी  कभी  चलेगी  ही
 नहीं।  आखिर  आ्रापकों  देखना  चाहिए  कि
 जो  देर  लग  रही  है  वह  सच  में  उचित  है
 या  नहीं  ?

 अध्यक्ष  महोदय
 बात  करेंगे  |

 बनो  सध  लिमये  :  क्‍या  अपनी  भाभा  के
 बारे  में  इनको  प्रेम  है  ?  इन्होंने  यूनाइटेड  नेशंस

 :  इसके  लिये  हम  उनसे
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 में  हिंदी  महीं  हलवाई,  जब  कि  प्रेमिका
 चलती  है,  स्पेनिश  चलती  है,  लेकिन  हिन्दी
 नहीं  चलती  है।

 अध्यक्ष  महोदय  :  भाया  के  बारे  में  तो
 जो  प्राय  करें  इस  मसले  पर्‌  मैं  आप  के  साथ  हूं  ।
 लेकिन.  कुछ  बनाना  पड़ेगा  कि  किस  ढंग  से
 करें  |  ॥

 भी  विनय  सिन  (प्रतापगढ़)  :  दिक्कत
 क्‍या  है  इसमें  ?

 शी  हुकम  हम्द  कछवाय  :  (मरेना)  :
 जो  सवाल  उठा  है  उसके  बारे  में  मंत्री  महोदय
 को  क्‍या  कहना  है.?

 अध्यक्ष  महोदय  :  कप  जितना  वक्‍त
 बच  सके  उतना  वक्‍त  बचायें।

 श्री  हुकम  वाद  कछवाय  :  हिन्दी  की

 भ्रवहेलना  क्‍या  छोटी  बात  हूं  ?

 FERTILISER  (MovEMENT  CONTROL)
 (Tutrp  AMENDMENT)  ORDER,  CERTI-
 FIED  ACCOUNTS  AND  AUDIT  REPORT  OF
 Natronat  Coorerative  DevELormMent
 CORPORATION  AND  Bompay  TENANCY
 AND  AGRICULTURAL  LANDS  (GUJARAT
 AMENDMENT)  RULES

 SHRI  B.  P.  MAURYA:  On  behalf
 of  Shri  Annasaheb  P.  Shinde,  I  beg  to
 lay  in  the  Table—

 qd)  A  copy  of  the  Fertiliser
 (Movement  Control)  (Third
 Amendment)  order,  974
 (Hindi  and  English  versions)
 published  in  Notification  No.
 G.S.R.  360(E)  in  Gazette  of
 India  dated  the  5th  August,
 ‘1974,  under  sub-section  (6)  of
 section  3  of  the  Essential  Com-
 modities  Act,  ‘1955,  [Placed
 in  Library.  See  No,  LT-8274|
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 (2)  A  copy  of  the  Certified  Ac-
 _-gounts  (Hindi  and  English



 versions)  of  the  National  Co-
 operative  Development  Cor-
 poration,  for  the  year  97l-72
 together  with  the  Audit  Report
 thereon,  under  sub-section  (4)
 of  section  17  of  the  National
 Cooperative  Development  Cor-
 poration  Act,  1962.  [Placed
 fn  Library.  See  No.  LT-8275|
 4)

 3)  A  copy  of  the  Bombay  Ten-
 ancy  and  Agricultural  Lands
 (Gujarat  Amendment)  Rules,
 974  (Hindi  and  English  ver-
 sions)  published  in  Notifica-
 tion  No.  GHM]74]l43  TNC/
 073/38622-J  in  Gujarat  Gov-
 ernment  Gazette  dated  the
 26th  June,  1974,  under  section
 82  of  the  Bombay  Tenancy
 and  Agricultural  Lands  Act,
 1948,  read  with  clause  (c)  (iii)
 of  the  Proclamation  dated  the
 Sth  February,  1974,  issued  by
 the  President  in  relation  to
 the  State  of  Gujarat  together
 with  an  explanatory  memo-
 randum  [Placed  in  Library.
 See  No.  LT-8276|74.]

 NOTIFICATIONS  UNDER  NATIONAL  Hicu-
 ways  Act

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  SHIPPING  AND
 TRANSPORT  (SHRI  PRANAB
 KUMAR  MUKHERJEE):  I  beg  to  lay
 om  the  Table  a  copy  each  of  the  fol-
 Jowing  Notifications  (Hindi  and  English
 versions)  under  section  0  of  the  Na-
 tional  Highways  Act,  956:—

 published  in (I)  8.0.  4  (E)
 Gazette  of  India  dated  the
 l8th  July,  ‘1974,

 (2)  8.0.  442(E)  published  in
 Gazette  of  India  dated  the
 80  July,  1974,  [Placed  in
 Library.  See  No.  LT-8277  74)
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 Govt,  RESOLUTION  on  NaATIonat  Pouicy
 FOR  CHILDREN

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  EDUCATION  AND
 SOCIAL  WELFARE  AND  IN  THE
 DEPARTMENT  OF  CULTURE  (SHRI
 9.  P.  YADAV):  On  behalf  of  Shri
 Arvind  Netam,  I  beg  to  lay  on  the
 Table  a  copy  of  the  Government  Reso-
 lution  dated  the  22nd  August,  974
 on  National  Policy  for  Children
 (Hindi  and  English  versions).  [Placed
 in  Library,  See  No,  LT-8278|4.]

 ANNUAL  Report  LIT.  or  Bompay
 For  1972-73,

 SHRI  D.  P.  YADAV:  I  beg  to  lay
 on  the  Table  a  copy  of  the  Annual
 Report  (Hindi  and  English  -  versions)
 of  the  Indian  Institute  of  Technology,
 Bombay,  for  the  year  1972-73,  [Placed
 in  Library.  See  No.  LT-8279/74.]

 SHRI  SAMAR  GUHA:  I  want  to
 draw  your  attention  to  the  fact  that
 this  Government  is  i,  the  habit  of
 placing  the  report  of  only  one  IIT  at
 a  time;  the  reports  of  the  other  LiTs
 are  not  being  placed  before  the  House.
 There  are  five  Indian  Institutes  of
 Technology,  one  at  Delhi,  one  at
 Bombay,  one  at  Kanpur,  one  at  Madras
 and  one  at  Kharagpur.  They  are  all
 governed  and  guided  by  a  single  Cen-
 tral  Act.  It  is  an  obligation  under  the
 Act  that  the  reports  of  all  these  insti-
 tutes  should  be  placed  before  the
 House.  I  had  raised  many  questions
 here  in  the  House  about  the  serious
 financial  irregularities  that  have  not
 only  been  noted  but  about  which  I  had
 written  to  the  hon.  Minister;  the  hon
 Minister  had  replied  that  the  matter
 was  being  inquired  into.  I  would  like
 to  know  why  the  report  of  the  Kharag-
 pur  institute  is  not  being  placed  before
 the  House  and  why  it  is  being  shelved.
 I  woulg  like  to  know  when  the  annual
 reports  of  the  other  IITs  would  be
 placed  before  the  House  and  why  they
 are  being  delayed.  The  hon.  Minister
 must  give  an  answer  to  this  question.
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 सो  eathett  ay  [बॉक्सर  हमीर  ys
 यह  तम्बाकू बाला  1.16  नहीं  है?

 अध्यक्ष  महोदय  :  तम्बाकू  वाला  कोस

 है?

 भरी  ज्योतिर्मय  बसु  :  यह  इम्पीरियल  टेको
 या  इंडियन  दुबको  के  चेयरमैन  जो  थे  वह
 झाई  आई  टी०  के  चेयरमन,  उसके  बडे

 साइब  बने  गये  हैं  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  वह  तो  इसमें  नहीं  है।

 I  was  under  the  impression  that  it  was
 something  on  the  Order  Paper.

 SHRI  SAMAR  GUHA:  They  are  all
 guided  by  one  a  single  Central  law.
 The  reports  should  be  placed  on  the
 Table  of  the  House  at  the  same  time...

 MR.  SPEAKER:  Ag  soon  ag  one
 particular  report  is  ready,  it  is  laid  on
 the  Table...

 SHRI  SAMAR  GUHA:  Let  the  jon.
 Minister  say  that.  I  have  put  ques-
 tion  and  I  have  written  to  you  and
 also  to  the  hon.  Minister  about  the
 irrigularities  in  the  IIT,  serious  fin-
 ancial  irreguirities.

 MR.  SPEAKER:  He  can  write  to  me
 about  any  particular  item,

 SHRI  SAMAR  GUHA:  They  should
 all  be  placed  on  the  Tabla  of  the
 House  op  the  same  day

 MR.  SPEAKER:  Suppose  one  of
 them  is  delayed,  that  would  mean  that
 the  others  also  will  be  delayed.

 SHR  SAMAR  GUHA:  Why  éhould
 the  report  ot  only  one  IIT  be  placed

 Ba  why
 not  the  repdrts  of  the  other
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 WR.  SPEAKER:  Suppose  one  is
 ready  while  the  others  are  delayed
 why  should  the  one  Which  is  ready
 280  be  delayed?

 SHRI  SAMAR  GUHA:  We  should
 konw  it.  That  is  not  the  procedure
 AD  these  five  institutidne  are  guided
 by  a  sthgle  Taw.

 AUGUBT
 eee
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 की  Be  Mo  awe:  मैं  इसको  दिखवा

 लूँगी ।  माननीय  सदस्य  को  मैं  भ्राश्वासन
 देना  चाहता  हूं  कि  जल्दी  से  जल्दी  जो  बची

 हुई  रिपोर्टर  होंती  वे  सभा  पहल  पर  रख
 दी  जायेंगी।

 मक्का

 STATEMENT  RE,  NON-IMPLEMENTATION.
 OF  ASSURANCE  GIVEN  8४  DepuTY
 MINISTER  OF  COMMERCE  IN  REPLY  TO:
 USQ  No.  899  or  27-7-73  re.  Grant
 OF  IMPORT  ENTITLEMZNTS  TO  SHARE-
 HOLDERS  oF  Maagutr  Lrp.

 THE  MINISTER  OF  COMMERCE
 (PROF.  D.  P.  CHATTOPADHYAYA)
 Sir,  I  beg  to  lay  on  the  Table  a  state-
 ment  giving  reasons  for  non-imple-
 mentation  of  the  assurance  given  by
 the  Deputy  Minister  of  Commerce  in
 reply  to  Unstarred  Question  No,  899
 dated  the  27th  July,  l873  regarding
 giant  of  Import  Entitlements  to  share-
 holders  of  Maruti  Limited.  (Placed  in
 Library,  See  No.  L'T'-8280/74).

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  Sir,  I
 would  like  to  mention  this.  I  have
 got  five  pending  questiong  and  the
 earliest  one  was  on  1th  December,
 1972.  Sir,  the  replies  are,  in  all  these
 eases,  about  Maruti.  The  replies  are
 like  this:

 “Details  of  permits  and  despatches
 up  to  date  information  is  being  col-
 lected  and  will  be  laid  on  the  Table.”

 “Information  ig  being  collected  amd
 will  be  laid  on  the  Table  of  tha
 Houie,”

 “From  different  sourced  are  being
 collected  and  will  be  Yald  of  it
 Table.”

 Sir,  on  23rq  February,  1978,  it
 been  replied:

 “fa  so  fap  ag  all  India  Jong-term:
 public  #narieial  ixistituticns  are  con-
 cerned,  none  of  them  have  so  fat
 sanctioned.....

 Then,  they  say
 The  required  information  is  being

 céllected.”

 hes
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 ¥  Mn  conetide  anid  I  Would  Bit  down
 by  odyitig  thf.  THE  question  is,  the
 boy  has

 apy
 led  for  Rs.  7  crores  loan

 ‘form  the  Certiat  Bank  of  india.

 Mr.  Madhu  Limaye,  the  other  day,
 you  had  asked  a  question.  In  reply
 to  thet  question,  the  statement  is
 being  given.

 ef  ty  fra:  भ्रध्यक्ष  महोदय,
 असलियत  गेहूं  हैं  fe  at  बार  इंस  प्रश्न  को
 ठाने  के  बाद  मैंने  आपके  पास  प्रिविलिज  का
 संवाद  भेजा  थीं  और  वह  विचाराधीन  था।
 ६ ह  जब  बहू  प्रिविलेज  का  सवाल  दिया  कि
 चक  साल  के  बाद  भी  जवाब  नहीं  जाता  है  तो
 क्या  इसमें  सदन  की  मानहानि  नहीं  होती  है,
 1-1 ह  राज  ये  झपता  स्पष्टीकरण  दे  रहे  हैं,
 जवाब  नहीं  दें  रहे  हैं।  इसके  बारे  में  दी  तीन
 बातें  मैं  दर्ज  करता  चाहता  (उ  (4)  यह  जो

 हमारी  एण् पोरें सेज़  कमेटी  है  उसके  चेयरमन
 में  नई  लोध  सभा  के  गीत  के  बाद  तौर  कमेटी
 के  गठन  के  बाद  एक  भाषण  दिया,  उसमें

 उन्होंने  कहा  कि

 “The  Committee  already  laid
 down  the  time  Irmit  of  two  months
 for  the  implementation  of  agsurah-
 ees,  which  was  subsequently  raised
 to  thrée  months  in  February  1968,
 on  representation  from  the  Depart-
 ment  of  Parilamentary  Affairs.”

 पालिधार्मेंट्री  सफोयर्स  के  मंत्री  &  कहने
 पर  दो  महीने  की  मिठाई  तीन  महीने  हो  गई  ।
 1. ड  इसमें  ती  एक  साल  से  अधिया  ही  गया
 कौर  इतना  ही  नहीं,  पुरानी  सारी  रिपोर्टस
 वसूलने  के  बाद  मुझे  पता  ग्वाला  कि  बेरे  पांच
 ब्रेन नीं,  का  जवाब  4  साले  &  बाद  भी  नहीं
 पाया  है।  एक  सवाल  मैंने  पूछा  था  कम्पचीदें
 के  अंनेर्जिंगं  डायरेक्टर्स  धौरे  'डायरेक्टर्स
 के  एमाल्पूमेंट्स  के  बारे  में।  यह  मेरा  प्रश्न

 भो
 of

 अगस्त,  L970  का,  उक  जवाब

 न
 हैक

 सह
 चय  हैं।  उसी  तरह  से

 हल्दिया'  रिफाइनरी  कौ  टेक्निकल

 कमेटी  की  रिपोर्ट  के  बारे  में  एक  प्रश्न  था,
 !  अप्रैल,  970  से  दशक  तकी  उसका  जवाब

 नहीं  प्राया।  विदेशी  कम्पंती,  प्रामोफीन
 कम्पनी  (एमआई  ग्रूप)  के  बारे  में
 मैंने  तीन  प्रश्न  प्ले  थे।

 अध्यक्ष  महोदय  :  पिछली  लोक  सभा  की
 बात  अप  कर  रहे  हैं।

 श्री  मधु  लिये  :  यह  एक  ही,  एश्योरेंस
 को,  बात  मैं  कह  रहा  हूं  7  चार  चार-साल  तक
 जब  प्रश्नों  के  उत्तर  नहीं  गाते  हैं  तो  मैं  जानना
 चाहता  हूं  कि  क्य।  ब  समय  नहीं  कराया  है  यह
 नियम  बनाने  का  कि  अगर,  इस  तरह  सदन
 की  और  सदन  की  कमेटियों  की  मानहानि
 की  जायगी  तो  प्रिविनिज  का  सवाल  उठाया
 जायेगा  ?

 अध्यक्ष  महिला  :  70  बाली  बात  तो

 महू  है  कि  उसके  बाद  दो  ढाई  साल  शक  शाप

 खुद  नहीं  आये  1

 शी  मु  लिये  :  में  जे  परे  प्रश्न  थे

 (व्यवधान)

 झच्यवा  लहोरी,  मेरा  ai  प्रश्न  था,
 उसके  बारे  में  दो  दस्ता यत  रखें  यें  हैं।
 प्रदान  यह  था  कि  मारुति  के  जो  श ेग्रह-होल्डजे
 धौर  डायरेक्टर  हैं,  उनको  जो  इम्पोर्ट  फुश्टाइ-
 टैलेंट  दिए  गयां  gy,  ६16  उसमें  इन्टेरचेल्ज

 इमा है  अध्यक्ष  महोदय,  इंसमें  तने  बड़ें
 पैमाने  पर  भ्रष्टाचार  है  कि  मैं  कह  नहीं
 संचालन।  मारुति  के  अधिकतर  ईश्वेस्ट्  16
 तरह  के  करप्ट  लोग  हैं--इस  लिये  चूंकि  मेरे
 प्रदान  का  उत्तर  नहीं  प्रा  रहा  है,  मैं  इसके  बारे

 में  आपका  मार्गदर्शन  चाहता हूं  |।

 श्री  झील  बिहारी  बाजपेयी  :  दोनों  सवाल
 मारुति  से  सम्बन्धित  हैं।

 मॉरिस  के  बारे  में  पूछे  गये  सवालों  का
 जवाब  देंनें  में  इतनी  देर  क्यों  होनी  चाहिए  ?
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 पहले  ही  जनता  के  मन  में  बहुत  संदेह  हैं
 मैंने  श्री  चट्टोपाध्याय  के  दोनों  बयानों  को
 पढ़ा  है,  आप  भी  इसको  पढ़  लीजिये  कौर
 सन्तोष  कर  लीजिये  ।  जो  समय  मांगा  गया  है
 बौर  जो  समय  दिया  गया  हैँ,  क्‍या  वह
 उचित  है,  साल  भर  हो  गया  है।

 झिझक  महोदय  :  देने  वालों  ने  दिया
 प्रौढ़  मांगने  वालों  ने  मांगा,  मैं  बीच  में.  कहां
 भ्राता  हु।

 थी  झील  बिहारी  वाजपेयी  :  श्राप  इस
 मामले  को  इस  तरह  से  न  टाले  ।  अगर  सरकार
 का  रवैया  यही है  तो  हाउस  में  एशोरेंस  देने
 का  कोई  मतलब  नहीं  है,  फिर  तो  हम  लोग
 एशोरेंस  कमेटी  में  नहीं  रहना  चाहेंगे  1

 SHRI  H.  N.  MUKERJEE  (Caleutta—
 North-East);  This  is  a  very  vital  ques-
 tion  which  you  have  allowed  to  be
 raised  to  three  months  in  February,
 got  to  know  these  things,  surely  it
 should  have  a  discussion  on  how
 assurances  are  disregarded.  We  have
 a  committee  whose  reports  possibly
 we  have  not  been  able  to  discuss,  but
 if  this  kind  of  slipshog  explanations
 are  given  by  the  Government,  surely
 something  ig  very  wrong  in  this  busi-
 ness  and  we  ghould  be  given  an  oppor-
 tunity  to  discuss  this  entire  matter  of
 Government  assurances,  particularly
 in  relation  to  Maruti,  which  has  a
 significance  of  its  own.  Are  we  or
 are  we  not  going  to  have  a  diacussion
 in  this  House  in  regard  to  the  way  in
 which  Government  assurances  have
 been  manageqg  in  a  manner  which
 amounts  to  a  contempt  of  the  House?

 MR.  SPEAKER:  Shri  Mirdha.

 SHRI  H.  N,  MUKERJEE.  Are  you
 not  going  to  make  any  observations  on
 this?

 MR.  SPEAKER:  I  cannot  make  any
 observation  unless  I  have  seen  the
 whole  thing.  ‘You  cannot  direct  me

 बलक़ान पर्ल,.
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 that  the  moment  you  want,  I  should
 come  out  with  some  observation.

 STATEMENT  RE  NON-IMPLEMENTATION
 OF  ASSURANCE  GIVEN  IN  REPLY  TO  US
 Q.  No.  43]  or  1-8-78  RE  InQuimizs
 AGAINST  SHAREHOLDERS  OF  Marutr  Lp.

 SHRI  RAM  NIWAS  MIRDHA:  I  beg
 to  lay  on  the  Table  a  statement  giving
 reasong  for  non-implementation  of  the
 assurance  given  by  me  in  reply  te
 Unstarred  Question  No.  749]  dated  the
 lst  August,  973  regarding  Inquiries
 against  Shareholders  of  Maruti  Limit-
 ed  for  economic  offences.  (Placed  in
 Library,  See  No,  LT-828/74).

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  मामला  पहली  बार
 उठा  है,  ऐसी  बात  नहीं  है।  यह  मामला  कई
 बार  उठा  है।

 श्री  झील  बिहारी  बाजपेयी  :  प्राय  ज़रा
 मंत्री  महोदय  के  वक्तव्य  को  देखते।  केवल

 l00  शेर  होल्डर  का  मामला  है।  00
 शेयर  होल्डर्स  के  बारे  में  जानकारी  इक टू डी
 करने  में  एक  साल  से  ज्यादा  क्‍यों  लगना

 चाहिए  ?

 2.33  hrs.

 MESSAGE  FROM  RAJYA  SABHA

 SECRETARY-GENERALL:  Sir,  I  have
 to  report  the  following  message
 received  from  the  Secretary-General
 of  Rajya  Sabha:—

 न्‌  am  directed  to  inform  the  Lok
 Sabha  that  the  Rajya  Sabha,  at  its
 sitting  held  on  Friday,  the  28rd
 August,  ‘1974,  adopted  the  following
 motion  in  regard  to  the  presentation
 of  the  Report  of  the  Joint  Com-
 mittee  of  the  Houses  on  the  Indian
 Penal  Code  (Amendment)  Bill
 972:—

 “That  the  time  appointed  for
 the  presentation  of  the  report  of
 the  Joint  Committee  of  the  Houses
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 ‘on  the  Indian  Penal  Code  (Amend-
 ment)  Bill,  ‘1972,  be  further
 extended  up  to  the  last  day  of  the
 second  week  of  the  Ninety-first
 Seaston  of  the  Rajya  Sabha”.’

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE
 —_Contd,

 'ओर  सभा  लिये  :  प्रत्यक्ष  महोदय,  उसके
 बारे  में  क्या  फैसला  हुआ  मैं  प्वाइंट  आफ़
 काडर  रोज़  करना  चाहता  हू  |  मेरा  प्वाइंट
 साफ़  शाइर  है  कि  सभा  पटल  पर  एक  भी
 दस्तावेज  ऐसा  नहीं  रखा  जा  सकता  है  जो

 पहले  स्पीकर  को  नहीं  दिखाया  गया  हो।
 इस  लिये  कप  यह  नहीं  बाहू  सकते  कि  मैंने

 देखा  नहीं  है।  शंकर  नहीं  देखा  हैँ  तो  श्राप
 इसको  देखिये  1

 MR.  SPEAKER:  A  paper  cannot
 be  prevented  from  being  laid.

 श्री  टल  बिहारी  वाजपेयी  :  प्रत्यक्ष

 महोदय,  क्‍या  सभा  पटल  पर  कागज़  रखने  के
 लिये  दो  नियम  हैं?  जब  हम  कोई  कागज
 रखना  चाहते  हैं  तो  आप  उसको  रखने  की
 इजाज़त  नहीं  देते,  जब  तक  श्राप  उसको  देख

 नहीं  लेते  |  क्या  स्त्री  महोदय  के  लिये  प्लग
 नियम  है  ?

 शनी  मधु  लिये  :  आपकी  जानकारी  के
 बगैर  कोई  कागज़  नहीं  रखा  जा  सकता  t

 झह्रष्यक्ष  महोदय  :  श्री  वाजपेयी,  काल-
 एटैन्यान  |

 ही  झील  बिहारी  बाजपेयी  :  मैं  भ्रामक
 टेन्शन  इस  सवाल  पर  काल  कर  रहा  हू  कि

 श्राप  थोड़ा  पीछे  जाइये  |

 BHRI  SAMAR  GUHA:  Sir,  I  have
 Written  to  you  that  I  want  to  raise  a
 _Brocedural  ‘matter  in  regard  to  item

 No.  10,  in  regard  to  the  non-imple-
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 mentation  of  the  assurances  given  in
 the  House.  There  was  a  report  that
 shareholders  have  sold  their  shares  to
 certain  other  companies.

 MR.  SPEAKER:  He  can  raise  objec-
 tion  about  procedural  matters,  about
 delay  in  laying  on  the  Table.  I  am
 prepared  to  listen  to  him.  But  he
 cannot  go  into  the  merits.

 SHRI  SAMAR  GUHA:  In  regard  to
 Maruti,  the  developments  are  taking
 place  so  fast  that  shares  are  transfer-
 red  from  one  shareholder  to  another
 In  such  cases,  it  is  the  responsibility
 of  the  Government  to  take  the  neces-
 sary  action.  Because,  directly  or
 indirectly,  the  name  of  the  Prime
 Minister  is  involved...  (Interruptions)
 I  do  not  understand  what  kind  of
 government  ig  this,  They  should  come
 out  with  replies  ag  quickly  as  possible,
 so  that  the  name  of  the  Prime  Minis-
 ter...  (Interruptions)

 MR.  SPEAKER:  He  is  going  beyond
 the  scope.

 SHRI  SAMAR  GUHA:  Sir,  You
 should  pass  strictures  so  that  there  is
 no  delay  in  their  coming  out  with
 their  reply.

 श्री  झील  बिहारी  वाजपेयी  :  पाध्या
 महोदय,  शाप  को  थोड़ा  पीछे  जाना  पड़ा  |

 झटका  लहोरी:  बाप  से  दरख्वास्त  है
 कि  श्राप  मुझे  भटकाया  न  करें  ।  इतनी  गड़बड़
 में  गाड़ी  स्टेशन  छोड़  कर  आगे  निकल  जाती  है  ry
 ऐसा  मत  किया  कीजिये  ।

 श्री  पटल  बिहारी  बाजपेयी  :  बिना
 सिगनल  के  गाड़ी  चली  जायगी  तो  आगे.
 टकरा  जायगी।

 12.37  brs.
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 i2.37  hrs,
 CALLING  ATTENTION  TO  MATTER
 OF  URGENT  PUBLIC  IMPORTANCE

 RAILWAY  WAGONS  AWAITING  UNLOAD-
 ING  AT  New  DELHI,  GHAZIABAD,  LUCK-
 Now,  BAREILLY  AND  Banaras  Ramway

 STATIONS  ETC.

 क्रि  अटल  ब्रिहारी  वाजपेयी  (खासियत):
 अध्यक्ष  महोदय,  मैं  प्र विलम्ब नीय  लोक  महत्व
 के  निम्नलिखित  विजय  की  ओर  माननीय

 रेल  मंत्री  जी  का  ध्यान  आकर्षित  करता  हू
 तथा  प्रार्थना  करता  ह  कि  थे  इसके  बारे  में

 एक  काव्य  दें

 “नई  दिल्‍ली,  गाज़ियाबाद,  लखनऊ,  बरेली

 कौर  बनारस  शादी  रेलवे  स्टेशनों  पर

 बड़ी  संख्या  में  आवश्यक  उपभोक्‍ता

 वस्तुओं  से  भरे  माल  डिब्बों  से
 माल

 के  न  उतारे  जाने  के  समाचार,  जिसके

 कारण  बाजार  में  वस्तुओं  की  भारी

 कमी  हो  गई  है  तथा  रेलों  की  समग्र

 माल  वहन  व्यवस्था  पर  प्रतिकूल
 प्रभाव  पड़ा  है  fad

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 MOHD.  SHAFI  QURESHI):  Sir,  it  is
 a  fact  that  a  large  number  of  wagons
 are  held  up  for  unloading  in  some
 yards  and  goods  sheds  of  Northern
 Railway,  particularly  the  Goods  Shed
 and  the  Mineral  Sidings  at  New  Delhi
 where  the  number  of  such  wagons  was
 66l  on  22-8-1974,  These  wafons  con-
 tain  all  sorts  of  commodities,  such  as
 foodgrains,  cement,  soap,  match  poxes,
 paper,  tyres,  machinery,  iron  &  steel,
 yubber  foam,  miscelleneous  smalls  etc.
 In  addition,  consignments  to  the  extent
 of  302  wagon  loads  of  various  com-
 modities  already  unloaded  were  lying
 on  the  ground  in  the  Goods  Shed  and
 Minerals  Sidings  at  New  Delhi  await-
 ing  removal  on  22-8-1974.  Because  of
 slower  removal  of  unloaded  goods
 lying  on  the  ‘ground  by  the  consignees.
 furthey  placement  of  the  loaded
 wagons  in  the  goods  shed  has  been
 adversely  affected  resulting  in  accumu-

 YJation  of  wagons  in  the  yard  and
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 restrictions  on  fresh  booking.  The
 number  of  loaded  wagons  awaiting
 placement  ang  unloading  at  Ghazia-
 bad,  Lucknow,  Bareilly  and  Varanasi
 wag  90,  300,  35  ang  22  respectively.

 Wherever  possible,  consignees  have
 been  contacted  for  expeditious  removal
 of  goods  from  the  shed  premises  and
 releasing  the  detained  loaded  wagons.
 Removal  notices  requirfeq  under  Sec-
 tion  56  of  the  Indian  Railways  Act
 are  being  served  on  the  owners  of  the
 goods,  If  the  goods  are  not  taken
 delivery  thereafter  the  goods  are  liable
 to  be  auctioneg  after  giving  fifteen
 days’  notice  of  the  intendeq  auction
 through  the  newspapers  under  Sec-
 tions  55  and  56  of  the  Indian  Railways
 Act.  Wharfage  and  demurrage  ag  per
 rules  is  being  levied,

 Ags  non-release  of  these  Wagons
 would  result  in  delayed  supply  of
 essential  commodities  which  in  turn
 would  cause  avoidable  hardship  to  the
 general  public,  it  was  considered
 necessary  to  inform  the  public  through
 the  press  about  the  detentions  caused

 by  the  trade.

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  अध्यक्ष

 महोदय,  केवल  उत्तर  रेलवे  में  ही  नहीं,  अन्य

 रेलों  पर  भी  जरूरत  की  चीज़ों  से  लदे  हुए
 बैगन  स्टेशनों  पर  वार्डों  में  खड़े  हैं।  आज  ही

 जयपुर  का  एक  समाचार  प्रकाशित  हुआ  है.
 उसका  एक  अंश  उद्धत  करना  चाहता  हैं  :

 “More  than  400  wagons  have
 crowded  in  and  around  Jaipur
 station  of  Western  Railway  because
 of  slow  clearance  of  consignments
 and  delay  in  the  unloading  of
 wagons,  according  to  a  Western
 Railway  press  release.  Stranded
 wagons  contain  commodities,  like,
 coal,  iron,  timber  and  other  scafce
 items.  As  a  result  of  the  crowding,
 yards  and  goods  sheds  at  Jaipur  are
 over-flowing  with  consignments.
 The  Railway  authorities  fee]  that
 booking  of  wagons  for  Jaipur  may
 have  to  be  restricted  if  the  unload-

 ing  and  clearance  do  not  improve
 soon,”
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 Pa  छाया  बहॉचय,  प्रथम  म्ह  है  कि  सारे

 |...  मेँ  इस  जाकर  को  बैटन  जरूरत  की  चीज़ों
 मे  भरे  है  कौर  जो  स्टेशनों  फर,  याई  में  खड़े  हैं
 उनके  संख्या  कया  है  ?  बीमारी  केवल  उत्तर

 ह... ड  ह...  ही  सीमित  महीं  है,  पच्चीस  रेलवे
 को  खबर  प्रकाशित  हई  है,  चम्पा  रेलों  पर  भी

 यहीं  होल  होगा  4  तो  क्या  मंदी  महोदय  इस
 स्थिति  में  हैं  कि  सारे  देश  के  कंगनों  के  जांगड़े
 है  सकें  ?

 दूसरी  बात  यह  हैं  कि  इन  वैगनों  में

 'जहर  की  चीज़ें  भरी  हैं,  जरूरत  की  चीज़ों
 का  ब्राउन  में  प्रभाव  है  1  क्या  यह्  सच  नह  है
 कि  व्यापारी  जानबूझ  कुर  चीज़ों  के  भाव

 बढ़ाने  के  लिए  इन  वैगनों  में  माल  लदा  छोड़
 देते  हैं,  बैंगनों  को  खाली  नहीं  करते  ?  क्‍या

 यह  भी  सच  नहीं  है  कि  माल  केबल  वैगनों  में

 ही  नहीं  भरा  है,  क्लॉ  के  गोदामों  में  भी  माल

 पड़ा  रहता  है,  व्यापारी  उसे  उठाने  की  भावना-

 कता  नहीं  समझते  क्योंकि  रेलों  में  गोडाउन
 का  किराया  कम  है।  और  मगर  व्यापारियों
 को  प्राइब्रेंट  गोडाउन  किराये  पर  लेने  पढ़ेंगे
 सो  उनका  किराया  ज्यादा  है।

 अध्यक्ष  महिला,  इस  सवाल  पर  पहले
 भी  कई  बार  बच्चा  हो  चक्की  है।  भ्रापको  यादव

 होगा  जब  रेल  बजट  पर  बहस  हो  रही  थी
 और  मैंने  मामला  उठाया  था  कि  रेल  के
 गोडाउन  का  किराया  कमर  है,  व्यापक  )  उस  में
 माल  छोड़  देते  हैं  तो  रेल  मंत्री  महोदय  ने

 कहा,  इस  समय  वह  सदन  में  वहीं  हैं  शायद

 बिहार  को  चिन्ता  में  लीन  हैं  शीर  उन्हें  यहां
 धाने  का  मौका  नहीं  मित्रा,  मैं  ललित  बाबू
 के  बारे  में  कह  रहा  हूं,  कुरेशी  साहब  तो  सदन  में

 हैं,  कल  मैं  मे  डी०  की०  में  देखा  |  दिये

 अध्यक्ष  महेश  a  दी»  बीन  पर  वो

 बहुत  बूकपुरत  नजर  1. उ  हैं  ।

 की  सदल
 कारी,

 वाजपेयी  :  कह  तो

 बहले हीं  चुवसूरत हैं ।  मगर सवाल  कह  है  कि
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 डमिनिस्ट्रे ठिक  रिफॉर्म्स  कमीशन  ने,  प्रचलित
 पध्रफाऊद्स  कपेंढी  ने  अपनी  रिपोर्टों  में  1" ल
 बाल  पर  क्वार-बार  बस  दिया  है.  कि  रेलवे  के
 ब्ेमरेज  चाउँंज  कम  हैं  जिसका  नतीजा  यह
 होता  है  कि  व्यापारी  सेबों  के  फो दाव  में  या
 प्लेटफार्म  पर  या  कस्बों  में  माल  छोड़ना
 लाभदायक  समझते  हैं  -  उठा  कर  के  जाना,
 झपके  घर  पर  रखना  भीर  छापे  पड़ने  का  खतरा
 कोल  लेना  इस  को  ay  पसन्द  बढ़ीं  करते  |

 भ्रध्यक्ष  महोदय,  सदन  यह  भी  जानना
 चाहेगा  कि  क्‍या  रख  मंत्रालय  इतना  अ्सहाम
 हो  गया  है,  क्या  रेल  मंत्रालय  इतना  निरूपाय

 है,  क्या  सरकार  इतनी  निकम्मी  है,  क्या  सरकार
 के  पास  इन  डिब्बों  को  खाली  करने  के  लिये
 अ्रधिकार  नहीं  है  फि  उसे  प्रेस  रिलीज  द्वारा
 जनता  को.  बताना  पड़ता  है  कि  व्यापारी
 माल  नहीं  उठाते  इसलिये  बाजार  में  माल  की
 कमी  है,  इसलिये  भाव  बढ़  गये  हैं,  भला  हम
 क्या  कर  सकते  हैं  ?  शाप  इन  के  थक्सब्य
 का  अखिरी  परिच्छेद  देखिये  :

 “चुंकि  इन  माल  डिब्बों  के  खाली  न
 किये  जाने  के  फलस्वरूप  आवश्यक

 वस्तुयें  की  सप्लाई  में  विलम्ब  होगा
 जिस  से  सामान्य  जनता  को  परीक्षार्थी
 कठिनाई  होगी,  इसलिये  यह  आवश्यक
 समझा  गया  कि  व्यापारियों  द्वारा

 विलम्ब  किये  जाने  के  बारे  में  समा  चार
 पक्षों  के  माध्यम  से  जनता  को  सूचित
 किया  जाये  i”

 क्या  रेल  मंत्रालय  की  इतनी  जिम्मेदारी
 है  ?  क्या  रेल  मंत्रालय  डिब्बे  ताकि  नहीं
 करा  सकता  ?  क्‍या  संकटकाल  में  ढिब्जि  खादी
 कराने  का  अधिकार  नहीं  है  ?  जो  व्यापारी

 जानबूझ  कर  माल  डिब्बों  में  भरे  ge  हैं  शौर
 बाजार  में  बनावटी  कृत्रिम  प्रभाव  बेदा  कर
 रहे  हैं  कया  उनके  विरुद्ध  कड़ी  काम  वाही  नहीं
 की  जा  सकती  ?

 अध्यक्ष  महोदय,  सच्चाई  यह  है  कि
 अभी जो जो  रेलवे  ऐक्ट  है  उस  के  अस्तगत  7
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 [att  भ्र टल  बिहारी  बाजपेयी]
 दिन  का  नोटिस,  is  दिन  का  अखबारों  में

 ऐलान,  22  दिन  की  कार्यवाही  जरूरी  है  ।
 रेल  कमंचारी  के  खिलाफ  डी०  ग्राम  प्यार

 एम.  भाई.  एस.  ए.,  सेन्ट्रल  रेलवे  'चीजें  पुलिस,
 सेब  कुछ  हो  सकता  है,  रेल  कर्मचारियों  की
 उचित  मांगों  को  दबाने  के  लिये  सरकार  दमन
 के  सारे  हथियार  अपने  शस्त्रागार  में  से
 निकाल  सकती  है,  मगर  व्यापारियों  को  सीधी

 राह  पर  नहीं  ला  सकती  ।  अध्यक्ष  महोदय,
 मैं  यह  जातना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  सरकार
 रेलवे  ऐक्ट  में  संशोधन  करने  का  विचार  कर

 रही  है  ?  क्‍या  यह  संशोधन  इसी  सत्र  में  लाया
 जायेगा  ?  क्‍या  22  दिन  तक  रेलों  के  वैगनों
 में  व्यापारी  अपना  माल  भरे  रहें  इस  बात  की

 छूट  देना  बन्द  कर  दिया  जायगा  ?

 अध्यक्ष  महोदय,  यहां  स्टेशनों  पर  डिब्बे

 पड़े  हैं,  दूसरी  ओर  बम्बई  में  रेल  वैगनों  की  कमी
 से  नमक  नहीं  पहुंच  रहा  है,  दिल्‍ली  में  साबुन
 अ्रनाज  की  कमी  है,  देश  के  कई  भागों  में  सीमेंट
 टायर  की  कभी  है  और  वेतन  यहां  व्यापारियों
 द्वारा  रोक  कर  रखे  गये  हैं,  मैं  जानना  चाहता
 हुं  कि  इस  सम्बन्ध  में  कौन  सी  प्रभावी  कार्यवाही
 की  जा  'ही  है  जिस  से  कि  व्यापारी  ठीक  रास्ते
 पर  आयें,  वैगन  न  रुके  ।  कौन  सी  कठिनाई

 है  कि  वैगनों  में  जो  माल  पड़ा  हुआ  है  उस  को
 सरकार  ले  कर  आक्शन  कर  दे  ?  क्‍या  डी  ग्राम
 आकर  में  यह  नहीं  हो  सकता  मंत्री  महोदय
 कहते  हैं  कि  हम  माल  जब्त  नहीं  कर  सकते  ।
 लेकिन  झगर  जब्त  नही  कर  सकते  तो  माल
 निकाल  कर  उस  को  नीलाम  तो  कर  सकते  हैं  ।
 मंत्री  महोदय  कहते  हैं  कि  भ्रमर  विलास  करेंगे
 तो  वही  व्यापारी  फिर  से  ले  जायेंगे  ।  क्‍या  वह
 माल  सुपर  बाजार  में  नहीं  बेचा  जा  सकता  ?
 क्या  कोआपरेटिव,  जो  सरकार  की  कौआ-
 रेटिष्ज  हैं,  बे  माल  प्राप्त  नहीं  कर  सकतीं  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय,  माननीय  रेलवे  पत्ती
 हम  को  यह  भी  बतायें  कि  जब  यह  रेलवे  स्टेशन
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 पर  गये  थे  तो  क्या  उतके  ध्यान  में  यह  बात
 लाई  गई  थी,  मैं  ने  टेलीविजन  पर  सुना  कि
 रेलवे  के  एक  प्रकार  ने  यह  कहा  था  कि
 व्यापारियों  ने  इसलिये  माल  नपी  उठाया.
 क्योंकि  उनके  पास  पैसा  नहीं  है।  यह  व्यापारियों
 का  बचाव  करने  वाले  कौन  से  रेलवे  के  अफसर
 हैं,  (ब्यववाग)  t  मैंने  टेलीविजन
 पर  सुना  कि  इन्टरव्यू  करने  वाइके  रेलवे
 अाफिसर  ने  कहा  था  कि  माल  न  उठाने  की
 वजह  यह  भी  थी  कि  व्यापारियों  के'  पास
 पैसा  नहीं  है  ।  अगर  पैसा  नहीं  है  तो  उचित
 दाम  दे  कर  मिल  लिया  जा  सकता  है  ।  उनको
 पैसा  दिया  जा  सकता  है  लेकिन  रेलवे  आफिस र
 को  उनकी  वकालत  करने  की  क्‍या  जरूरत है  ?

 कोई  सांठ-गांठ  तो  नहीं  है  ?

 श्री  मुहम्मद  काफ़ी  कुरेशी  :  सांठ-गांठ
 का  जो  प्राइमरी  सवाल  इन्होंने  किय।  है  उस
 के  मुतालिक  में  यह  अर्ज  करूं  कि  अगर  सांठ-
 गांठ  होती  तो  हम  खुद  प्रेस  में  जा  कर  यह
 इत्तिला।  क्‍यों  करते  कि  इतना  म,ल  जमा  है  t

 हम  ने  व्यापारियों  को  अलग  अलग  कांटेक्ट
 करने  की  कोशिश  की  टेलीफोन  से  कौर  दूसरे
 जरिये  से  और  बाद  में  अ,म  जनता  को  कौर
 व्यापारियों  को  भी  इन्फार्मेशन  दी  कि  रेलवे
 गोड़ा उन्स  में  उन  का  माल  पड़ा  है  और  वे  आकर
 उठा  कर  उस  को  ले  जायें  1  यह  बात  ठीक  है
 कि  दो  तीन  वर्ष  से  यह  देखने  में  पाया  है  कि जिस
 चीज  की  किसी  इलाके  में  झगर  कमी  पैदा  हों
 जाती  है,  तो  भ्रनस्क्ररल्स  व्यापारी  रेलवे  गोदाम
 से  और  रेलवे  वैगनों  से  माल  नहीं  उठाते
 कौर  उन  का  नाजायज  इस्तेमाल  करत  हैं  |

 वे  उस  पर  डेमेज  या  वारफेज  देते  हैं  लेकिन
 फिर  भी  हू  जल्दी  माल  नहीं  उठते  हैं  ,

 इस  चीज  को  मद्देनजर  रखते  हुए  हम  ने:
 साल  .972  में  'बार फेज  शौर  डेमरेज  बढ़ा
 दिया  था  शोर  जो  “फोरबोक्स  सैमन्स  &
 उन  को  हमने  पहले  दिनका  'डिमरेज  34  ₹०
 40  पैसा  किया,  दूसरे  दिन  का  298  *०.
 68  पैसे  किया  और  तीसरे  दिन  का  5i0..,
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 “रुपये  72  पैसे  किया  शौर  वारफेज  के  चार्जेज
 भी  पहले  दिन  के  i:2  रुपये  से  बढ़ा  कर  तीसरे
 दिन  के  &70  रुपये  कर  दिये  थे  लेकिन  इस  के

 बावजूद  भी  हम  देखते  हैं  कि  जब  कीमतें

 बढ़  रही  हैं  तो  ये  व्यापारी  ऐशेंसियल  कामों-
 डिजीज  जो  हैं,  जो  रोजमर्रा  के  इस्तेमाल  की
 चीजें  हैं,  उन  को  नहीं  उठाते  हैं  शौर  राज  दिल्ली
 में  यह  हालत  पैदा  हो  गई  है।  इस  का  इलाज
 अगर  नियमों  के  जरिये  देखा  जाए,  तो  जब
 रेलवे  वेगास  का  प्लेसमेंट  हो  जाता  है  गुड्स
 शैड  के  सामने  तो  घंटे  का  फ्री  टाइम
 मिलता  है  व्यापारियों  को  1  5  घंटे  का  फ्री

 टाइम  खत्म  होने  के  बाद  उस  पर  डेमेज
 लगता  है।  प्यार  माल  वैगन  से  उतार  दिया

 जाए  शौर  गोदाम  में  रखा  जाए,  तो  24  घंटे
 का  टाइम  मिलता  है  |  झगर  नहीं  उठाते  हैं
 तो  वार फेज  उस  पर  लगता  है  और  उस  के  बाद
 अगर  माल  न  उठायें  तो  7  दिन  के  बाद  उस
 को  नोटिस  दिया  जाता  है  और  5  दिति  का
 मजीद  नोटिस  दे  कर  22,  25  दिन  सफे  हो
 जाते  हैं  ।  उस  के  बाद  माल  नीलाम  करने  के

 लिए  भेज  दिया  जाता  है  और  सांठ-गांठ  वहां
 भी  होती  है-व्यापारी  लोग  आपस  में  मिल
 जाते  हैं  शौर  नोलाम  का  रेट  मुक़र्रर
 करके  उस  की  इतना  कम  कीमत  लगाते  हैं
 कि  रेलवे  का  किराया  भी  पूरा  नहों  होता  है।
 इन  चीजों  को  देखते  हुए  और  यहां  पर  हमारे
 जो  आनरेबल  मेम्बर  हैं,  उन्हों  ने  भी  देखा  है
 कि  इस  में  बड़ी  तस्वीर  है,  हम  ने  यह  फैसला
 किया  है  कि  22  दिन  का  टाइम  घटा  कर  7
 दिन  कर  दिया  जाए  और  अगर  7  दिन  के
 बाद  कोई  व्यापारी  माल  लेने  न  जाए,
 तो  उस  माल  को  सुपर  बाजार  या  गवर्नमेंट
 के  कोआपरेटिव  स्टोर्स  में  चेज  दिया  जाएगा
 हालांकि  इस  तरह  की  पावस  प्रभी  हमारे  पास

 मौजूद  नहीं  हैं  लेकिन  इस  के  लिए  र्ल्स  को
 एमेंड  करना  पड़ेगा  ।  मैं  ने  मौके  पर  पहुंच
 कर  देखा  है  कि  इस  चीज  का  म्‌काबला
 फौरी  तरीके  से  इसी  तरह  से  किया  जा  सकता  है
 कि  22  दिन  की  बजाए  7  दिल  इस  को  कर
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 दिया  जाए  और  प्यार  7  दिन  में  भी  कोई  माल
 न  उठाए  तो  सुपर  बाजार  या  काप्मापरेटिक
 स्टोर्स  को  उस  को  भेज  दिया  जाए  और
 झाम  जनता  की  जरूरत  की  चीजें  उसको  मिल
 सकें  |

 यह  भी  सही  बात  है  कि  और  जगहों  पर
 भी  इस  किस्म  की  बातें  हो  रही  हैं  लेकिन
 ये  जो  नये  रूल  हम  बनाएंगे,  इस  पर  भ्रमण
 करने  के  बाद  इस  का  असर  देखेंगे  कि  क्या  होता
 है  7  ऐसी  बात  नहीं  है  कि  गवर्नमेंट  कुछ
 कर  नहों  रही  है  लेकिन  हम  ज्यादा  सकती  करना

 नहीं  चाहते  ।  यह  जो  तरीका  हम  प्र पना ना

 चाहते  हैं  अगर  इस  के  बाद  भी  कुछ  नहीं  हुआ,
 तो  जरूरी  चीज  है  कि  शायद  कानून  में  हम
 को  किसी  किस्म  का  ऐमेंडमेंट  करता  पढ़ें
 और  मुझे  यकीन  है  कि  उस  में  हमें  आप  की
 सहायता  मिलेगी  n

 श्री  झील  बिहारी  वाजपेयी  :  क्‍या  मंत्री

 महोदय  के  ध्यान  में  यह  बात  लाई  गई  है  कि
 एक  रेलवे  आफिसर  ने  एक  संवाददाता  को
 टेलीविजन  पर  जो  इंटरव्यू.  दिया  कि  बहुत  से
 व्यापारियों  ने माल  इस  लिये  नहीं  उठाया  क्योंकि
 उनके  पास  पैसा  नहीं  था,  व्यापारियों  के  पास

 कहां  से  आए,  यह  उन  का  काम  है  कि  उस  का
 इन्तजाम  करें  लेकिन  रेलबें  आफिसर  को  उन
 की  वकालत  करने  की  क्या  जरूरत  है  ?

 श्री  मुहम्मद  काफ़ी  छुरे वी:  मुमकिन  है  यह
 उन  की  परेशानी  हो,  लेकिन  मैं  ने  इसलिये

 कहा  है  कि  झगर  म,ल  नहीं  उठाया  गया,  तो
 उस  को  सुपर  बाजार  भेज  दिया  जाएगा  Hl  मं

 ने  इस  बात  को  नहीं  माना  है  कि  क्रेडिट  स्टडीज
 की  वजह  से  उन्हों  ने  माल  नहीं  उठाया  ।  यह
 बात  गलत  है  1

 क्यो  अटल  बिहारी  वाज पेयों  :  अाफिसर
 के  बारे  में  क्या  राय  है  1  (व्यवधान).

 शी  एस०  एम०  बीजों  (कानपुर)
 सब  से  पहले  मैं  आप  को  धन्यवाद  देना  चाहता
 हैं  कि  आप  ने  जिन  लोगों  को  काल-ऐटेन्शन-



 था  Railway  Wagons
 awaiting

 [st  एस>  एम०  बनर्जी]
 का  नोटिस  दिया,  उस  को  श्राप  ने  कबूल
 किया  |  मगर  अध्यक्ष  महोदय,  राज  कल

 दिल्‍ली  शहर  में  कम्युनिस्ट  पार्टी  के

 घालंटियर्स  और  उन  के  लीडर्स  लगभग  25

 आदमी  से  ज्यादा  गिरफ्तार  हो  चुके  हैं  और

 उक्त  का  कसूर  सिर्फ  यह  है  कि  जहां  पर  वेगास

 पड़े  हुए  थे  वे  चाहते  थे  कि  उक्त  से  माल

 निकाला  जाए  t  मेरा  कहना  यह  है  कि

 जहां  पुलिस  ने  उन  i25  वालं टि येस  को

 गिरफ्तार  किया  है  वहां  ग्राम  5  व्यापारियों

 को  भी  गिरफ्तार  कर  लिया  जाता  तो  शायद

 वे  हीं  उप  के  अच्छे  अच्छे  उस  माल  को  वापस

 जे  जाते  t

 अध्यक्ष  महोदय,  बाप  यह  देखें  कि  काफी

 दिनों  से  यह  चीज़  चली  आ  रही  है  और

 रेलवे  बोर्ड  को  इस  के  बारे  में  मालूम  है  |

 हमेशा  यह  चीज़  होती  है  कि  जिस  चीज  की

 स्केयरसिटी  पैदा  करनी  है  तो  जस  की

 डिलिवरी  नहीं  लेते  |  चाहे  जहाज  से  माल

 शाए  या  वेगास  से  आए  उस  को  उठाया

 नहीं  जाता  है  और  स्केयरसिटी  पैदा  कर  दी

 जाती  है  क्‍योंकि  भ  को  मालूम  है  कि  जितना

 ड्मरेज  या  वारंट  उ  को  देना  पड़ेगा
 उस  का  20  गृणा  वे  कमा  लेंगे  ज़्यादा  दाम

 बढ़ाकर  ।  इसलिए  म  कुरेशी  साहब  को

 बनाई  देना  चाहता  हुं  कि  उन्होंने  यह  जहमत
 गंवार:  की  कि  वे  स्टेशन  पर  गये  और  उत्त  का

 कुछ  असर  पड़ा  है  लेकिन  मे  चार्ज  करता

 चाहता  हूं  रेलवे  के  बड़े-बड़े  अ्रक़प्तराम  को

 जिम  का  हाथ  इस  में  है  ।  वेतन  के  एलाटमेंट
 में उन  का  हाथ  है  बेगम  को  साइकिल  में

 ले  जाने  में  1.  का  हाथ  है  और  कांफ्रेंस

 करने  और  वारफेज  वर्ग रह  में  शरीर  डम रेज

 को  माफ  कर  देने  में  उमर  का  हाथ  है  और

 इसलिए  में  चाहता  हू  कि  इस  की  पूरी  जांच  हो
 कि  व्यापारियों  और  रेलवे  बो  में,  ये  मगर

 सेठ  और  नौकरशाह,  दम  दोनों  में  कोई  सांठ-

 गांठ  तो  वहीं  है  और  में  कहू पा  "चाहता  हू
 कि  मंत्री  महोदय  इस  के  शिकार  स  बन  क्योंकि

 AUGUST  26,  194  unloading  at  252
 Stations  (CA)

 देखा  यह  गया  है  कि  क्या  दिल्‍ली,  ग़ाज़ियाबाद
 शौर  दूसरी  जगह,  जिम  के  बारे  में  मेरे  मित्र
 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  जी  ने  कहा,
 जयपुर  में  भी  अखबार  में  आया  है,  409
 वेगास  इस  तरह  के  पड़े  हुए  हैं  और  पहले  यहां
 पर  जब  यह  कानून  पास  हुसना  था  तो  कुछ
 लोगों  ने  एतराज  किया  था  कि  समय  बहुत
 कम  है  और  हर  लोगों  को  माल  लेने  के  लिए
 कुछ  ज्यादा  समय  दिया  जाए  और  कुछ  लोगों
 ने  इस  के  बारे  में  प्लीड  धी  किया  था  लेकि
 ह  वक्‍त  मापनीय  रेल  मंत्री  जी  ने  कहा  था
 कि  हम  उन  को  ज्यादा  समय  देना  कढ़ी  चाहते
 क्योंकि  वे  माल  को  दानिस्ता  वहां  पर  डाले
 रखेंगे  ।  इस  तरह  से  ज्यादा  समय  लेने  की
 यह  एक  साजिश  थी  और  में  चाहता  हूं  कि

 इस  चीज़  का  मुकाबला  करने  के  लिए  कोई
 तरीका  ऐसा  निकाला  जाए  जिस  से  व्यापारी
 जल्दी  माल  ले  सकें.  ब्यान)  ।  इस
 में  कई  तरीके  से  कुछ  किया  जाए  क्‍योंकि

 काजू  के  मुताबिक  हम  उत  को  माल  जबर-
 दस्ती  दे  वहीं  सकते,  म  को  नोटिस  207

 पड़ेगा  और  उस  में  वक्‍त  लगेगा  i  मापनीय
 मंत्री  जीने  बड़ी  हिम्मत  की  जो  यह  कहा  कि
 माल  को  सुपर  मार्क  में  भेज  देंगे  लेकिन  अगर

 बड़े  मंत्री  या  उधास  मंत्री  जी  को  यह  मालूम
 हो  जाएगा,  तो  वें  गश  खा  कर  गिर  जाएंगे

 (व्यकषतान).  t  इसलिए  कुरेशी
 साहब  ने  जो  यह  जिम्मदारी  के  साथ  कहा  है,
 इस  के  लिए  में  उत्तकों  बचाई  देता  हूं  y  मेँ
 आशा  करता  हूं  कि  आप  अपनी  बात  पर
 कायम  रहेंगे  1  रेलवे  बोर्ड  के  अफसर  उके
 साथ  मिले  हुए  हैं  तो  उसके  बारे  में  आपको
 जांच  करानी  होगी  ।

 कानून  की  बात  कही  जाती  है  ॥

 कानून  की  शौर  नोटिस  की  बात  कही  जाती

 है  ।  जब  रेलवे  स्ट्राइक  हुई  थी  तो  क्या

 यह  सच  महीं  है  कि  रेलवे  कर्मचारियों  तथा
 'उनके  परिवार  वालों  के  स,मान  को  बिता
 किसी  नोटिस  के  'उसके  क्वार्टरों  से  बाहर
 फिक्र वा  दिया  गया  था?  तब  कौन  सा  कमन
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 था  रेलवे  बोर्ड  के  पास  ?  क्‍या  कोई  नोटिस

 दिया  गया  था  ?  रात  की  तारीकी  में

 इस  को  बाहर  फिंकवाया  कम  सकता  है  तो

 यहां  नोटिस  की  क्‍या  जरूरत  है  ?  बैमेंज

 भें  सामान  यहीं  उतारा  जा  रहा  है  या  रैले

 प्रेमजी  में  सामान  पड़ा  हा  है  तो  उसके

 लिए  नोटिस  की  क्‍या  जरूरत  है  |  बह
 काम  तो  दिन  के  उजाले  में  भी  जाप  कर

 सकते  हैं  -  जब  रेलवे  प्रोटैक्शन  फोर्स  के

 लोगों  को  रेल  कर्मचरियों  से  लिपटने

 के  लिए  कहा  गया  था  हड़ताल  के

 दौरान  तो  वे  उसके  सामने  लाल  पीली  प्रां खे

 करके  जाते  थे,  उसको  डराते  धमकाते  थे

 मैलीस  वही  पुलिस  वाले  जब  सरमायेदारों

 के  सामने  जाते  हैं  तो  उनका  सारा  गुस्सा
 सबात  में  बदल  जाता  है  ऐसा  कयों है  ?

 में  चाहूंगा  कि  कुछ  व्यापारियों  को  पकड़
 कर  बाकायदा  हथकड़ी  लगाई  जाए  कौर
 उनको  सड़कों  पर  घुमाया  जाए  श्र  घुमाने
 के  बाद  जेल  भेज  दिया  जाए  |  जब  तक  ये

 जेल  में  पैदा  जाएंगे,  जेल  की  रोटी  नहीं  खाएंगे,
 सी  क्लास  में  इनको  रखा  महीं  जाएगा,  में

 भ्रापको  यकीन  दिलाता  हूं  कि  कुछ  नहीं  होगा  |

 आपने  फाइल  किया  तो  उससे  कुछ  नहीं  होगा  ।

 फाइल  वे  दे  देंगे।  यह  जो  मिली  भगत  है
 इसकी  इनक्वायरी  अगर  ग्रुप  कर।  सकते

 तो  पालियामेंट्री  कमेटी  से  करवाए  या  कुरेशी

 साहब  जिन  जिन  सोलेस  से,  इटली जस  से

 इम बु  स्टेशन  करवा  सकते  हों  तो  उन  से  क्‍या

 करवाने  के  लिए  तैयार  हैं  ताक  तमाम  चीजें

 सामने  आ  स्क  ?

 जिम  लोगों  ने  डीहॉडिग  कम्पित  में  भाग

 लिया  था  बजाय  इसके  कि  उनको  इसके  लिए
 बधाई  दी  जाती.  उभरी  प्रशंसा  की  जाती,

 उनको  गिरफ्तार  किया  गया  T  में  जानना

 बहुत  हूं  कि  क्या  उनको  छोड़ा  जाएगा  ?

 13.60  hrs.

 एक  बाल  जौर  अमर  इस  काम  में,  जो
 माल  जमा  हो  बया  -है  उसको  निकालने  में

 unloading  at  24
 Stations  (CA)

 जल्दी  नहीं  की  गई,  शासन  जल्दी  यहीं  लिया

 गया,  तो  हमारे  जो  लोग  ग्रिरफ्तार  हुए
 उसको  छोड़ा  जाए  या  भर  छोड़ा  जाए,  हमारी
 जो  मुहिम  है  इसको  हम  फिर  शुरू  करेंगे,

 होल्डिंग,  के  खिलाफ  क्‍झान्दोलस  करेंगे  शौर  में

 ग्राम  करता  हूं  कि  हमें  प्रापऋ  समूह
 प्राप्त  होगा  ।  मगर  सेठ  और  नौकरशाह
 इसकी  जो  साजिश  है  उसके  खिलाफ  हम  लोगों

 को  उठता  पढ़ेगा  पैर  उचके  खिलाफ़  म्रोर्चा

 लेना  पड़ेगा,  फिर चाहे  उसके  नतीजे  कुछ  भी

 हों  ।

 क्या  ऋण  कमेटी  का  निर्माण  करेंगे  तककि

 इमवैस्टीगे  शम  प्रा-पूरा  हो  ?

 शी  मुहम्मद  रफ़ी  कुरेशी  :  ज्यादातर

 इन्होंने  तजवीज  ही  रखी  हैं  -  उस  पर  ज्यादा-

 तर  अमल  भी  किया  गया  है  ।  रेलवे  का

 जो  मौजूदा  नियम  है  उस  में  कनफिसष्ेशन

 की  हमारे  पास  ताकत  नहीं  ।  लेकिन  जब

 हमने  फैसला  किया  है  जो  जो  एसेंशियल
 कमोडिटीज  हैं  पब्लिक  कंजम्पशन  की  के

 सात  दिन  के  अन्दर  ग्रन्दर  क्लीयर  यहीं  होगी
 तो  स्टेट  ग्रसने  पेंट्स  को  इत्तिला  दी  जा  रही
 है  डायरेक्टर  सिविल  सप्लाई  को  इत्तिला
 दी  जा  रही  है  कि  वे  चाहे  उत्ततो  कप्षफिसकेट

 करें  और  अगर  ऐसा  वे  महीं  कर  सकते  हैं  तो

 जैसे  कहा  है  सुपर  बाजार  या  कोश्रोग्रेटि

 सोसाइटीज़  को  ये  खोजें  बेचने  के  (लिए  दे
 दी  जाए  ।

 जहां  तक  व्यापारियों  को.  पकड़ने  का
 या  मुंह  काला  करके  घुमाने  का  सबला  है
 स्टेट  यब्नेमेंट्स  ही  ज्यादा  इस  पर  भ्रमल

 क्‌र/सकती  हैं  ।  उम्र  तो  फुले स्ट  कोरोनरी  शत
 स्टेट  ग्रवब॑मेंट्स  को  दे  सकते  हैं.

 श्री  एस०  एम०  बेंजो,  =  दिल्ली  में  तो

 आप  करिये  |

 श्री  मुहम्मद  ह 10: ह  कुरेशी  :  स्टेट  गाने-

 पेंट्स  को  बाकायदा  इसकी  इत्तिला.  दी  है  |
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 [  भी  मुहम्मद  1...... ड  कुरेशी  ]
 टेलीफोन  पर  भी  बात  की  है  ।  हमने  रूल
 बदल  दिया  है  ताकि  ग्राम  जनता  के  इस्तेमाल
 की  जो  चीजें  हैं  उनका  कब  से  कम  डिटेन
 रेलवे  प्रेमिजेज़  में,  शैड  में  हो  ।  इसके
 बस्ते  जो  भी  कोझोप्रेशन  स्टेट  गवनेमेंट्स
 जायेगी  हम  देने  को  तैयार  हैं  t

 SHRI  8.  M.  BANERJEE:  I  want  to
 know  whether  the  officials  are  in
 league  with  those  persons.  I  want  a
 Committee  or  a  Commission  or  a
 Central  Agency  to  investigate  into  the
 wild  charges  that  have  been  levelled
 against  some  of  the  officials  who  are  in
 league  with  businessmen,

 SHRI  MOHD.  SHAFI  QURESHI:  I
 have  answered  thig  question  earlier
 also.  Some  hon.  Members  had  already
 suggested  that  there  were  some  collu-
 gions  between  railway  employees  and
 traders.  It  is  a  fact  that  government
 officials  themselveg  disclosed  this  thing
 to  the  press  that  accumulations  of
 essentia]  commodities  had  gone  up  in
 various  railway  godowns.  So,  they
 went  round  and  informed  the  traders
 and  also  the  general  public  about  this.
 There  is  no  question  of  any  collusion
 between  the  railway  employees  and
 the  traders.  If  there  is  a  specific  case,
 certainly,  we  shall  look  into  and  it
 will  be  dealt  with  severely.

 aft  महना  सिह  गिल  (फिरोजपुर)  :

 मंत्री  महोदय  ने  जो  कदम  उठाया  है  वहू  श्लाघा
 योग्य  है।  साथ  ही  यह  जो  कहा  है  कि  कोको-
 प्रेरित  स्टोर  और  सुपर  बाजार  में  यह  सारा
 माल  भेज  दिया  जायेगा  उसकी  भी  प्रशंसा
 की  जानी  चाहिए।  इनको  चाहिए  था  कि

 डीसी  और  जीएस  पी  हे  एसपी
 बारह  को  भी  इसके  बारे  में  पावर्ज़  दी  जाती  1
 सात  दिन  तक  भी  क्‍यों  वे  माल  को  यहां  रोके
 रखना  चाहते  हैं  जबकि  झ्राजकल  बाजार  में
 शारदे  दस  चीज़  की  चल  रही  है  ?  मैं  जानना

 चाहता  हूं  कि  क्या  इसके  पीछे  कोई  सांठगांठ

 Stations  (CA)

 तो  उनके  साथ  विरोधी  दलों  की  नहीं  है?
 क्या  इसकी  इनक्वायरी  मुह  मंत्रालय  से
 मिल  कर  वह  करायेंगे  ?  जो  बड़े  बड़े  व्यापारी
 हैं  इनकी  कहीं  इनके  साथ  मिली-भगत  तो
 'महीं  है  कौर  कया  ये  रुकावटें  पैदा  तो  नहीं  कर
 रहे  हैं?  क्‍या  ये  पह  तो  नहीं  चाहते  है  कि
 शार्टेज  हो,  भाव  बढ़  जायें  कौर  हिन्दुस्तान  में
 प्रकरण-तफरी  मच  जाये  ?  क्‍या  गृह  मंत्रालय  से
 ये  इसकी  इनक्वायरी  करायेंगे  कि  विरोधी  दल
 बाले  जो  हैं  था  जन  संघ  वाले  ज़ो  हैं  ये'  इनके
 साथ  मिल  कर  ऐसी  बात  कर  रहे  हैं,  ऐसे
 हालात  पैदा  कर  रहे  हैं  जिससे  लोगों.  की
 तकलीफें  बढ़ें,  भाव  ऊंचे  जायें  शौर  प्रकरण-तफरी
 मच  जाये?

 अ्रध्यक्ष  महोदय  :  जब  फैसला  हम  लोगों
 ने  किया  हुआ  है  कि  किसी  पार्टी  का  नाम  नही
 लेना  है  तो  ऋषि  ऐसा  क्‍यों  करते  हैं?

 श्री  मुहम्मद  शफ़ी  कुरेशी  :  मैं  बता  चुका
 हूं  कि  पहले  व्यापारी  को  22  दिन  का  समय
 दिया  जाता  था  लेकिन  कब  उसको  सात  दिन

 ही  कर  दिया  जायगा।  ईमानदार  व्यापारी
 को  तकलीफ  होती  थी  तो  कभी-कभी  वहू
 एक  महीने  तक  भी  नहीं  छुड़ाता  था।  जो
 व्यापारी  बदमाशी  करना  चाहे  वह  ऐसा
 न  कर  सके  इसलिए  सात  दिन  का  वफ़ा

 मुक़र्रर  किया  है।

 जहां  तक  सांठगांठ  का  ताल्लुक  है,  हमारे
 अफसरों  ने  खुद  हमें  यह  इत्तिला  दी  है।
 पोलिटिकल  पार्टीज  की  कोई  इसमें  सांठगांठ

 हो  इसकी  कोई  इत्तिला  हमारे  पास  नहीं  है।

 शी  जनेश्वर  विश्च  (इलाहाबाद)  :
 रेल  विभाग  बहुत  ही  भल मस्त  विभाग  है।
 26  अगस्त  के  “नवभारत  टाइम्स'  में  कुरेशी
 साहब  का  एक  बयान  छपा  था।  उसमें  इन्होंने
 कहा  था  कि  जरूरी  सामान  की  जमाखोरी  के
 इन  नये  तरीकों  को  रोकने  के  लिए  रेल

 विभाग जो  कुछ  कर  सकता  है,  करेगा।  पर
 माल  को  जब्त  करने  या  कोई  पुलिस  कार्रवाई
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 करने  का  अधिकार  उसे  नहीं  है।  रेल
 प्रशासन  22  दिन  तक  प्रतीक्षा  करने  के  बाद  ही
 माल  की  नीलामी  कर  सकता  है।  मुझे  ऐसा
 लग  रहा  है  कि  बहुत  हो  बेसहारा  ये  लोग  हैं।
 कोई  कार्रवाई  ये  कर  नहीं  सकते  हैं।  मैं  देख
 रहा  हूं  कि  मंत्रियों  की  वापस  में  खींचतान
 चलती  रहती  है।  लगता  है  कि  गृह  मंत्री  और
 रेल  मंत्री  की  भी  आपस  में  खींचतान  हैं।
 अगर  ऐसी  बात  है  तो  ये  जरायम  चलते  ही
 रहेंगे  कौर  हम  लोग  खाली  ध्यान  इनका
 इसकी  झोर  झाक षित  करते  रह  जायेंगे।

 मुझे  नहीं  पता  कि  जो  कुछ  इन्होंने  कहा  है
 उसके  बारे  में  प्रधान  मंत्री  से  पूछा  है  या  नहीं
 प्र् छा  है।  इसका  कारण  यह  है  कि  पांच  सात
 दिन  पहले  रेल  कर्मचारियों  के  बारे  में  इन्होंने
 शक  बयान  दिया  था  भोर  उसके  बाद  रेल  मंत्री
 जी  ने  दूसरा  बयान  दे  दिया  और  प्रधान  मंत्री
 ने  दो  दिन  बाद  बयान  दे  दिया  कौर  कह  दिया
 कि  केबिनेट  की  ज्वायंट  रिस्पांसिबिलिटी  है
 और  मंत्री  क्या  बयान  देते  हैं  व्यक्तिगत  तौर  पर
 इस  पर  सरकार  छा  फैसला  मुनहसिर  नहीं
 करता  है।  तो  डर  लगता  है  जब  ये  जवाब
 देने  लगते  हैं  कि  पहले  पूछ  लिय।  है  कि  नहीं
 इन्होंने  क्योंकि  वाकई  ये  असहाय  लगते  हैं।

 अब  हम  को  ऐसा  कभी  कभी  लगता  है
 कि  रेल  फानून  में  बहुत  से  छेद  हैं।  हराने  के
 जाम  पर  यथा  ब्हारफेज  के  नाम  पर  ये  जिस
 तरह  से  व्यापारियों  से  पैसे  रसूल  करते  हैं
 उसमें  झाम  तौर  से  ये  उनको  माफ  करते  है।
 के  जाते  है  कौर  कई  बहाने  बनाते  हैं।  हम  ने
 तभी  रेलवे  स्टेशनों  पर  माल  गोदामों  में  जा  करके

 भावुकों  से  सवाल  किया  तो  थे  यही  कहते  हैं
 fe  व्यापारी  कई  बहाने  बनाता  है।  एक  तो
 बनाता  है  जगह  का  कि  हमारा  सामान
 कला  जगह  उत्तारा  जाय  तो  हमें  सहूलियत
 होगी।  तो  इनके  भ्रमणकारी  लोग  जब  बैगन
 प्लाट  करने  लगते  है  तो  उनसे  कुछ  सौदा
 करते  हैं  कि  उनकी  इच्छा  के  भ्रनुसार  कैसे
 सामान  झालोद  किया  जाय।  एक  यह  तके

 होता  है  कौर  उसके  पीछे  कहा  करते  हैं  कि
 अगर  दिल्‍ली  स्टेशन  पर  उतारा  भया  था
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 कानपुर  स्टेशन  पर  उतारा  गया  तो  वहां
 मजदूर  मुश्किल  से  मिलते  हैं,  यह  श्रम  का

 बहाना  बनते  हैं

 दूसरा  बहाना  बनाया  करता  है  व्यापारी
 कि  सील  टूट  गई  है  कौर  उसमें  साजिश  रहा
 करती  है,  जब  रेल  के  बैगन  चलते  रहते  हैं,
 सील  बन्द  रहती  है  तो  कोई  इनका  कर्मचारी
 या  व्यापारियों  का  आदमी  हुह  कर  सील  धीरे  से
 तोड़  देता  है।  वहीं  कोई  मजबूत  सील  नहीं
 हुआ  करती  कौर  तब  वे  कहा  करते  हैं  कि  हम
 नहीं  उतारेंगे  शौर  इसमें  25-30  दिन  तक,
 पूरे  महीने  तक  बैंगन  खड़ा  रहता  है।  इनके
 ग्रधिकारी  कौर  कर्मचारी  सब  खड़े  देखते
 रहते  हैं  कौर  दोनों  की  लेनदेन  चलती  है।
 जैसा  अटलजी  ने  कहा  कोई  सांठगांठ  रहती  है
 क्या  और  जेसा  एस०  एम०  बनर्जी  ने  इशारा
 किया  कि  कर्मचारियों  में श्रौर  व्यापारियों  में
 कोई  सांठगांठ  होती  है  क्या,  नौकरशाहों  शौर

 थलीशाहों  में  कोई  सांठगांठ  है  क्या?  तो

 यह  सांठगांठ  मेरे  ख्याल  में  नौकरशाही,  थली-

 शाह  धौर  नेताशाह  तीनों  की  होती  है,  तीनों
 का  तिगुना  बना  हुआ  है  शौर  तीनों  की
 सांठगांठ  रहती  है।

 दूसरी  बत--एक  तरफ  तो  मालगाड़ी  के
 डिब्बों  के  अभाव  में  जैसा  कि  भ्र भी  बताया
 गया  कि  बम्बई  में  नमक  दो  रुपये  किलो  बिकने
 लगा  और  कच्छ  के  रन  के  ग्रास पास  नमक
 का  काम  करने  वाले  मजदूर  झालें  बेकार
 होने  की  हालत  में  झा  गये  हैं।  यह  राज
 अखबारों  में  छपा  हैं।  दूसरी  तरफ  यह  केवल
 व्यापारियों  वाली  बात  नहीं  है,  प्रनलोडिग
 वाली  बात  नहीं  है।  जिस  किसी  भी  रेलवे
 स्टेशन  पर  चले  जाइये,  हर  स्टेशन  पर  दो-  चार
 रेलगाड़ी  के  डिब्बे  फालतू  पड़े  रहते  हैं,  मरम्मत
 के  नाम  पर  खाली  रहते  हैं।  मरम्मत  के
 नाम  पर  खाली  रहने  का  एक.  ही  कारण  होता
 है  कि  उसके  लिए  जिस.  मसाले  की  जरूरत

 होती  है  ब्रास  की,  जूट  की,  तेल  की  या  और
 कोई  मसाला  होगा,  ये  सारे  के  सारे  मसाले

 वहां  के  भ्रमणकारी  और  कर्मचारी  चोरी  से
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 de  दिये  रहे  हैं  कौर  सालों  सौल  वे  डिस्

 यहीं  खड़े  हते  हैं।  जेबे  कभी  उधर  में  जेहि यें,
 उसी  नम्बर  का  डिब्बा  वहाँ  खाली  पडी
 मिलेगा।  तो  क्‍या  उन  डिब्बों  की  मरम्मत  के

 लिए  भी  कभी  आप  ने  सोचा  है?  हालांकि
 इसे  कालिया  प्रफेशन  से  उसका  रिश्ता  नहीं
 निकलता  लेकिन  सोचना  चाहिए।

 तीसरा  जो  मैंने  म्लमरत  कहा  रेल  विभाग

 को,  उसके  पीछे  मेरा  कवि  हैं  कि  इनकी  माल-

 गाड़ी  का  डिब्बा  रनिंग  पोजीशन  में  कहां  है
 उसके  ब्लेयर  एबाउट्स  के  बारे  में  रेल  मंत्रालय
 को,  इनकी  सरकार  को  कोई  जानकारी  नहीं  है  1
 कभी-कभी  ये  सालाना  सेंटर  करते  हैं  तो  भी
 उसमें  20-30  प्रतिशत  का  पत्ता  ही  नहीं
 रहता  कि  वह  डिब्बा  कहां  है  कौर  इस  हालत
 में  यह  तय  है  कि  डिब्बे  में  दौर  माल  की

 ढोवाई  में  कमी  पड़े!  ही  t

 चौथी  बाल  मैं  कहना  चाहता  हूं,  असल
 में  सवाल  के  साथ-साथ  इनको  समझा  देना  भी
 जरूरी  होगा,  नहीं  तो  ये  टाल  देते  हैं  1

 प्रत्यक्ष  महोदय  ;  सिफ  एक  ही  सवाल
 कर  सकते  हैं  वा  फिर  जोड़े  जाडे  कर  करिये।

 एक  से  ज्यादा  नहीं  कर  संकते  |

 शो  जंनेंदवरें  सिर  :  चोथी  बात  मैं  येह
 कहना  चाहता  हूं  कि  जब  ये  व्यापारियों  से  माल
 की  दावों  लिया  करते  हैं  तो  इंच का  कोई
 मियां  होता  चाहिए  कि  डिब्बों  जब  रॉलिंग

 पोज़ीशन  में  रहता  है  तो  उसकी  आमदनी
 क्या  होती  है  क्‍योंकि  रेलवे  मुह कं सी  एक
 व्यापारिक  मुहकमा  भी  हैं,  केवल  सरकारी

 मुहक॑मा  नहीं  है,  तॉँ  माल  की  ढोवाई  में  डिब्बा

 अगर  बनिये  पी ज़ीशन  में  रहें  तो  कितना
 कमा वें गां  भर  एक  दिन,  दो  दिन  थी  तीन  दिने
 जितने  भी  दिन  रुका  रहा  तौ  क्यों  भाप
 ब्योपोरियों  से  उतना  डॉ  करते  हैं?  नहीं
 करते  हैं  उस  हिसाब  से  तो  मैं  कहूंगा  कि  केबल
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 नॉकिरेशोह  दों दी  नहीँ  है,  इनकी  नीतियाँ  ६, अ

 दीपीं हैं।

 फिर  बढ़ेन्बडे  व्यपास्थिों  को  मालगाड़ी
 के  1:  एलाट  करने  में  या  मिलेगी  एलान
 करने  में  थे  घुंस  लिया  करते  हैं  और  हम  को  तो
 यहाँ  तक  खबर  लगी  है  कि  झिरिया  की  कोयला
 खाते  से  एक  मालगाड़ी  एलाट  करने  में  साके-सार्क
 हजार  रुपये  की  रिश्वत  रेल  मंत्रालय  लिया
 करता  हैं।  रेल  मंत्रालय  की  जो  हु पल रव  है
 कपूर  आयोग  को  लेकर  के,  श्रेणी  हम  जागरण
 अख़बार  पढ़  रहै  थे  ती  पहली  हेडिंग  उसमें
 है  कि  रेलवे  मंगनी  पर  कानपुर  की  फर्मों  के
 लाखों  रपये  हैं।  पह  सारा  देखते  के  बावे
 हमको  कमी-कभी  लगता  है  कि  जैसे  कोई
 बड़े  का  घर  हो  और  रखवाली  में  कुत्ता
 रख  दिया  जाय  तो  सामान  रुक  जायेगा  ?

 झरिया  महोदय  :  देखिए  यह  बहुत  के
 लिए  तो  होता  नहीं,  प्रश्न  के  लिए  होता  हैं।
 थोड़ी  सी  भूमिका  उसमें  लग  जाती  है  लेकिन
 ड्राप  तो  तमाम  दुनिया  की  बातें  एक  में  ही
 करना  चाहते  हैं।  दो  तीन  चार  मिनट  में
 प्रश्न  खत्म  हो  जाना  चाहिए  और  मैं  त।न-चार
 मिनट  से  घंटी  बजा  रहा  हूं,  जब  मैं  बताता  हूं
 तो  बाप  उधर  मुंह  कर  लेते  हैं।

 eft  अम भेष वेर  सिश  :  मैं  शकों  दो  सवाल
 करना  चाहता  हूं।

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  एक  ही  कर  सकते  हैं
 नियम  के  मुताबिक  ।  लेकिन  बाप  ने  एक  में  ही
 णुफाथ  जोड़  लिया,  [३  भी  मैं  चुप  रहता  हूं,
 लेकिन  बाप  तो  हटने  का  नाम  ही  नहीं  लेते  ।

 यह  बहुत  ही  गलत  है।  सारी  बात  भरत
 कर  रहे  हैं  भाप

 भी  जनेश्वर  सीटें:  ती  एंकर  तो  मैंने
 मरम्मत  वालीं  बात  की  कि  मरेंम्म॑तं  के  नौमी
 पर  जिस  तरह  से  मालगाड़ी  के  डिन  स्टेशनों
 पर  पड़ें  रहते  हैं  उसके  बरीं  मैं  मंत्री  जी  बपी

 करेंगे?  दूसरे  जिस  हँरहू  से  ब्यारी  लॉग”
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 यह  कहा  करते  हैं  कि  मजदूर  नहीं  है  तो  क्‍या
 मंत्री  जी  ऐसा  करेंगे  कि  अपने  रेल  मुहकम
 की  तरफ  से  परमानेंट  एम्प्लाईज  रखेंगे  भौहें

 बुकिंग  करते  समय  थे  व्यापारियों  से  उन

 एम्प्लाईज  दा  भी  बाजे  ले  लेंगें  पैदा  जैसे  ही
 स्टेशन  पर  आता  हैं  वे  ही  कर्मचारी  सामान
 उतार  देंगे  और  मजदूर  को  बहाना  व्यापारी

 नहीं  बना  पायेगा।  प्रीत  में  भारत  सरबर  से
 मैं  पूछना  चाहूंगा  कि  क्या  भारत  सरकार
 कोई  संसदीय  समिति  ऐसी  बिठायेगी  जो  पुरे
 रेलवे  महकमे  में  हिन्दुस्तान  की  ख्  व्यवस्था
 वा  भहूंगाई  को  भौर  भी  जटिल  बनाने  की  जो
 साजिश  चल  रही  है  उस  साजिश  का  परदा-
 दस  वर  रुके  जिससे  देश  की  जनता  के  सामने
 सफाई  हो  सके  ?

 थी  मुहम्मद  शफ़ी  कुरेशी  :  मित्रा  जी  ने
 लो  पहले  शुरू  नाथा  करार  जो  बाद  में  कहा
 कमर  उस  हद  तवा  ही  भ्र पने  को  रखते  तो  मैं
 समझता  कि  इनको  बड़ी  फिक्र  &  1  जनता
 को  चीज  बड़ी  महंगी  मिल  रही  हैं।  लेकिन
 बीच  में  जो  कुछ  उन्होंने  कहा  यह  तो  हमारी
 बदकिस्मती  है  कि  हमारे  भ्रपोजीयन  के  लोग
 जो  हैं  वे छोटी  छोटी  बातों  में  उलझ  कर  रसल
 भूसे  की  साफ  ध्यान  नहीं  देते  ।  मैं  समझता
 था  कि  जिस  तरीके  से  फ्रंटल  बिहारी  वाजपेयी
 जी  ने  इस  मसले  को  बढ़े  ही  सिस्टिम  तरीके  से
 झठाथा  है  शीर  लोग  भी  शायद  उनकी  पैरवी
 कर  रहे  हैं  ऐसी  बात  करेंगे।  इन्होंने  महा  कि
 हमारे  मंत्रालय  में  गृह  मंत्र/लथ  के  सत्य  तालमेल
 महीं  है।  यह  गलत  बात  है।  यह  भी  इल्ज़ाम
 समाया  कि  जो  मैं  बयान  देता  हुं  उस  पर  शायद
 चु  डॉट  पड़ेगी  ।  जो  बयान  मैं  देता  हूं  जिम्मे-
 बासी  से  देता  हूं  शोर  उसमें  किसी  किस्म  की
 कॉंड्रोडिक्शन'  महीं  है  क्योंकि  जो  कुछ  भी  में
 कहता  हूं  वह  गर्वमेंट  की  पालिसी  के  बिलकुल
 मुताबिक  होता  है  भोर  ऐसी  बात  नहीं  है  कि
 इतनी  भी  ताकत  हमारे  पास  नहीं  है  कि  हस
 कुछ  भी  करता  चाहें  तो  न  कर  सके  लेकिन
 जहां-जहां  अकरण  होती  है  जैसे  मैंने  खुब  ही
 बयान  में  पढ़ा  कि  26  तारीख़  को  जो  वकास
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 दिया  है  उस  पर  प्रबल  किया  मया है  भोर
 टाइम  घटा  कर  22  दिन  से  7  दिन  का  कर
 दिया  जायेगा।  तो  जाहिर  है  कि  जो  बातें

 इन्होंने  उठाई,  जो  कालिंग  अटेंशन  का  मसला
 था  उसका  जवाब  मैंने  दे  दिया  बाकी  जो  भी
 इल्जाम  लगाये  वह  ती  मैं  समझता  हूँ  कि
 एक  भी  इल्ज़ाम  ऐसा  नहीं  कि  जिसे  वें  सबसे-
 शिष्ट  कर  सके  ।

 भी  नेवर  मिश्र  :  नहीं,  जैसे  मैंने  कहा
 है  कि  व्यापारी  यह्  बहाना  लेता  है  कि  हम  को
 मजहर  नहीं  मिलते  इसलिए  सामान  नहीं
 उतारते  या  यह  बहाना  बनाते  हैंः  सील  टूट
 कई  है  उसका  ती  जवाब  दीजिये।  बाकी  बात
 जाप  को  बरी  लगती  है,  बाट  लगती  है  तो  वात
 दूसरी  है  |

 थी  मुहम्मद  1...  कुरेशी  :  नहीं,  बुरी
 नहीं  लगती  है।  ड्राप  की  जो  भ्रच्छी  बात  है
 उसको  तो  पसंद  हीं  लगा  जो  बुरी  बात

 कहेंगे  उसको  भी  समझाने  की  कोशिश  करूंगा
 कि  वह  मत  करिये ।  इन्होंने  इल्जाम  लगाया
 कि  मिलीभगत  है  व्यापारियों  और  कर्मचारियों
 की  कि  व्हारफज  लगा  देंगें  कौर  बाद  से  माफ
 कर  देंगे,  यह  बात  गलत  हैं।  मेरे  पास  आंकड़े
 मौजूद  हैं  20  दिन  के  i  सितम्बर  से  20
 सितम्बर  के,  इसमें  व्हारफेज  बिल्ली  एरिया  मैं
 16,157  रुपया  लगाया  गया  शौर  5,9  0

 रपये  वसूल  लिये  गये।  98.  5  परसेंट  वसूल
 किया  गया  |

 शनी  जनेश्वर  मिश्र :  एक  वेतन  रिंग
 पोजीशन  में  जितना  कमाता  है  क्‍या  उतना

 जुर्माना  श्राप  उनसे  लेते  हैं?  क्योंकि  इसमें
 रेलवे  महकमे  का  नुकसान  होता  है।

 झटकों  महोदय:  पहले  प्रगति  बारी  मैं

 बोलते  हैं  फिर  दूसरे  की  बारी  में  बोलते  हैं  t

 wa  भाष  कह  रहे  थे  तो  वह  भी  दरमियान  में
 ws  सकते  थे,  लेकिन  वहू  नहीं  उठे,  बड़े  सब्र
 ले  उन्होंने  सुना  तो  य  भाष  भी  परेशान  मत
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 [  sever  महोदय  ]
 कीजिये।  आप  ने  अच्छी  बात  कही  या
 उनकी  मर्जी  के  खिलाफ  बात  कही  मगर

 उन्होंने  सुना  तो  श्राप  भी  सुनें।

 बनी  मुहम्मद  फ्री  कुरैशी  :  में  ने कहा कि
 'टोटल  डेमरेज  जो  लगाया  गया  वह  6,157
 रुपये  था,  उसका  98.  5  प्रतिशत  लिया  गया  |
 इसी  तरह  से  वार फेज  तकरीबन  2  लाख
 4  हजार  रुपये  था,  उसमें  85  प्रतिशत  के  करीब
 रिकवर  कर  लिया  है।  ऐसा  नहीं  हैं  कि  सब
 माफ़  किया  जाता  है  t  लेकिन  यह  ज़रूर  है  कि
 (किसी-किसी  खास  मौके  पर  व्यापारियों  को

 ऑआश्किल  होती  हैं  तो उसको  देख  कर  थोड़ा  बहुत
 कम  कर  दिया  जाता  है,  लेकिन  बिलकुल  माफ़
 महीं  किया  जाता  हूँ  1

 जहां  तक  'एसेन्शल  कमाडिटीज  का

 ताल्लुक  है  हम  नियम  में  तबदीली  करने  की
 कोशिश  कर  रहे  हैं  ताकि  इसमें  कोई  माफ़ी
 न  हो  शौर  जो  लगाया  जाये  उसकी  पूरी
 रिकवरी  की  जाये  |

 जहां  तक  उनकी  दूसरी  एलीगेशरुज़  का

 ताल्लुक  है,  वे  बिलकुल  बेबुनियाद  हैं,  गलत  हैं  1

 ी  नवल  किशोर  ह्ार्भा  (बोसा  )  1
 अध्यक्ष  महोदय,  जिस  विषय  पर  राज  सदन  में
 इस  काल-एलेक्शन  के  ज़रिये  चर्चा  हो  रही  है,
 यह  एक  ऐसा  विषय  है  जिससे  एक  नई  बात
 का  पता  लगता  है  कि  हमारे  देश  के  व्यापारी
 आज  देश  में  जो  प्रभाव  की  स्थिति  है  उसमें
 किस  कदर  अपनी  भ्रमण  से  काम  लेकर  जनता
 को  चीज़ों  के  मिलने  में  कठिनाइयां  पैदा  करते

 हैं।  असल  में  हमारे  देश  में  महंगाई  चीज़ों  की
 कमी  के  कारण  नहीं  है,  बल्कि  व्यापारियों  की

 बुद्धि  के  कारण  जो  अभाव  की  स्थिति  पैदा

 होती  है,  उसके  कारण  महंगाई  बढ़ती  है।

 मुझे  स  बात  की  खुशी  है  कि  हमारे
 आती  साहब  ने  यह  प्राश्वासन  दिया  है  कि  थे

 जलवे  समस्या  में  संशोधन  करेंगे  शौर  सात  दिन
 के  प्रसाद  ही  माल  को  डिस्पोज  भाई  करने  की
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 कार्यवाही  करेंगे।  &  इस  भाश्वासन  को
 मानते  हुए  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  जब  रेलवे

 एक्ट  की  घारा  55  शौर  56  के  तेहत  एक
 निश्चित  अवधि  तय  हैं,  तो  फिर  क्या  वे  बल्ज  में
 संशोधन  करके  उस  एक्ट  के  प्रावधान  को  बदल
 सकेंगे  ?  क्‍या  उन्होंने  इस  बात  को  एक्ज्ञामिन
 कर  लिया  है?

 इसके  साथ-साथ  उनको  यह  भी  देखना
 जरूरी  है  कि  जैसा  उन्होंने  आश्वासन  दिया  है
 कि  जब  वे  माल  को  नीलाम  करते  हैं  तो
 व्यापारी  सांठगांठ  करके  उस  माल  का  उतना
 दाम  नहीं  उठने  देते,  जो  कि  उसकी  असली
 कीमत  है,  इस  लिये  हम  उस  माल  को  सुपर
 बाजार  के  ज़रिये  या  कोआपरेटिव  स्टोर  के
 ज़रिये  बिकवायेंगे।  क्या  रेलवे  कानून  के
 झन्तगंत  जो  नीलाम  की  व्यवस्था  है,  उसको
 भाप  रूल्स  के  ज़रिये  बदल  कर  यह  भ्रधिकार
 लेने  के  लिये  सक्षम  हैं।  यदि  ऐसा  सम्भव
 न  हो  तो  बाप  को  रेलवे  कानून  में  संशोधन
 करना  पड़ेगा।  सिर्फ  माल  बिकवा  देने  से
 काम  नहीं  चलेगा,  माल  को  नीलाम  कर  देने  से
 काम  नहीं  चलेगा,  ज़रूरत  इस  बात  की  है  कि
 व्यापारियों  को  जो  रेस्पैक्टेबिलिटी  मिली  हुई
 है,  वह  खत्म  होनी  चाहिए  1  राज  इका तामसिक
 अफेयर  करने  वाले  लोग  जुर्माने  देकर  या

 थोड़ी  बहुत  रकम  देकर  छूट  जाते  हैं,  इससे
 उनका  कुछ  नहीं  बिगड़ता।  इकॉनोमिक
 झाफेस्स  करने  वाले  लोगों  के  खिलाफ़  सख्त

 कार्यवाही  होनी  चाहिए  |  यदि  भाप  डी भाई
 कार  और  भीसा  के  तेहत  कार्यवाही  नहीं
 कर  सकते,  तो  भी  भाप  रेलवे  एक्ट  में  संशोधन
 कर  सकते  हैं,  एसेन्शल  कमाडिटीज़  एक्ट  के

 तेहत  यह  प्राधिकार  ले  सकते  हैं।  मैं  चाहता हूं
 कि  भाप  इसके  लिये  अ्रपने  कानून  को  ठीक

 तरह  से  एक्ज्ामिन  करें,  ऐसे  लोगों  का  माल
 जीत'  करने  के  साथ-साथ  उनको  जेल  में  भी
 डाला  जाना  चाहिए,  सजा  दी  जानी  चाहिए,
 ताकि  यह्  प्रवृत्ति  हमेशा  के  लिये  बन्द  हो
 आय  जि
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 मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हुं--क्या
 आपने  इस  पर  भी  विचार  किया  है  कि  इस
 बारे  में  राज्य  सरकारों  को  लिखा  जाय,  गृह
 मंत्रालय  की  मारफत  राज्य  सरकारों  पर  दवाव
 डलवायें  कि  इस  तरह  के  झाफेन्स  करने  वाले
 लोग  कहीं  किसी  तरह  से  जुर्माने  कौर  माल
 की  ज़ब्त  से  ही  न  छटे  बल्कि  उनके  खिलाफ़

 कानूनी  कार्यवाही  भी  हो  1

 शी  म्‌हस्मद  शकी  करेगी:  अ्रध्यक्ष

 महोदय,  रेलवे  ig  करोड़  टन  माल  की  ढुलाई
 करती  हैं।  बहुत  कम  लोग  ऐसे  हैं  जो  इस
 किस्म  की  श्रतस्कुमुलस  एक्टिविटीज  में  इन्डिज़
 होते  हूँ  ।

 श्री  नवल  किशोर  शर्मा  :  ग्राम  तो  उनकी
 तादाद  काफ़ी  हो  गई  है।

 शी  मुहम्मद  शी  कुरती :  मैं  यह  मानने
 को  तैयार  नहीं  हुं  कि  सब  ईमान  हैं,  लेकिन
 चन्द  ज़रूर  बेइमान  हैं  जो  बेईमानी  करके
 नाजायज़  फायदा  उठाते  हैं।  उनके  खिलाफ़
 कार्यवाही  करने  के  लिये  हमने  फैसला  किया
 हैं  कि  टाइम  को  कम  कर  देंगे।  झगर  इसमें
 कोई  कानूनी  रुकावट  शाई  तो  उसको  दूर
 किया  जा  सकता  हैं।

 लेकिन  जहां  तक  रेलवे  की  बंगाल  के
 इस्तेमाल  का  ताल्लुक  है  गर  इनके  इस्तेमाल
 में  कोई  रुकावट  पैदा  होती  है  तो  उसको  दूर
 करने  के  लिये,  जैसा  मेम्बर  साहब  ने  कहा  है,
 हम  को  कानून  में  कोई  तरमीम  लानी  पड़ेगी
 और  वह  तरमीम  हम  जरूर  लायेंगे,  क्योंकि
 बदले  हुए  हालात  के  तेहत  नगर  कानून  न
 बदला  जाय  तो  बह  कान न  बेकार  हो  जाता  है  1

 38.24  hrs.

 COMMITTEE  ON  THE  WELFARE
 OF  SCHEDULED  CASTES  AND

 SCHEDULED  TRIBES
 TWeNTyY-rIcHTH  «AND  TWENTY-NINTH

 REPORTS

 SHRI  D.  BASUMATARI  (Kokra-
 jhar):  I  beg  to  present  the  folowing
 Reports  of  the  Committee  on  the  Wel-
 fare  of  Scheduled  Castes  and  Sche-
 duleg  Tribes:—

 qd)  Twenty-eighth  Report  on
 action  taken  by  Government  on  the
 Tecommendations  contained  in  their
 Fourteenth  Report  on  the  Ministry
 of  Steel  and  Mineg  (Department  of
 Steel)—Reservationg  for,  and’  em-
 ployment  of,  scheduled  castes  and
 scheduled  tribes  in  (i)  the  Hindus-
 tan  Steel  Limiteq  (Headquarters
 Organisation);  (ii)  Bhilai  Steel
 Plant;  (iii)  Rourkela  Steel  Plant;
 (iv)  Durgapur  Steel  Plant;  and  (vy,
 Bokaro  Steel  Limited.

 (2)  Twenty-ninth  Report  gn  action
 taken  by  Government  on  the  recom-
 mendations  contained  in  their  Nine-
 teenth  Report  on  the  Ministry  of
 Shipping  and  Transport  (Transport
 Wing)—Reservation  for,  and  em-
 ployment  of,  scheduled  castes  and
 scheduled  tribes  in  selecteq  Major
 Ports  viz.,  Bombay,  Mormugao  and
 Cochin  on  West  Coast;  and  Madras,
 Visakhapatnam  and  Calcutta  on
 East  Coast

 3.26  hrs,

 PETITION  RE  NATIONALISATION
 OF  PLANTATION  INDUSTRY  AND
 TRADE

 SHRI  BIREN  DUTTA  (Tripura
 West):  I  beg  to  present  a  petition
 signed  by  Shri  Rattan  Lal  Brahman,
 Vice-President,  All-India  Plantation

 Workers  Federation,  Calcutta,  and
 others  regarding  nationalisation  of
 plantation  industry  and  trade.

 STATEMENT  CORRECTING  ANSW-
 ER  TO  STARRED  QUESTION  NO.
 668  RE  UNIFORMITY  IN  SELECTION

 ETC.  OF  VICE-CHANCELLORS

 MR.  SPEAKER:  Prof,  Nurul  Hasa’,
 may  lay  the  statement  om  the  Table.  ,
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 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (PROF,  8.  NURUL  HASAN);  I  beg  to
 lay  on  the  Table  a  statement  correct-
 ing  the  reply  given  to  Parts  (b)  and
 (c)  of  Starred  Question  No.  668  on
 I5th  April,  974  by  Shri  N.  C.  Parashar
 regarding  uniformity  in  selection,
 appointment  and  tenure  of  Vice-
 Chancellors.

 Statement

 In  reply  to  Parts  (b)  and  (c)  of  the
 Starred  Question  No.  668  asked  by
 Shri  N,  C.  Parashar  on  April  ‘15,  974
 in  this  House  regarding  uniformity  in
 selection,  appointment  and  tenure  of
 Vice-Chancellors,  it  was  stateq  that
 the  age  of  retirement  of  Vice-Chancel-
 lors  of  Central  Universities  is  65  years.
 The  position  stated  wag  slightly  in-
 correct,  While  necessary  provision
 for  the  retirement  of  the  Vice-Chancel-
 lors  at  the  age  of  65  years  has  been
 made  in  the  Statutes  of  the  Aligarh
 Muslim  University,  Delhi  University,
 Jawaharlal  Nehru  University,  North-
 Fastern  Hill  University  and  the
 Visva-Bharati,  proposal  for  making  8
 similar  provision  in  the  Statutes  of  the
 Banaras  Hindu  University  is  still  under
 consideration.

 It  is  regretted  that  the  inaccuracy
 could  not  be  detected  earlier.

 वित

 83.48  hrs.

 RE  CONDUCT  OF  MEMBER

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  भाग  के  सामने  यह
 बात  बड़ी  सोच-समझ  कर  कह  रहा  हूँ--
 मेरे  पास  एक-आध  मेम्बर  ने  लिख  कर  भी  भेजा
 है,  एक  मेम्बर  साहब  ने  ज़बानी  भी  बात  की

 है,  प्र पोज़ीशन  के  शौर  इधर  के  मेम्बरों  ने  भी

 कहा  है---इस  हाउस  के  एक  मेम्बर  कुछ  दिन

 हुए  किसी  गलत  हालत  में  इस  हाउस  में  झा
 गये  शौर  काफ़ी  शोर  शराबा  किया  |  चेयरमैन
 ने  भी  प्रिया  खुलासा  करवाने  के  लिये  कहा--
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 चलो,  मेरी  गलती  थी,  छोड़  जाइये  1  मैंने
 इस  बारे  में  कुछ  मैम्बर्स  से  सलाह  की  है  कि
 क्या  करना  चाहिये  |  किसी  ने  भी  उसको

 एप्रूव  नहीं  किया  कि  ऐसा  करकट  होना  चाहिये
 मेरे  पास  दो-तीन  दफ़ा  पहले  भी  शिकायतें
 शाई  हैं  कि  ऐसी  हालत  में  वीसी  बिज़नस मनत
 के  पास  चले  गये,  कभी  होटल  में  चले  गय

 श्री  एस०  एमू०  बीजों  (कानपुर)  :
 उन्होंने  ग्राण्ड  होटल  में  बैठ  कर  थियेटर  किया
 था।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  ऐसी  बहुत  सी  शिकायते
 मेरी  नोटिस  में  आई  थी,  मैंने  कुछ  लोगों  से
 भी  प्रिया  था,  फिर  भी  उनको  बेनिफिट  दे
 दिया  गया-क्रूर  पी  कर  वह  बैठते  हैं।
 लेकिन  बढ़ते-बढ़ते  काम  ज्यादा  खराब  हो
 गया  कि  वह  अन्दर  तक  भी  पहुंचे  ।  तो  मैं
 श्राप  को  यकीन  दिखाता  हूं  कि  मैं  इस  के  बारे
 में  एक्शन  लेने  के  लिये  सोच  रहा  हूं  ।  मैंने
 सोचा  कि  इतना  ही  कह  दूं,  नाम  नही  लेता,
 सभी  जानते  हैं,  देखिये  दुनिया  में  घर  बैठे

 कुछ  करते  हैं,  बाहर  भी  कुछ  करते  हैं  और
 'भ्राज॑वल  तो  बसी  से  कहा  भी  नहीं  जा  सकता,
 लेकिन  हाउस  में  आ  कर  एसे  करें  मैं  इसको
 बर्दाश्त  करने  के  लिये  तैयार  नहीं  हूं  7  बाहर
 हो  जाये  तो  उसकी  रेमे डी  भी  अवलम्बित
 है  पुलिस  के  हवाले  षिप्य  जा  सकते  हैं,  लेकिन
 हाउस  के  भ्रमर  तो  मैं  शौर  हाउस  ही  एक्शन
 ले  सकते  हैं  -  इसलिय  कुछ  कच्छ।  बात  नहों
 जंची  n  तीन  साल  से  तीन-चार  मतंवा  शिकायत
 पायी,  पहले  कहीं  बिज़नेस मंत  के  पास  चले  गये
 यह  नहीं  दोगे,  वह  नहीं  करोगे,  मुझे  कहा  गया  1
 लेकिन  कुछ  हद  होनी  चाहिये  1  बाहर  होते-
 होते  हाउस  में  शब  करा  गये,  शौर  बेचारे  चेयरमेन
 ने  अपनी  खलासी  कराने  के  लिये  गले  से  उत्तारी
 बात इसलिये  दोनों  तरफ  से  मुझ  को  कहा
 गया।  यह  न  सोचिये  कि  इसमें  मैं  चुप  बेठा
 मैं  हुं।  सोच  रहा  हूं  कि  क्या  करना  चाहिये  ॥
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 43.30  hrs.

 MATTER  UNDER  RULE  377

 NEED  FOR  HUMANE  TREATMENT  AND
 GRANT  OF  POLITICAL  PRISONERS’  STATUS
 TO  PERSONS  DETAINED  In  West  BENGAL

 AND  OTHER  STATEs,

 SHRI  H,  N.  MUKERJEE  (Calcutta-
 North-East):  Sir,  with  your  king  in-
 dulgence,  I  wish  under  rule  377  v0
 draw  the  attention  of  the  House,  and
 particularly  of  the  Home  Minister  and
 the  Prime  Minister,  to  a  statement  re-
 cently  issued  over  the  signature  of
 hundreds  of  well-known  academics  of
 the  United  States,  Canada  and  Swe-
 den,  including  most  of  the  better
 known  Indian  scholars  residing  in
 those  countries,  under  the  leadership
 of  a  very  eminent  intellectual,  Profes-
 sor  Paul  Sweezy  of  Harvard,  which
 has  appeared  in  the  Monthly  Review
 of  New  York,  in  which  they  have  ask-
 ed  ihe  Indian  Government  to  grant
 political  prisoners  the  status  of  politi-
 cal  detenug  and  cease  to  practise  tor-
 jure  ang  certain  other  mialpractices,
 which  have  been  widely  reported  and
 to  which  some  of  us  have  also  given
 testimony.  In  West  Bengal  alone,
 according  to  Government  estimates,
 there  are  10,000  political  prisuners,
 and  30.000  according  to  other  non-offi-
 cial  estimates,  who  are  detained  with-
 out  trial,  or  under  trial  or  conviction,
 and  there  have  been  many  cases  of
 unspeakable  atrocities  reported  io
 have  been  perpetrated  on  women  pri-
 soners,  some  of  whom  have  been  in-
 tervieweq  by  our  colleague  in  this
 House,  Shri  Indrajit  Gupta,  and  letters
 have  been  sent  to  the  Prime  Minister
 about  it,  because  all  that  sort  of  thing
 ig  reminiscent  of  Nazi  barbarity.  I
 see  also  the  hand-cuffing  in  court  of
 political  prisoners,  political  arrestees
 like  Shri  Gopal  Mazumdar,  Editor,
 Weekly  Deshabrati,  and  also  the  well-
 known  Andhra  writers  Varavara  Rao
 and  Chalabanda  Raju,  who  were  taken
 before  the  court  in  hand-cuffs.

 In  West  Bengal  and  Andhra,  parti-
 cularly  in  Andhra  under  the  leader-
 ship  of  the  Viplav  Sahitya  Gosthi,
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 with  which  such  well-known  writers
 as  Sri  Sri  are  associated,  statements’
 have  been  made,  alleging  torture  in
 jail  and  that  sort  of  thing.

 I  remember  in  949  when  in  West
 Bengal  there  was  a  long  hunger  strike
 in  jail,  in  which  I  myself  participated,
 and  there  had  been  shoutings  in  the
 streets  when  the  wife  of  our  colleazue
 Dr.  Ranen  Sey  was  shot  dead,  at  that
 Particular  point  of  time  Dr.  B.  fom
 Roy  had  given  an  assurance,  which
 was  implemented  at  that  time,  that
 all  those  people  arrested  in  connection
 with  the  popular  movement  would
 have  the  status  of  political  prisones's.

 Now  on  account  of  whatever  despo-
 tism  is  prevailing,  and  perhaps  because
 of  the  activities  which  we  are  unaware
 of,  the  undiscloseq  role  and  activities
 of  the  Research  and  Analysis  Wing  of
 the  Gevernment  of  India,  this  country
 is  being  accused  of  treating  political
 prisonerg  in  the  most  barbarous  fash-
 ion,  and  academics  whose  number
 run  to  more  than  several  hundreds,
 including  Indian  intellectuals  residing
 abroad,  have  come  together  to  protest
 ६0  Government  about  it.  This  is  slur-
 ring  the  image  of  our  country,  and  it
 would  be  witb  good  reason  if  all  these
 things  are  true.  and  we  can  vouchsafe
 for  it  that  much  of  it  is  true.

 Therefore,  I  wish  very  urgently  this
 matter  is  communicated  to  the  Prime
 Minister.  I  am  sorry  to  notice  that
 none  of  the  Ministers  concerned  is
 here,  but  I  suppose  the  Deputy  Minis-
 ter  of  Parliamentary  Affairs—]I  sup-
 pose  he  is  holding  that  sort  of  port-
 folio—will  make  it  a  special  pcint  to
 convey  it  to  the  Prime  Minister  that
 this  kind  of  thing  appearing  in  the
 international  press  and  this  kind  of
 scandalising  of  our  country  should  not
 be  allowed  tc  pass  muster,  that  we
 should  have  a  defence,  and  in  regard
 to  the  allegations  that  we  ourselves
 have  tried  ta  convey  to  the  Prime
 Minister  about  torture  practised  on
 political  prisonrs  in  jail  as  well  as
 after  arrest,  this  practice  should  be
 put  an  end  to  immediately  without
 any  kind  of  equivocation  whatsoever.
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 3.35  hours
 (Mr.  Deputy-Speaxer  in  the  Chair]
 SOME  HON.  MEMBERS  rose—.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  I  find
 only  the  name  of  Shri  Mukerjee  here
 under  rule  377  but  so  many  of  you  are
 standing  up.  I  really  do  not  know
 what  you  all  want  to  say.

 SHRI  VAYALAR  RAVI  (Chirayin-
 kil):  Sir,  I  would  like  to  draw  the
 attention  of  the  House  and  the  Home
 Minister  to  what  happened  yesterday in  Lucknow.  The  report  §  says  that
 hundreds  and  thousands  of  students
 went  on  a  rampage,  looting  and  stop-
 Ping  buses...  ate

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  How  does
 it  come  in  here?

 SHRI  VAYALAR  RAVI:  Because
 the  railway  property  also  is  involved.

 After  attending  the  Jayaprakash
 Narayan  meeting,  they  went  on  a  ram-
 page.  The  transport  workers  went  on
 strike.  There  wag  an  attack  on  trans-
 port  workers.  They  askeg  the  bus
 conductors  and  drivers  to  take  buses
 in  the  direction  in  which  they  want-
 ed.  One  conductor  wag  assaulted,  He
 is  in  the  hospital.  This  act  of  stu-
 dents’  violence  and  rampage  took
 place  after  attending  the  Jayaprakash
 Narayn  meeting.  They  even  attacked
 the  railway  property.  That  is  why  I
 have  raised  this  issue  in  the  House.

 श्री  सजा  लिये  (वांका)  :  मैं  प्रोफेसर

 हिरेन  मुखर्जी  को  बधाई  देता  चाहता  हूं  कि

 एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  सवाल  की  और.

 MR,  DEPUTY-SPEAKER:  I  do  not
 want  this  to  go  into  a  debate.  You
 cannot  refer  to  this.  If  you  have  any
 new  point  to  make,  you  mention  it.
 But  you  are  referring  to  the  same
 thing.

 श्री  मयु  लिमये  :  मैं  एक  नई  वोट  जोड़

 रहा  हूं  ।  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  एमनेस्टी
 इंटरनेशनल  ने  हिन्दुस्तान  की  जेलों  में  जो

 हालत  है  उत  के  बारे  में  सरकर  के  लिये  बहुत

 AUGUST  26,  974  Rule  377  232

 ही  डैमेजिंग  रिपोर्ट  तैयार  की  है  1  तो  ऐसी
 हालत  में  मानसिक  मुखर्जी  ने  जिन  बातों  की
 शोर  ध्यान  दिलाया  है  उस  पर  सरकार  का
 वक्तव्य  जाना  चाहिये  |

 SHRI  8.  M.  BANERJEE  (Kanpur):
 The  particular  subject  that  hag  been
 Taised  by  Mr.  प्र.  N.  Mukerjee........

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  I  do  not
 want  a  discussion  on  this.  So,  you
 support  him!

 SHRI  &  M.  BANERJEE:  You  direct
 the  Minister  concerned  to  make  a
 statement....  (Interruptions).

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  You  kind-
 ly  sit  down.  Mr.  मर.  N.  Mukerjee
 igs  a  very  senior  and  highly  respected
 Member  of  this  House.  He  seldom
 intervenes  unless  ang  until  he  feels
 very  deeply  about  the  matter.  He  has
 made  a  direct  request—unfortunately,
 no  Minister  of  that  Ministry  is  present
 here--to  the  Deputy  Minister  of  Par-
 liamentary  Affairs  to  very  faithfully
 report  to  the  Prime  Minister  what  he
 has  said.

 श्री  टल  बाहरी  वाजपेयी  (ग्वालियर  )  :
 उपाध्यक्ष  महोदय,  कुछ  समाचार-पत्रों  में  यह
 रिपोर्ट  छपी  है  कि  प्रास्ट्रेलिया  के  बैंकों  ने  स्टेट

 ट्रेडिंग  कारपोरेशन  को  बैक  लिस्ट  कर  दिया

 है।  और  यह  इसलिये  किया  है  कि  आस्ट्रेलिया  से
 भारत  में  ऊन  आयात  करने  के  लिये  स्टंट

 ट्रेडिंग  कारपोरेशन  ऐसे  तरीके  अपना  रहा  हैं
 जिन्हें  वहां  के  बैंक्स  भ्रवविज़ञनेस  लाइक  मानते

 हैं  ।  मैं  चाहुंगा  मंत्री  महोदय,  इस  बारे  में
 बयान  दें  ।

 SHRI  P.  5.  MAVALANKAR  (Ahme-
 dabad):  Sir,  this  question  of  torture
 of  political  prisoners  is  very
 serious.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  I  do  not
 want  a  discussion  on  that.  Anyway,
 you  also  support  him.

 SHRI  P.  5.  MAVALANKAR;  There
 was  a  Conference  of  Amnesty  Inter-
 national  in  Paris  last  year  in  which
 the  main  theme  discussed  was  the
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 tcrture  of  political  prisonerg  all  over
 the  world,  and  I  understand  that  the
 Government  of  India’s  practising  of
 terture  of  political  prisoners  was  also
 condemned  at  this  Conference.  I  wouid
 like  the  Prime  Minister  to  make  a
 statement  on  that  as  early  as  possible.

 SHRI  SAMAR  GUHA  (Contai):  Sir,
 I  had  written  to  the  hon.  Speaker....

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  I  have
 not  seen  it.

 SHRI  SAMAR  GUHA:  I  will  not  re-
 sume  my  seat.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Just  a
 minute.  I  have  gone  out  of  my  way
 to  allow  every  Member  to  have  his
 say.  Before  you  mention  the  thing,
 you  are  in  full  fury  and  say,  “I  will
 not  resume  my  seat.”  I  do  not  under-
 stand  this.  If  you  take  advantage  in
 this  way,  then  I  cannot  allow  you.
 In  that  case,  I  will  have  to  stop  here.
 I  have  gone  out  of  my  way  to  allow
 every  body  to  have  his  say.  Without
 even  saying  the  thing,  you  are  in  full
 fury  and  say  that  you  are  not  going
 to  resume  your  seat.  You  kindly  men-
 tion  what  you  want  to  say.  That
 would  go  on  record.  But,  for  the  time
 being,  try  to  cool  ang  calm  yourself.
 You  know  my  attitude  to  the  mem-
 bers.  I  am  ag  responsive  and  accom-
 modating  as  possible.  This  is  not  the
 way  how  to  behave.

 SHRI  SAMAR  GUHA:  If  you  have
 taken  it  otherwise,  I  have  no  word  to
 convey  my  apologies  to  you;  I  do  not
 Mean  any  reflection  on  the  Chair.

 What  I  want  to  say  is  this.  Perhaps
 you  will  remember,  and  this  House
 also  will  remember,  that  about  ten  or
 5  days  ago  I  drew  the  attention  of
 the  Government  to  the  fact  that  the
 Khosla  Commission,  the  Netaji  Inquiry
 Commission,  had  submitteq  its  report.
 At  that  time  Shri  Uma  Shankar  Dik-
 shit  said  that  four  or  five  days  before
 the  conclusion  of  the  Session,  the  re-
 port  would  be  placed  on  the  Table  of
 the  House;  he  had  made  the  infruc-
 tuous  plea  that  the  Hindi  translation
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 had  not  been  made  and  for  that  reason
 they  could  not  place  the  report  on  the
 Table  of  the  House.  Today  you  have
 seen,  Sir,  that  inany  reports  have  2een
 laid  on  the  Table  of  the  House  with-
 out  their  Hindi  translation.  As  I  have
 pointed  out  according  to  the  state-
 ment  made  by  Shri  Uma  Shankar
 Dikshit,  the  report  Was  to  be  placed
 cn  the  Table  of  the  House  four.  or
 five  days  before  the  conclusion  of  the
 Session.  When  he  made  that  state-
 ment,  the  schedule  of  this  Session  was
 uptc  30th  August,  1974,  Today  is  26th
 and  ag  per  his  statement,  he  should
 have  placed  the  report  on  the  Tabie
 of  the  House  today,  It  wes  not  known
 to  him  at  that  time  that  the  Session
 would  be  extended  by  a  week....

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  If  you
 have  finished,  I  have  some  informa-
 tion  to  give  you  on  this  matter.

 SHRI  SAMAR  GUHA:  I  am  con-
 cluding  by  saying  that  I  have  many
 ugly  reports  that  a  conspiracy  is  be-
 ing  hatched  to  declare  the  greatest
 revolutionary  of  our  freedom  struggie
 as  dead,  although  there  is  irrefutable
 proof  that  he  did  not  die  in  the  plane
 erash.  The  report  must  be  placed  on
 the  Table  of  the  House  88  early  as
 possible  so  that  we  can  get  an  oppor-
 tunity  to  expose  that  conspiracy,  to
 expose  the  ugly  manipulations  that
 had  happeneq  behing  this  Inquiry
 Commission.  If  that  is  not  done,  then
 l  would  be  left  with  no  other  alterna-
 tive,  as  I  have  written  to  Speaker,
 but  io  act  according  to  the  dictates  of
 my  conscience:  and  whatever  may  be
 the  price,  ]  will  be  ready  to  pay  ‘for
 that.

 MR,  DEPUTY-SPEAKER:  Since
 this  matter  has  figured  in  the  House
 more  than  once  and  in  view  of  the
 very  strong  feelings  of  our  colleague,
 Shri  Samar  Guha.....-

 SHRI  S.  M.  BANERJEE:  We  also
 have  very  strong  feelings.
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 MR,  DEPUTY-SPEAKER:  I  agree,
 you  and  many  others  have  strong  feel-
 ings  on  this,  I  am  referring  to  what
 he  kas  expressed  i,  the  House.  I
 would  like  to  pass  on  to  him  this  in-
 formation  that  the  Speaker  today  has
 received  a  letter  from  Shri  Uma
 Shankar  Dikshit.  The  letter  was  re-
 ceived  today  at  40  p.m.  Now  it  is
 .45  p.m.  It  was  received  just  five
 minutes  ago.  The  letter  is  dated  24th
 August,  ie.,  last  Saturday......

 PROF.  MADHU  DANDAVATE  (Ra-
 japur):  It  was  received  as  soon  85
 you  came  to  the  Chair.

 MR.  DEPU'TY-SPEAKER:  I  do  not
 know  whether  it  is  a  compliment  or  8
 reprimand.

 SHRI  ATAL  BIHARI  VAJPAYEE:
 It  cannot  be  a  reprimand.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  The  ict-
 ter  reads  as  follows:

 “This  is  with  reference  to  Shri
 Samar  Guha’s  letter  to  you
 dated  August  24,  l974,  a  copy
 of  which  has  been  brought  to
 my  notice.  The  hon.  Member
 hag  referred  to  my  statement
 in  the  House  earlier  during
 the  Session  that  copies  of  the
 report  of  the  Netaji  Inquiry
 Commission  were  under  print
 and  that  ag  soon  as  they  were
 available  to  Government,  the
 report  will  be  placed  on  the
 Table  of  the  House.

 _..We  expect  to  receive  today
 (that  is  last  Saturday)  the
 English  copies  of  the  report.
 The  Hindi  copies  have  not  yet
 become  available  and  it  may
 not  be  possible  to  prepare  co-

 pies  in  Hindi  before  the  con-
 ¢lusion  of  the  current  ges3ion
 of  the  Parliament.  Also  the
 report  ig  yet  to  be:  considered
 by  the  Government  and,
 therefore,  it  would  not  be-

 possible  for  us  to  report  to
 the  House  the  action  taken
 by  the  Government  on  the
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 report  if  the  report  were  to
 be  submitted  to  the  House
 during  this  session.  Keeping
 these  aspects  in  view,  I  shall
 comply  with  such  direction  as
 you  may  be  pleased  to  give
 in  respect,  of  this  matter.  If
 you  were  to  give  your  permis-
 sion,  I  will  lay  the  report  on
 the  Table  of  the  House  on  the
 28th  August,  1974."

 SHRI  S.  M.  BANERJEE:  You
 him  the  permission.

 give

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  That  is
 for  the  Speaker.

 SHRI  S.  M.  BANERJEE  (Kanpur):
 I  would  only  submit  that  since  the
 question  hag  been  raised  in  this  House
 by  Shri  Samar  Guha  and  we  have  ulso
 supporteg  him  every  time  and  some-
 thing  has  come  out  in  the  papers,  na-
 turally  we  wanted  that  the  report
 should  be  laid  on  the  Table  of  the
 House.  I  would  only  request  you  to
 convey  to  the  hon.  Speaker  the  feel~
 ings  of  the  House  on  this  matter.
 Now,  Mr.  Uma  Shankar  Dikshit  would
 possibly  take  shelter  under  this—that
 the  report  hag  not  been  considered  by
 the  Government.  We  will  not  allow
 it.  The  report  should  be  submitted  to
 the  Parliament.

 MR,  DEPUTY-SPEAKER:  |  have
 passed  on  this  information  to  the
 House  and  in  thig  letter  the  Home
 Minister  has  expresseq  hig  readiness.
 New  I  think  it  is  a  mere  formality  for
 the  Speaker  to  give  his  permission
 and  it  will  be  laid,

 SHRI  SAMAR  GUHA:  I  want  to
 make  a  small  submission.  There
 one  sentence  where  the  Government
 have  said  that  they  cannot  indicate
 now  What  action  they  will  take  about
 the  report,  even  if-the  report  is  placed.
 It  is  not  necessary.  Many  reports
 have  been  placed  on  the  Table  of  the
 House.  About  the  action  the  Govern-
 ment  may  take  in  regard  to  the  report
 the  Government  may  take  enough
 time  to  consider  the  matter.  There-
 fore,  it  doeg  net  necessarily  mean  that
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 placing  a  report  on  the  Table  of  the
 House  should  be  immediately  follow-
 ed  by  action  on  the  part  of  the  Gov-
 ernment,  I  would,  therefore,  strong-
 ly  urge  that  the  report  shoulq  be
 placed  on  the  Table  of  the  House  on
 the  28th.

 wt  धन शा हु  प्रदान  (शहडोल)  :
 उपाध्यक्ष  महोदय,  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में

 सहडोल,  सीधा  शोर  रीवा  के  बोर्डर  पर  ऐसी
 हालत  हो  गई  है  कि  वहां  गरीब  लोग  पत्ती
 खा-खा  कर  ग्रथित  पेट  भर  हे  हैं  ब्लौग  यह
 बात  इस  'हिन्दुस्तान'  पत्र  में  भी  प्रकाशित

 हुई  है।  मैं  377  के  ग्रन्थ  त  इस  को  उड़ा  रहा

 हूँ

 MR.  DEPUTY-SPEAKER;:  I  am  not
 allowing  under  Rule  377.

 शी  बन दा हू  प्रवान:  मैं  यह  कहना  चाहता
 हूं  कि  मेरे  क्षेत्र  मे ंशद होल,  सीधा  और  रीवा
 के  बोर्डर  पर  वहां  की  कमल  खराब  होने  के
 कारण  गरीब  लोग  घास,  पत्ती  खा  कर  अपना
 जीवन  व्यतीन  कर  रहे  हैं  शौर  यह  खबर  इस

 “हिन्दुस्तान'  रखवार  में  भी  निकली  है  जिस
 को  मैं  पढ़  देना  चाहता  हूं  ।

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  You  42
 not  have  to  read  the  paper.  That  is
 encugh.

 शी  धन शाह  प्रधान  :  मैं  यही  निवेदन
 करना  चाहता  हूं  कि  मंत्री  महोदय  द £  क्षेत्र
 में  गल्‍ला  भेजें  जिस  से  लोगों  को  खाने  को  कुछ
 मिले  ।  यही  मेरी  आप  से  प्रार्थना  है  ।

 SHRI  AJIT  KUMAR  SAHA  (Vish-
 nupur):  A  severe  famine  situation  us
 prevailing  in  Bankura-Purulia  dis-
 tricts  of  West  Bengal  where  millions
 of  people.are  starving  and  facing
 starvation  deaths.  Abnormal  price

 of  foodgraing-  in  the  black-market,.
 non-availability  of  foodgrains  in  the
 fair  price  shops—all  these  make  these
 people's  lives  miserable.
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 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Not  ua
 long  detailed  speech.  A  bare  state~
 taent  of  a  difficult  situation  ip  Puru-
 lia  and  other  places  ig  enough.

 SHRI  AJIT  KUMAR  SAHA:  Over
 hundred  deaths  have  taken  place  in
 these  areas.  Newspaper  reports  say
 that  cver  2  million  people  are  affected.
 Ny  effective  measures  have  beer
 taken  by  the  Government.  This  is  a
 serious  matter  ang  I  want  the  Minia-
 ter  concerned  to  make  a  statement.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Now  you
 have  come  with  a  prepared  speech.

 That  is  the  difficulty.

 क्रि  गंदा  सिह  (पिरोना)
 कमिशन  की  प्राय  सदन  के  सामने  जो  पोट
 ग्राम  है  बह  बहुत  देर  मेश्राम  है  t  करोड़ों
 भ्रांतियों  की  इस  रिपोर्ट  की  बोर  क्षणों  लगी

 हुई  थी  और  वे  आगा  लगाई  बैठ  थे  ४  शुगर
 किशन  कुछ  करेगा  1  सचमुच  में  उससे

 कुछ  fer  भी  है  ।  पांच  सदस्यों  ने....

 शायर क

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  चाहते  हैं  कि
 उस  पर  विचार  हा  ?

 श्री  गंदा  सिंह  :  उस  पर  जल्दी  से  जल्दी
 विचार  होता  चाहिये  1  जल्‍दी  से  जल्दी  उस  पर
 डिस्कशन  का  मौका  मिलना  चाहिये  1

 MR,  DPUTY  SPEAKER:  You  want
 a  discussion,  That  should  be  consider-
 ed.

 SHRI  JYTIRMOY  BOSU  (Diamond
 Harbour);  You  have  expressed  your
 wish  about  Netaji  Enuiry  Commis-
 sion’a  Report.  I  want  to  make  one  or
 two  points.  Mr.  Iswar  Chaudhury
 was  handcuffed  in  Bihar,  Hon.  Spea~
 ker  expressed  his  embarrassment  and
 dissatisfaction  ang  directed  the  Home
 Minister  to  come  ang  give  facts  be-
 fore  the  House.  To  my  knowledge  he
 has  not  done  it  so  far.  I  have  al-
 ready  writte,  to  the  Speaker  twice.
 This  should  be  done.  In  Meghalaya
 the  policemen  have  been  arrested
 and  beaten  up  by  the  Central
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 Security  Forces.  In  Mizoram  area
 near  Aijal  the  security  forces  are  com-
 mitting  atrocities  i,  villages.  The
 North  Eastern  Region  igs  receiving
 such  treatment  from  the  Centre  for  a
 long  time.  All  that  I  want  is  that
 you  should  make  an  observaion  §  80
 that  Government  is  made  to  come  out
 with  a  statement  giving  facts.  Other-
 wise  it  will  be  disaster  for  the  whole
 country.

 239

 att  कमला  मिश्र  'मधुकर'  (केसरिया):
 पूर्वी  चम्पा रन  जिले  में  भयंकर  बाढ़  आई  है  t
 सात  लाख  से  अधिक  लोग  उससे  प्रभावित

 हुए  हैं  ।  राशन  की  दूकानों  में  अ्रन्न  नहीं  मिल

 रहा  है  ।  लोगों  के  सामने  भूखों  मरने  की
 नौबत  श्मा  गई  है  ?  कहीं  कहीं  लोग  भूखों  मर
 भी  रहे  हैं  ।  बिहार  सरकार  ने  आप  से  गल्‍ले
 की  मांग  की  है  |  ड्राप  गल्ला  नहीं  पहुंचाएंगे
 तो  वहां  के  लोग  भूखों  मर  जाएंगे  ।  विहार  को
 बाप  गल्‍ला  दें  ताकि  चम्पारन  के  लोग  भूखों
 मरने  से  बच  रूकें,  उनको  भूखों  मरने  से  बचाया
 जा  सके  t

 3.53  hrs,

 ESSENTIAL  COMMODITIES

 (AMENDMENT)  BILL—Contd.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  We  take
 up  further  Clause-by-clause  consi-
 deration  of  the  Essentia]  Commodi-
 ties  (Amendment)  Bill.

 tt  wa  feng  (बांका)  :  बाप  शक धर
 कौल  साहब  की  किताब  के  पेज  o7  को  देखे
 पी  बाई  बी  के  तीस  भ्रफसरों  के  लिए  हम  पास
 देते  हैं  -  इन  लोगों  का  काम  है  कि  सदन  की  मेज
 पर  जो  कागज़  या  दस्तावेज  रखे  जाते  हैं,
 प्रश्नोत्तर  रखे  जाते  हैं,  इनको  प्रेस  कारेसपोर्डे  र्स
 को  सप्लाई  करना  |  स्पीकर  साहब  के  सामने
 भी  एक  बार  यह  सवाल  उठाया  जा  चुका  है  L
 wa  नो  भोर  दस  प्राइम  जोकि  मारुति  के
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 बारे  में  है,  उससे  सम्बंधित  कागजात  राज  प्रेस

 कारेसपोंडेंट्स  के  बीच  में  सिम्युलेट  नहीं  किए
 गए  हैं।  प्रभी  श्रमी  पत्न कार  बंधुओं  ने  मुझे
 यह  बताया  हूँ.  (ध्यबब/न)

 श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  :  पिछले  दो
 तीन  साल  से  यही  चल  रहा  है  ।  मारुति  के
 नाम  से  इनको  एलर्जी  क्‍यों  है  ?

 MR,  DEPUTY-SPEAKER:
 has  nothing  to  do  with  this,

 That

 SHRI  MADHU  LIMAYE:  That  has
 everything  to  do  with  this.

 SHRI  VIKRAM  MAHAJAN  (Kang-
 ra):  A  deliberate  campaign  is  being
 made;  tois  is  not  fair,  Same  issues
 are  being  raised  again  and  again.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  |  thought
 that  relates  to  the  Essential  Commo-
 dities  Amendment  Bill;  so  ]  allowed
 him.  This  is  something  different  and.
 not  related  to  the  question  at  the  mo-
 ment  with  which  we  are  concerned.
 Tnat  is  something  else.  You  can  raise
 this  on  some  other  occasion.

 SHRI  MADHU  LIMAYE:  In  what
 form?

 MR,  DEPUTY-SPEAKER:  That  I
 do  no  know.  (Interruptions)  I  am.
 not  prepared  to  hear  on  this  because,
 first  of  all,  hear  me,  that  this  is  not
 &  point  of  order  relating  to  this  parti-
 cular  business.

 SHR]  VIKRAM  MAHAJAN:  Mr..
 Deputy-Speaker,  Sir,  may  I  be  per--
 mitted.....

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Mr.
 Mahajan,  if  you  want  to  deal  with
 them,  do  80.  I  shall  give  you  five
 minutes  to  deal  with  them.

 SHRI  VIKRAM  MAHAJAN:  Sir,  I
 want  to  submit  that  this  a  deliberate
 campaign  which  they  are  carrying  on
 time  and  again.  Whatever  it  is,  this
 is  not  related  to  to-day’s  ‘business.
 That  is  what  I  want  to  submit.
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 SHRI  PILOO  MODY
 What  is  that  campaign  for?
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 (Godhra):

 SHRI  VIKRAM  MAHAJAN:  The
 campaign  is  to  malign,

 SHRI  PILOO  MODY:  Malign  whom?

 SHRI  VIKRAM  MAHAJAN:  7०
 malign  the  party  and  the  leader  of
 our  party.  You  were  all  carrying  on
 thig  campaign.  How  can  this  be  per-
 mitted?

 SHRI  PILOO  MODY:  Is  he  the  lea-
 der  of  the  socialist  forum  or  any  other
 forum?  I  do  not  know  which  leader
 ig  being  maligned.

 (Interruptions)
 Mr.  DEPUTY-SPEAKER:  I  have

 given  him  permission  to  dea]  with
 you.  He  thinks  that  he  can  do  it  bet-
 ter  than  myself.

 SHRI  VIKRAM  MAHAJAN:  I  can-
 not  say  that.

 MR  DEPUTY-SPEAKER:  Hz  took
 the  words  out  of  my  mouth  when  I
 was  regulating  the  proceedings,  And
 therefore  I  have  allowed  him  to  deal
 with  it.

 SHRI  VIKRAM  MAHAJAN:  I  am
 only  trying  to  support  you,  Therefore,
 what  I  want  to  submit  is  this  (Inter-
 ruptions)

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Will  all
 of  you  kindly  sit  down?  I  am  dealing
 with  a  point  of  order.  Ang  I  say
 that  this  point  of  order  does  not  re-
 Jate  to  this  business.  And  therefore
 there  is  no  point  of  order.  If  Mr.
 Madhu  Limaye  complaing  about  some-
 thing  else,  that  should  be  taken  on
 ay  appropriate  occasion  and  not  tak-
 ing  this  opportunity  of  a  point  of
 order  to  this  Bill.  (Interruptions)
 It  may  be  relating  to  the  business  of
 the  ‘House;  I  do  not  dispute  that.  But,
 that  is  not  relating  to  the  particular
 business.  You  may  seek  some  other
 opportunity;  you  can  come  in  the
 form  of  a  motion;  or  you  may  write
 to  the  Speaker.  There  are  so  many
 ways  for  you.  If  you  feel  that  cer-
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 tain  proceedings  of  the  House  are  not
 properly  dealt  with  at  all,  I  consi-
 der  that  that  is  a  serious  matter  and
 we  should  take  note  of  it.  But,  chere.
 should  be  an  appropriate  occasion  and
 that  should  be  dealt  with  in  a  proper
 manner.  Kindly  sit  down.

 SHRI  PILOO  MODY:  Will  you
 kindly  permit  me  to  ask  you  a  ques--
 tion?  You  have  been  in  the  Chair  for
 many  many  years.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Not  many
 years.  ]  have  been  here  for  the  last.
 three  or  four  years.

 SHRI  FILOO  MODY:  You  have
 becn  in  Parliament  for  at  least  eight
 years  to  my  knowledge.  You  have
 been  in  the  Chair  for  a  considerable
 periog  of  time  at  least.  I  think  that
 I  have  been  seeing  you  for  a  long
 time,

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Yes.

 SHRI  PILOO  MODY:  May  I  have-
 your  permission?  I  would  like  to  ask
 you  a  simple  question.  Would  you
 Please  help  us  with  all  your  exper-
 tise  and  talent  and  know-how  of
 being  able  to  get  this  matter  on  the
 floor  of  the  House?

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Memb-
 ers  like  Shri  Madhu  Limaye  and
 Shri  Piloo  Mody  are  very  resourceful
 and  outstanding  Members.  They  do
 not  need  any  tuition  from  me.

 SHRI  PILOO  MODY:  That  is  why,
 Sir,  without  taking  tuition  from  you
 we  are  raising  this  matter.

 SHR]  JYOTIRMOY  BOSU  (Dia-
 mong  Harbour):  Sir,  you  must  say
 something,  otherwise  you  will  be  fai-
 ling  in  your  duty.

 MR,  DEPUTY-SPEAKER;  Although
 Prime  foecie  Shri  Madhu  Limaye  haa-
 made  a  complaint  yet  it  has  to  be
 looked  inte  in  a  proper  manner.  You:
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 (MR.  DEPUTY  SPEAKER)
 expect  me  to  act  in  gq  responsible
 Manner  and  not  say  something  off-
 hand,

 THE  MINISTER  OF  COMMERCE
 (PRO.  D.  P.  CHATTOPADHYAYA):
 Sir,  objection  has  bee,  raised  against
 some  discretionary  power  given  to
 the  Magistrate.  Our  submission  js  that
 unless  we  give  some  discretion  to  the
 trying  Magistrate  the  end  of  justice
 could  not  be  met.  Hon.  members
 have  emphasised  the  necessity  of
 stringency  of  the  penal  measures,  Our
 submission  is  stringency  of  the  penal
 measure  should  be  re-conciled  with
 the  end  of  justice  and  fairplay.  If

 .some  offences  are  of  technical  char-
 acter  and  if  the  trying  Magistrate
 feels  conscientitiously  that  he  should
 not  impose  the  maximum  punishment
 then  discretion  has  bee,  given  to  him
 to  reduce  the  punishment,  This  re-
 laxation  hag  been  provided  because
 there  may  be  special  reasons,  The

 -offence  may  be  technical.  So,  while  I
 appreciate  the  sentiments  of  the  hon.
 Members  against  the  economic  offen-
 ders  I  woulg  submit  humbly  that
 stringency  of  the  penal  measure
 should  be  re-conciled  with  the  end  of
 justice  particularly  in  a  democratic
 set-up  we  do  not  want  a  draconian
 law  but  a  just  law.  Therefore,  I  ex-
 press  my  inability  to  accept  these

 -amendments,

 SHRI  C.  M,  STEPHEN  (Muvattu-
 “puzha):  In  the  principle  Act  with  res-
 pect  of  repeat  offences  one  month's
 imprisonment  is  compulsory  ang  the

 “Magistrates  did  not  have  any  dis-
 -cretion.  What  is  the  consideration
 which  has  prompted  the  Government
 to  waive  that  compulsory  punishment
 and  even  with  respect  to  repeat  offen-

 -ees  give  discretion  to  the  court?  There
 was  one  month’s  compulsory  im-
 prisonment  before  with  no  discre-
 tion.  What  is  it  that  has  prompted

 ‘the  Government  to  give  discretion  to
 the  magistrate  even  with  respect  to
 ‘the  punishment  for  repeat  offences
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 ang  to  dilute  the  law  with  respect  to
 that?

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Does  the
 hon.  Minister  have  any  reply  to.
 that?

 PROF.  D,  ए,  CHATTOPADHYAYA:
 I  have  only  a  comment;  I  would  not
 say  that  it  ig  a  reply.  When  the
 penalty  has  been  made  harsher,  dis-
 cretion  becomes  all  the  more  neces-
 sary.

 SHRI  ATAL  BIHARI  VAJPAYEE:
 Are  you  satisfied  with  this?  rae

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  There  is
 no  question  of  that.  The  House  should

 be  satisfied,  not  I,  because  the  House
 devides  and  I  do  not  decide.

 J]  shall  now  put  the  amendments
 moved  by  Shri  R.  R.  Sharma,  Shri
 Ramavatar  Shastri,  Shri  B,  R,  Shukla
 and  Shri  B.  V.  Naik  to  the  vote  of
 the  House.

 Amendments  Nos,  2  to  6,  3  to  24,  33
 and  89  were  put  and  negatived.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  The
 question  is:

 “That  clause  6  stand  part  of  the
 Bill.”

 The  motion  was  adopted.

 Clause  6  wags  added  to  the  Biilt.

 Clause  7-न  of  section
 40A)

 SHRI  B,  R,  SHUKLA  (Babraich):
 I  beg  to  move:

 Page  3,—after  line  32,  insert—

 ५७6)  renumber  section  I0A  as  sub-
 section  ros  and  after  sub-section  (I)
 as  so  re-numbered,  the  following
 new  sub-section  shall  be:  inserted,
 namely:—

 “(2)  Notwithstanding  anything.
 to  the  contrary  contained  in  the
 Code  of  Criminal  Procedure,
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 ‘1973,  no  person  accused  of  an
 offence  punishable  with  an  im-
 prisonment  of  seven  years  under
 this  Act,  shal)  be  granted  bail  if
 there  are  reasonable  grounds  for
 believing  that  he  has  committed
 such  an  offence:
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 Provided  that  a  previous  notice
 to  public  prosecutor  or  to  any

 other  officer  acting  under  him,  shalll
 tbe  given  by  the  Court  concerned,

 before  disposing  of  ay  application
 for  bail  under  this  section.

 Provided  further  that  in  case
 investigation  is  not  completed
 within  two  months  after  the  date
 of  arrest,  the  accused  shalj]  be
 cligible  to  be  released  on  bail.”.
 (41)

 The  reasons  for  ‘my  tabling  this
 amendment  are  as  follows.  The  am-
 ending  Bill  seeks  to  delete  the  words
 ‘bailable’  from  this  section,  thereby
 intending  that  the  offences  under  the
 Essential  Commodities  (Amendment)
 Bill  would  no  longer  be  bailable
 where  any  person  accused  of  such
 offences  cay  claim  bail  as  a  matter  of
 right.  But  my  submission  is  that  the

 ‘mere  deletion  of  the  word  ‘bailable’
 would  not  meet  the  intendeq  objective
 of  Government,  because  once  the
 offence  is  made  ‘non-bailable  and  no
 corresponding  rider  is  added  in  this
 amending  Bill,  the  position  would  be
 governeg  by  the  genera]  provisions
 relating  to  bail  under  the  Criminal
 Procedure  Code.  Under  the  Criminal
 Procedure  Code,  even  in  respect  of  a
 large  number  of  offences  which  have
 ‘been  made  non-bailable,  the  accused
 are  generally  granted  bail,  Moreover,
 there  is  also  a  provision  made  for
 anticipatory  bail.  In  accordance  with
 this,  the  Session  Court  ang  the  High
 Court  can  grant  bail  to  g  person  who
 is  apprehending  arrest.  So,  those  pro-
 visions  which  are  very  liberal  in  na-
 ture  are  still  available  to  a  person  ac-
 cused  of  a  non-bailable  offence  even
 under  this  amending  Bill.  So,  if  Gov-
 ernment  are  really  serious  that  per-
 ‘Sons  who  are  guilty  of  the  contraven-
 ‘tion’  of  the  offence  under  the  present
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 Bill  should  not  be  granted  bail,  they
 have  to  add  something  more  and
 the  court’s  powers  are  to  be  drasti-
 cally  curtaileqg  so  that  they  will  not
 be  able  to  grant  bail,  if  a  prima  facie
 case  is  made  out  in  that  regard.
 Therefore,  [  have  tabled  this  amend-
 ment.  It  is  for  Government  to  take
 more  powers  if  they  so  like;  if  they
 want  to  go  soft  with  the  criminals  in
 spite  cf  all  the  provisions,  that  is
 another  matter  and  they  may  do  so.

 PROF.  D,  ए,  CHATTOPADHYAYA:
 I  think  the  desired  purpose  would  be
 served  by  jst  deleting  the  term  ‘bail-
 able,  thereby  by  implication  making
 it  non-bailable.  The  Crimina]  Proce-
 dure  Code  973  takes  care  of  the  con-
 tingency  referreg  to  by  the  hon.  Mem-
 ber.  So,  I  think  that  it  is  alright.  I
 am  sorry  that  this  amendment  can-
 not  be  accepted.

 MR,  DEPUTY-SPEAKER:  I  shall
 now  put  amendment  No.  4]  to  vote.
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 Amendment  No,  41  was  put  and  nega-
 tived

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Now,  the
 questioy,  is:

 “That  Clause  7  stand  part  of  the
 Bill”

 The  motion  was  adopted

 Clause  7  was  added  to  the  Bill.

 Cnsertion  of  new  sections
 0B  ang  0C)

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  We  shall
 now  take  up  Clause  8.  Shri  Vajpayee.

 श्री  अटल  बिहार  वाज पेयों  (ग्वालिय  )
 I  beg  to  move:—

 Page  4—
 after  line  6,  nsert—

 “(4)  Government  shall  lay  be-
 fore  Parliament  an  annual

 report  regarding  action
 take,  for  the  contravention
 of  the  provisions  of  this
 section”  (7)

 Page  4,—
 omit  lines  6  to  18,  (8)
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 उपाध्यक्ष  महोदय,  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना

 चाहता  हूं  क्‍या  वे  किसी  भी  संशोधन  को
 स्वीकार  करने  के  लिये  तैयार  हैं  या  नहीं  हैं  t
 अगर  बे  दिमाग  बन्द  करके  आये  हैं,  अगर

 उन्होंने  फैसला  कर  लिया  है  कि  संशोधन  कितना
 भी  उचित,  उपयुक्त  जौर  तरक संगत  क्‍यों
 न  हो,  उसे  स्वीकार  नहीं  करना  है  तो  फिर

 यह  सारी  बहस  बेकार  है  ।  वे  न  तो  रहस्यों
 द्वारा  उठाये  गये  मुद्दों  का  जवाब  दे  रहे  हैं,
 सिर्फ  एक  ही  बात  कह  रहे  हैं  कि  मैं  कोई  भी
 संशोधन  स्वीकार  नहीं  कर  सकता  in
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 श्री  शिवनाथ  सिह  (झुनझुना)  :  ऐसी
 बात  नहीं  है,  श्राप  हाउस  को  कन्विन्स  तो  करें

 PROF.  D.  P,  CHATTOPADHYAYA:
 My  mind  is  open.  I  am  willing  tol
 liste,  to  any  point.

 SHRI  ATAL  BIHARI  VAJPAYEE:
 Open  Mind  does  not  mean  that  it
 should  be  vacant.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:.  You  are
 not  accepting.

 PROF,  D.  P,  CHATTOPADHYAYA:
 I  have  not  had  the  pleasure  to  listen
 toe  Mr.  Vajpayee.  How  can  I  gay,  I  am
 accepting  or  not  accepting.

 MR,  DEPUTY-SPEAKER:  7  shall
 now  put  Amendment  Nos.  7  and  8
 moveg  by  Shri  Atal  Bihari  Vajpayee
 to  the  vote  of  the  House.

 Amendments  Nos.  7  and  8  were  put
 and  negatived

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Shri
 B.  R.  Shukla—Not  moving  Shri
 M.  C.  Daga—Absent.  Sardar  Swaran
 Singh  Sokhi—Absent.  Shri  D.  K.
 Panda—Absent.

 Now,  the  question  is:

 “That  Clause  8  stand  part  of  the
 Bill”

 The  motion  was  adopted.

 Clause  8  was  added  to  the  Bill

 AUGUST  26,  3974  24

 MR.  DEPUTY-SPEAKER;  We  shall.
 take  up  Clause  9.  There  are  no  am-
 endments.

 (Amendment)
 Bil

 The  question  is:

 “That  Clause  9  gtand  part  of  the
 Bill”

 The  motion  was  adopted.
 Clause  9  was  added  to  the  Bill.

 MR,  DEPUTY-SPEAKER:  We  shall
 now  take  up  Clause  10,  Shri  Vajpayee.

 SHRI  ATAL  BIHARI  VAJPAYEE:
 व्‌  am  not  moving  any  amendment.

 DEPUTY-SPEAKER:  Shri
 Ramavtar  Shastri—Absdnt.  Sardar
 Swaran  Singh  Sokhi—Absent;
 Shri  Dd.  K.  Panda—Absent;  Shri  K  M.
 Madhukar—Absent,

 MR.

 The  question  is;
 “That  Clause  0  stand  part  of  the

 Bill”
 The  motion  was  adopted.

 Clause  10  was  added  to  the  Bill,

 MR,  DEPUTY-SPEAKER:  We  shall
 now  take  up  Clause  i.

 Shri  M,  C.  Daga—Absent;
 9.  K.  Panda—Absent,

 Shri-

 The  question  is:
 “That  Clause  l]  stand  part  of  the

 Bill’.

 The  motion  was  adopted.
 Clause  11  was  added  to  the  Bill,

 MR,  DEPUTY-SPEAKER:  We  shall
 now  take  up  Clause  12.

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee—Not
 moving.

 Shri  Ramavatar  Shastri—Absent.

 Sardar  Swaran  Singh  Sokhi~-Ab--
 sent,

 Shri  D.  छू,  Panda—Absent,
 Shri  K.  M.  Madhukar—Abeent.

 I  shall  now  put  the  rest.of  the
 Clauses  to  the  vote  of:  the  House.
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 The  question  is:

 “That  Clauses  12,  3  and  I4  stand
 part  of  the  Bill.”

 The  motion  was  adopted.

 Clauses  2  to  4  were  added  to  the  Bill.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Now,
 ‘we  shall  take  up  Clause  l.

 Shri  p.  K.  Panda—Absent.

 Shri  K.  M,  Madhukar—Absent.

 Shri  Ramavatar  Shastri—Absent.

 The  question  is;

 “That  Clause  l,  the  Enacting  For-
 ‘mula  and  the  Title  stang  part  of  the
 Bill”.

 The  motion  was  adopted,

 Clause  l,  the  Enacting  Formula  and
 the  Title  were  added  to  the  Bill,

 PROF.  D.  P.  CHATTOPADHYAYA:
 ‘Sir,  I  beg  to  move:

 “That  the  Bill  be  passed.”

 MR,  DEPUTY-SPEAKER:  Motion
 ‘moved:

 “That  the  Bill  be  passed."

 sit  मधु  लिमये  (बांका):  वाध् यक
 महोदय,  इस  विधेयक  के  तहत  सरकार  को
 आशिक  अपराधों  के  सम्बन्ध  में  नई  शक्तियां
 प्रदान  की  गई  हैं,  लेकिन  इन  के  हाथ  में  जो
 अधिकार  हैं  उन  का  ये  लोग  कमी  इस्तेमाल
 नहीं  करते  1

 उपाध्यक्ष  महोदय:  सत्र  से  पहले  म॑  तगक
 छउशाहरण  आप  के  सामने  रखना  क्रान्ति

 है  t  मन्त्री  महोदय  इस  बात  से  इंकार  नहीं  कर
 सकते  कि  नमक  एक  बहुत  ही  जीवन-आवज्यक
 चीज  है।  इन  दिनों  नमक  का  भी  बम्बई  के
 इलाके  में  प्रभाव  हुआ  है  सौर  नमक  के  दाम  3
 'रुपये  किलो  तक  पहुंच  गये  थे।  इस  के  बारे  में
 व्यापारियों  का  यह  कहना  था  कि  दोष  हमारा
 नहीं  है,  हम  लोगों  को  बेगम  नहीं  मिलता  है,
 इस  लिये  कच्छ,  सौराष्ट्र,  महाराष्ट्र  के  इलाके
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 में,  थाना  जिले  में,  साइट,  पैन्स  में  जिस  को
 मोठागार  कहते  हैं,  बड़ी  मात्रा  में  नमक  पड़ा

 हुआ  है,  लेकिन  वैगन  नहीं  मिल  रही  है,  इस
 लिये  वे  ला  नहीं  सकते  हैं।

 कच्छ  के  सासद  मैन्यूफैक्चर्स  का  एक
 पत्र  भी  मेरे  पास  आगरा  था।  उस  में  उन्होंने
 शिकायत  की  थी  कि  8  लाख  टन  नमक  कच्छ
 इलाके  में  पड़ा  हुआ  है  लेकिन  इस  नमक
 को  होने  के  लिये  गत  नहीं  मिल  रही  है
 इस  में  रेल  मंत्रालय  का  दोष  हो  या
 सरकार  को  वितरण  व्यवस्था  का  दोष  हो,
 लेकिन  मुसे  तो  ऐसा  लगता  है  कि  सरकारी
 विभाग  और  व्यापारी  दोनों  दे:  बीच  में  सांठ-
 गांठ  है ग्रौर  उसी  के  चलते  नमक  का  दाम  3
 हुये  किलो  तक  ऊंचा  उठ  गया  था।

 मैं  स्त्री  महोदय  से  कहना  चाहता  हूं  कि
 इस  कानन  के  पास  होने  के  बाद  जो  अभाव  छी
 स्थिति  है  उस  में  कोर्ड  परिवर्तन  होने  वाला  नहों
 है।  मैं  एक  शौर  उदाहरण  द्वीप  के  सामने
 रखना  चाहता  हूं,  खास  तौर  से  हमारे  जो
 पश्चिमी  बंगाल  के  सदस्य  हैं  उन  की  जानकारी
 के  लिये  रखता  चाहता  हूं  ।  पंजाब,  हरियाणा
 और  दूसरे  सरप्लस  राज्यों  में  गेहूं  के  धोखा  दाम
 50  रुपये  किंबल  तक  किये  गये  हैं,  लेकिन  आज

 कहीं  भी  सौदे  550  रुपये  क्विंटल  में  नहीं  हो
 रहे  हैं।  दरवाज़ा  सिह  जी  यहां  बडे  हुए  है--
 उन  को  पता  होगा,  790  रुए गे  क्विंटल  से

 शुरुआत  होती  है  बौर  220  पये  तक  के
 सौदे  होते  हैं।  इम  के  लिये  इन् बा एस  450
 रुपये  क्विंटल  का  बनता  है,  इस  तरह  से  टैक्स
 की  इसमें  चोरी  होती  है  कौर  यह जो  सोच  का
 पैसा  है,  यह  मंत्रियों  से  लेकर  व्यापाश्यिं  तक
 वापस  में  बंद  महाड।  मैं  सावन्याथ  उन  का
 ध्यान  इस  बात  की  भी  ओर  खींचता  चाहता
 हुँ  कि  विगत  काल  तक  केन्द्र  का  एक  प्रदेश
 था  कि  ये  जो  रोलर-मिल्ज  हैं  उत  को  जो  गह
 दिया  जाता  है,  उस  के  ऊपर  मिली  माजिद
 80  रुपये  इन  दिया  जायेगा।  उस  के  बाद  नई
 नियन्त्रण  नीति  झाई,  जिस  के  अन्तर्गत  खाद्य
 नियन्त्रण  अखिल  भारतीय  रूप  में  खत्म  हुआ;
 80  हुज़ूरे  का  जो  मीटिंग  माजिद  मिलता  है
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 [श्री  मधु  लिमये]  this  government  and  we  know  that.

 उसके  लिए  हमारे  उड़ीसा  के  रोलर  वाले  मिल

 कहते  हैं  कि  उस  में  उन  को  मुनाफा  है,  लेकिन  श्राप
 के  राज्य  में  क्या  आप  को  मालूम  है  कि  क्या

 हुआ  ?  आपके  मुख्य  मन्त्री  जी  की  सिद्धार्थ
 शंकर  साथ  की  उन  मिल  बालों  के  साथ  एक
 गुप्त  मीटिंग  हुई  उस  में  ७  0  रुपये  टन  के  मिली
 मार्जिन  को  बढ़ाकर  200  रुपया  व  कर  दिया
 गया।  सगर  6  लाख  दन-रोलर  जिन्नों  के
 द्वारा  मिल  किया  जायेगा  तो  उन  को  झतिरिक्ल

 मुनाफे  के  रूप  में  7  करोड़  20  लाख  रुपया
 मिलेगा  ।  मैं  जानता  चाहना  हुं  युद्ध  जो
 7  करोड  20  लाख  झूपप्रे  की  दक्षिणा  या
 प्रसाद  शाप  रोलर-मिलवालों  को  देन  जा
 रहे  हैं,  उस  में  पश्चिमी  बंगाल  को  सरकार  हैं

 उन  के  मंत्रियों गौर  नौकरशाहों  का  उस  में
 कितना  हिस्सा  है  ?  बरना  यह  वात  समझ  में

 नहीं  आती  कि  उडीसा  में  &  0  रुपये  शव  के
 माजिद  रे  प्राफिट  होता

 है  तो  गश्चिमीं  बंगाल
 में  200  रुपया  24  याने  peu  रुपया  प्रति  न
 ज्यादा  क्यों  किया  गया  ”  मैं  एक  अर्से  से  इस
 सवाल  को  उठा  रहा  =a  fer?  सासूय
 बात  देते  हैं  न  कोई  दूसरा  जवाब  देता  है।
 उल्टा  कहते  हैं  कि  आप  एलीगेंशन  लगा  रहे
 हैं,  जया  आपने  वे  रिहाई  फक़िंग  है।  बड़ी  संघी
 सी  स्वात  है  उड़ीसा  जैसे  पिछड़े  राज्य  में  80
 रुपये  मत  के  साजिश  से  प्राफिट  होता  है,  तो
 परश्नियर्मी  बंगाल  में  जहां  बई  बडी  मिलें  हैं,
 पौ बार  का  खर्चे,  कास्ट  ग्राफ  जोड  कान  कौर
 भीं  कम  आने  चाहिये,  वहां  200  रुपये  ह-
 का  माजिद  #2  दिया  RT -s4y  वान  का
 भी  कोई  जबाब  नहीं  दे  रहा  है।

 इस  लिये  मैं  कहता  ह--ड्राप  पचासों

 कानून  पास  कीजिए,  जब  तक  इन  अपराधों  को
 दबाने  की  शक्ति  गौर  इच्छा  आप  में  नहीं  है
 तत्र  तक  Bw  होने  वाला  नहीं  है  1

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU  (Dia-
 mond  Harbour):  Sir,  this  Bill  is  a
 mere  eye  wash  because  we  know  the
 gap  between  promise  and  perform-
 ance,  we  know  the  class  character  of

 they  are  wedded  to  the  monopolists,
 blackmarketeers  and  hoarders.  There-
 fore,  this  Bill  is  nothing  but  another
 gimmicks  on  the  people,  If  you  look
 at  this  Bill,  you  will  see  that  it  does.
 not  include  so  many  items,  From  the
 mid-thirties  till  today  the  Congress
 slogan  is  to  hand  the  blackmarketeers:
 by  the  nearest  lamp  post  but  there  is.
 no  implementation.  There  is  loot  by
 the  pcople  in  the  Government,  and
 the  lost  is  matched  outside  by  their
 patronage,  because  this  is  a  govern-
 ment  by  the  monopolists,  for  the  mono-
 polists  and  of  the  monopolists.

 You  will  be  surprised  to  hear  that  in
 West  Bengal,  where  Prof.  Chatto-
 padhyaya  ig  very  much  in  the  leader-
 ship,  they  called  off  the  dehoarding
 drive  long  before  the  Centre  gave  it
 away.  Why  is  it  so?  Because,  in  West
 Bengal  unless  the  jotdars,  hoarders
 and  blackmarketeers  stand  behind
 them  they  cannot  politically  survive.
 Therefore,  they  have  to  be  given
 coneessions.  If  they  were  really
 serious  abovt  the  weaker  sections  of
 the  society,  why  is  it  that  the  public
 distribution  of  foodgrains  has  come
 down  from  ]  lakh  tonnes  per  month
 last  year  to  7  lakh  tonnes  per  month
 this  year?  Now  it  is  5  lakhs.  Therefore.
 on  the  one  hand,  they  are  dismantling
 the  public  distribution  system  and,
 On  the  other,  they  are  talking  of
 bringing  enactments  for  smooth  distri-
 bution  of  all  essential  commodities  at
 a  proper  price  I  am  not  such  a  big
 ass  to  believe  they  really,  mean  this.

 What  have  they  done?  What  is  their
 performance?  Railway  freight  and
 fare  hike,  increased  indirect  taxes,
 price  rise  on  bread,  wheat,  dalda,  coal,
 kerosene,  cement,  textile  ang  paper.
 Can  you  imagine,  on  the  one  hand
 Government  increase  the  prices  them-
 selves  on  textiles  and  Shri  D.  P.
 Chattopadhyaya,  the  neo-socialist,,
 gives  q  rise  of  374  per  cent  because
 they  have  to  collect  funds.  We  all
 know  it.

 Look  at  the  profit  margin  of  some
 of  the  companies.  Take  Hindustan
 Lever.  Their  profits  rose  from  Ra.  5
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 crores  to  Rs.  0  crores.  Shri  Subra-
 maniam  knows  very  well,  because  they
 ate  so  dear  to  his  heart,  about  their
 monopoly  in  production.  In  the  case
 of  soap  what  have  they  done?  It  is
 stated:

 “However,  it  has  been  noticed  as
 against  a  licensed  capacity  of  91,000
 tonnes  per  month  their  production
 of  soap  in  972  was  ,l,308  tonnes.”

 Shri  Subramaniam  is  here,  the
 principal  Spokesman  of  the  Gover-
 ment.  Will  he  tell  us  what  agtion  has
 he  taken  against  these  people  who
 on  the  one  hand,  are  producing  far  in
 excess  of  the  licensed,  registered  and
 installed  capacity  and,  at  the  same
 time,  making  soap  unavailable  to  the
 market?  Unless  you  pay  a  premium,
 soap  is  not  available  now.

 If  you  look  at  other  items,  another
 very  dear  company  of  Shri  Subra-
 maniam,  the  Britannia  Biscuit  Com-
 pany,  the  licensed  capacity  of  the
 Madras  unit  is  7200  tonnes.  Shri
 Subramaniam,  the  spokesman  of  the
 socialist  camp  in  the  monopoly  sector,
 with  his  energy  and  gusto  said  “No,
 it  is  3,500  tonnes”.  I  cannot  call  him
 a  liar  because  it  is  uwnparliamentary.
 This  Company  was  producing,  against
 a  licence  for  12,000  capacity,  8000
 tonnes  of  biscuits  a  year.  What  is  the
 economics?  They  get  flour  at  Re.  4.25
 or  .50  a  kilo  and  after  putting  a  little
 saccarine  and  baking  in  the  automatic
 machine  they  sell  biscuit  between
 Rs.  72  and  6  a  kilo.  This  is  the  type
 of  socialism  Shrimati  Gandhi  and  her
 stooges  sitting  in  the  treasury  Benches
 talk  and  believe  in.

 Then,  20,000  quintals  of  wheat  at
 subsidised  price  has  been  given  to
 these  people  in  Delhi.  Yet.  you
 cannot  get  bread.  Now  the  latest
 trick  they  play  is  that  bread  shall  be
 distributed  through  cooperative  socie-
 ties.  Who  are  controlling  the  coope-
 rative  societies?  The  same  white
 variety  toppi-wallahs.  So,  it  is  heads
 I  win,  tails  you  lose.  Bread  will  be

 Essential  BHADRA  4,  896  (SAKA)  (Amendment)
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 sold,  bread  will  be  black-marketed,
 not  through  the  established  channels,
 but  by  the  cooperatives  controlled  by
 these  people.  Otherwise,  why  should.
 they  serve  the  Ministers?  They  say  to
 the  Ministers  “you  are  having  a  good
 time,  living  in  fantastic  luxury;  what
 do  we  get  in  return  for  serving  vou”.
 So,  the  Minister  said  “all  right,  bread
 will  be  marketed  through  the  coope~
 rative  societies”  so  that  they  can  make
 money  through  it.
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 They  talk  about  raids.  What  about
 Shri  S.  K.  Modi's  case?  We  know  that
 Shri  Ss.  K.  Mody  came  with  a  purse
 after  his  premises  was  raided  and,  as
 a  result,  the  case  instituted  against
 him  under  the  MISA  was  withdrawn,
 Your  pious-looking  Home  Minister
 got  up  twice  from  his  seat  but  he  had
 nothing  to  say.  The  rumour  is  that  it
 cost  Shri  Modi  Rs.  20  lakhs  to  get  out
 of  MISA.  Where  the  money  was  de-
 livered.  at  what  number  in  Safdarjung
 Road,  I  do  not  want  to  mention.  It
 will  create  trouble.  What  do  they  do?
 Before  they  yo  for  a  raid,  Shri  Radha
 Raman  and  his  organisation  will  see
 that  the  information  is  leaked  out  so
 that  they  can  remove  everything.  So,
 only  small  fries  are  caught.  Big  fries
 go  scotfree,  because  they  enjoy  patro-
 nuge  from  the  hierarchy,  including
 Shri  Subramaniam.  So,  they  remain
 untouched.  This  is  the  position.

 On  the  I7th  of  June  the  Food  Min-
 istry  made  a  small  amendment
 steathily.  What  was  the  amendment?
 It  was  to  the  effect  that  the  police
 cannot  go  and  raid  a  godown  under
 suspicion.  They  have  to  go  through-
 the  Food  and  Civil  Supplies  Commis-
 sioner  and  give  them  time  to  give  the
 permission.  Then  only  they  can  raid.
 What  is  the  reason?  In  this  process,
 they  should  be  given  proper  warning
 by  the  Civil  Supplies  Department  or
 the  Commissioner,  whoever  it  is  so
 that  they  can  remove  things  and  then
 the  police  can  go  and  collect  their
 dues  and  come  back.  Nothing
 happens.  Why  did  they  do  it?  They-
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 (Shri  Jyotirmoy  Bosu)  walas?  He  told  them,  “My  Lords,
 ‘diq  it  on  the  representation  of  the
 Foodgrains’  Dealers.  Of  course,  the
 Foodgrains’  Dealers  petition  must  have
 thad  a  very  big  stamp  value  attached
 to  it,  because  nothing  happens  to  the
 Congress  Government  when  stamps
 are  not  affixed.  They  had  raided  200
 and  odd  godowns  but  they  could  get
 nothing.

 They  are  talking  about  enactments.
 They  have  got  extensive  laws  on  pre-
 ‘vention  of  smuggling,  prevention  of
 tax  evasion  and  prevention  of  foreign
 exchange  violation.  But  what  is
 ‘happening?  Shri  Ganesh  says  “we
 ‘cannot  arrest  them  under  the  MISA:
 ‘60,  14  am  thinking  of  a  dharna  before
 their  house”,  Therefore,  Professor
 ‘Chattopadhyava  and  Shri  Subra-
 maniam  will  go  and  have  dharna  in
 front  of  Shri  s.  हू,  Modi’s  house.
 Of  course.  after  darkness  a  small  con-
 tainer  will  come  and  they  will  go
 back.  I  Know  they  all  do  it.  Then,
 why  do  we  talk  only  about  foog  items?
 What  about  industrial  raw  materials?
 “What  about  scarce  imported
 ‘materials?

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Are  they
 all  essential  commodities?

 SHRI  JYOTIRMOy  BOSU:  Very
 much.  Professor  Chattopadhyaya
 knows  how  difficult  it  is  to  give  an  un-
 true  case,  especially  in  regard  to
 Asian  Cables  in  order  to  protect  Shri
 R.  P.  Goenka.  I  do  not  know  how
 many  VIPs  and  their  relatives  have
 been  given  appointment  in  Duncan
 Brothers  and  its  subsidiary  companies.
 ‘They  arrest  and  prosecute  whom?  Only
 the  small  employees.  But  the  bene-
 ficiaries,  namely,  Shri  R.  P.  Goenka
 and  Shri  K.  P.  Koenka,  cannot  be
 touched  because  they  have  given  not
 only  plenty  of  cash  but  they  can
 blackmail  all  the  Ministers  because
 they  have  given  employment  to  their
 “brothers,  sons,  sona-in-laws  and
 ‘nephews.  You  cannot  touch  them

 Mr,  Subramaniam  talked  about
 ‘paper.  What  did  he  tell  the  paper-

 kindly  give  a  little  paper  for  text-
 books  and  the  balance  you  can  float  in
 the  black  market.”  As  a  result,  how
 much  profit  have  they  made?  Here  is
 an  authentic  figure.  They  have  made
 Rs.  90  crores  additional  profit.  That
 is  the  latest  figures.

 I  have  always  desecribed  Mr.
 Subramaniam,  the  Industrial  Develop-
 ment  Minister,  as  belonging  to  a
 variety  of  commodity  which  takes  the
 shape  of  the  vessel  it  contains  him,
 sometimes  to  this  side  and  sometimes
 to  that  side.  He  always  waits  for  an
 indication  from  the  top.  Whatever  the
 indications  are,  he  moves  to  that  side.
 Some  friends  have  told  me  that  Mr.
 Subramaniam  has  not  got  an  indica-
 tion  on  a  particular  thing  from  the
 top  meaning  the  lady  at  the  top.

 Then,  they  are  cheating  the  labour.
 They  have  compiled  a  bogus  cost  of
 living  index,  committing  a  fraud  on
 the  workers  wages  in  so  far  89  taking
 the  prices  of  essential  commodities  are
 concerned.  Here  is  a  note:

 “Since  long  the  workers  whose
 Dearness  Allowance  ig  linked
 with  Consumer’s  Price  Index  base
 i939—00  are  being  defrauded  of
 their  Dearness  Allowance  regularly
 and  continuously  only  due  to  the
 wrong  compilation  of  the  G.P.IL.....
 the  Director  pointed  out  the  lacuna
 in  the  index  and  consequently  in
 the  linking  factor.  He  admitted  that
 the  index  must  have  been  7257  and
 not  1185,  as  shown  at  present.  He
 clearly  stated  as  to  how  the  mis-
 takes  have  crept  in  which  keeps  the
 index  at  a  lower  level....

 “The  learned  Arbitrator  found
 that  base  prices  were  not  reliable,
 linking  factor  was  incorrect.  He

 also  found  that  there  ig  no  justifi-
 cation  for  omission  of  Warm  cloth-

 ing  from  the  index  and  further  held
 the  criticism  of  the  union  regarding
 current  prices  of  Footwear  perfectly
 justified
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 ‘The  -situation  has  become  ex-
 plosive  on  Delhi  particularly  because
 ‘the  employers  of  Textile  Mills  in
 ‘Delhi  have  not  implemented  the
 Award  and  they  still  continue  to
 give  78  per  cent  D.A.  over  1031
 points  ag  against  90  per  cent
 awarded.”

 ‘So,  this  fraud  of  preparing  the  cost
 of  living  index  should  be  thoroughly
 looked  into.  Otherwise,  they  will

 ‘continue  to  cheat  the  labour.

 The  last  item  of  fraud  that  they  are
 committing  is  on  steel.  Apart  from
 the  fact  that  the  ruling  party  has
 collecteq  huge  amounts  from  Steel
 dealers  and  steel  sellers,  I  will  give
 another  item  of  fraud....

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  I  wonder
 what  is  an  essential  commodity  and
 what  is  a  non-essential  commodity.
 That  is  different  thing.  We  are  now
 dealing  with  essential  commodities.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  They
 want  to  keep  the  loopholes  for  these
 Persons  to  prosper.  I  quote:

 “In  the  month  of  May,  1974,  a
 team  of  officers  was  sent  to  Japan
 with  Mr.  Kaza  as  head  of  the  team.
 Specific  instructions  were  given  by
 Dr.  Nath  in  collaboration  with

 Mr.  Vadhood  Khan  to  place  orders
 on  particular  Japanese  firms.  The
 market  trend  was  evident  and  re-
 ported  to  H.S.L.  that  the  price  of
 steel  in  the  International  Market
 was  falling.  Huge  orders  wére
 placed  far  in  excess  of  the  available
 foreign  exchange  of  extremely
 high  prices,  collecting  their
 commission  deposited  in  USA

 and  Switzerland.  Even  the  Metal
 Bulletin  of  the  month  of  June!May
 974  reported  (It  is  the  most  au-
 thenticated  paper  for  the  World
 prices  of  metals)  that  India  has
 finalised  such  huge  contracts  with  Ja-
 pan  in  the  wake  of  falling  prices.  In

 ‘the  month  of  July,  prices  of  steel

 BHADRA  4,  3890  (SAKA)  (Amendment)
 Bill

 fall  on  the  international  market,  by
 Dollarg  125|-  per  MT.,  say,  about
 Rs.  l000  per  tonne.  Country  has
 suffered  loss  of  at  least  Rs,  50
 crores,,..”
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 This  is  what  they  have  done.  Let
 there  be  a  thorough  inquiry  into  the
 steel  team  which  went  to  Japan,
 whether  they  have  acted  within  their
 authority  and  within  their  jurisdic-
 tion,  whether  they  have  placed  orders
 when  the  steel  market  was  falling
 This  is  what  the  Metal  Market  Bul-
 letin  has  been  saying  and  giving
 warning  that  steel  prices  were  falling
 down.

 Sir.  I  do  not  believe  for  a  moment
 that  this  Bill  is  going  to  serve  any
 purpose  for  the  weaker  sections  of  the
 society.  They  will  only  make  the
 misuse  of  it  for  collecting  their  share
 of  loot.

 PROF.  D.  P.  CHATTOPADHYAYA:
 I  do  not  have  much  to  add  to  what  I
 have  said  before.  I  would  like  to
 submit  only  three  points.

 First  of  all,  I  would  like  to  rebutt
 very  strongly  the  unfounded  allega-
 tions  made  by  the  hon.  members
 sitting  opposite.  I  strongly  repudiate
 the  unfounded  and  unwarranted
 allegations....

 SHRI  MADHU  LIMAYE:  Specify
 which  allegation  is  unwarranted.

 PROF,  D.  P.  CHATTOPADHYAYA:
 If  I  am  to  specify,  I  will  be  taking  the
 valuable  time  of  the  House...

 SHRI  MADHU  LIMAYE:  This  is
 70  answer.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  Is  he
 talking  about  Asian  Cables?

 PROF,  D.  P,  CHATTOPADHYAYA:
 I  would  not  like  to  go  into  specific
 questions  because  thgt  matter  is  not
 before  us  for  consideration.
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 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  On  a
 point  of  order.  I  want  a  clarification
 from  the  hon.  Minister  whether  they
 consider  the  industrial  raw  material
 as  an  essential  commodity  or  not.
 Essential  commodities  means  the  com-
 modities  which  are  essential  to  the
 running  of  life  in  the  country.  That
 includes  industrial  raw  materials.  In
 that  context  J  have  mentioned  about
 steel,  I  have  mentioned  about  your
 patron,  Mr.  R.  Goenka  who  has  made
 Rs.  o  crore  by  way  of  black  market
 ....CUnterruptions):
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 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Order,
 please.  Is  steel  an  essential  commo-
 dity  within  the  meaning  of  this  Bill?

 PROF.  D.  P.  CHATTOPADHYAYA:
 Of  course,  Sir.  I]  was  not  repudiating
 whether  steel  is  an  essential  commo-
 dity  or  not,  but  I  was  repudating  the
 allegations  against  our  Party,  against
 the  Government....  (Interruptions)

 SHRI  MADHU  LIMAYE:  Is  he
 denying  that  the  margin  of  the  roller
 miller  in  West  Bengal  was  raised
 from  Rs.  80  to  Rs.  200  per  tonne?  Say
 ‘yes’  or  ‘No’.

 PROF.  D.  P.  CHATTOPADHYAYA:
 Many  points,  relevant  and  irrelevant,
 have  been  made.  I  have  already
 answered  the  relevant  points  when
 there  was  general  discussion  and  also
 at  the  time  of  clause-by-clause  con-
 sideration,  (Interruptions).
 ee:

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  I  must
 say  that  I  am  myself  a  little  confused
 because  I  did  not  read  the  whole  Act;
 I  read  only  the  amending  Bill.  I  have
 always  understood  essential  commo-
 dities  as  meaning  those  which  are
 used  by  the  common  people  like  rice,
 edible  oil,  soap  and  things  like  _  that.
 Whatever  we  discuss  must  be  with
 reference  to  the  Act  and  the  Bill
 ‘Essential  commodities’  must  have
 been  defined  there.  If  the  Act  says
 that  ‘essential  commodities’  include
 steel  and  other  things,  then,  of  course,
 it  becomes  a  very  big  subject  nothing
 else  is  left.  I  do  not  know  how  many

 AUGUST  #6,  974  (Amendment)
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 common  people  in  India  today  use
 steel.  It  may  be  essential  for  indus-
 trial  development.  But  what  is  the
 percentage  of  the  people  in  India  whe
 really  use  steel?
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 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  You
 cannot  move  without  steel.  You  are
 ringing  the  bell,  Sir.  That  js  made  of
 steel.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Steel,  in
 my  opinion,  is  being  used  only  by  the
 better-off  sections  of  the  commodity
 who  can  build  concrete  houses,  not
 mud  houses.  That  is  why,  as  a
 common  man,  I  do  not  understand
 steel  as  an  essential  commodity  as
 rice  and  edible  oils  are.  I  think,  for
 once,  the  Minister  has  supported
 Mr,  Jyotirmoy  Bosu,  because  to  my
 query  he  has  said  that  steel  is  an
 essential  commodity.  ‘You  should  be
 happy  with  it.

 PROF.  D.  P.  CHATTOPADHYAYA:
 The  list  of  essential  commodities  is
 longish;  nearly  a  hundred  items  are
 there.  And  if  al]  these  items  and
 sub-items  become  the  subject-matler
 of  discussion  with  reference  to  this
 particular  Bill  which  has  avery
 limited  scope,  I  do  not  know  where  it
 will  lead  us  to.

 SHRI  MADHU  LIMAYE:  Then  why
 fid  he  deny  the  allegations?

 PROF.  D.  P.  CHATTOPADYAYA:  I
 strongly  deny  the  allegationg  made  and
 other  malpractices  mentioned  on  be-
 half  of  the  Government  and  the  Party,

 SHRI  MADHU  LIMAYE:  How  do
 you  do  it?  You  do  not  even  know
 that  the  margin  has  been  increased.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  The  rele-
 vancy  here  is  that  we  are  amending
 the  Essential  Commodities  Act  with  the
 idea  to  make  it  more  stringent  and
 more  effective.  That  is  the  whole  idea
 of  this  amending  Bill.  Therefore,  it
 ig  open  to  the  Members  to  question
 whether  the  amending  Bill  will
 achieve  that  object.  It  is  within  the
 scope  when  they  make  reference  to
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 the  Essential]  Commodities  Act  and
 whether.  this  Bill  will  serve  the  pur-
 pose.  That-iy  the:  relevancy,

 PROF.  D.  ए,  CHATTOPADHYAYA:
 I  entirely  agree  with  you.  4  do  not
 question  in  the  least  their  right.  I
 was  submitting  only  that  I  repudiate
 the  allegations  made  against  the  Gov-
 ernment  and  the  party  regarding  the
 motive.

 About  this  point  I  entirely  share
 your  vizw.  Here,  I  would  like  to
 submit  that  after  the  enactment  of
 this  Jaw,  our  endeavour  is,  as  I  aaid,
 to  effect  a  sort  of  co-ordination,  a
 better  co-ordination  between  the
 Ministries  at  the  Centre  and  between
 the  Central  Ministry  and  the  5tate
 Governments  and  see  that  the  laws
 and  the  rules  under  the  laws  are
 more  stringently  and  effectively  im-
 plemented.  Also  a  Watch  Dog  Com-
 mittee,  a  sort  of  vigilance  cel!  will
 be  set  up  to  see  how  these  laws  now
 enacted  will  be  implemented.  It  is
 the  endeavour  and  policy  of  the
 Government  that  the  economic  >ffen-
 ces  are  sternly  dealt  with.  It  is
 mainly  with  these  objects  that  this
 Bill  has  been  brought  before  this
 House  and  I  ¢an  assure  you  and  the
 hon.  Members  that  our  Government
 will  take  every  possible  step  to  effect
 a  better  co-ordination  and  efficient
 implementation  of  the  provisions  of
 the  law  so  that  the  ends  of  justice
 are  met  and  the  economic  offenders
 are  rightly  dealt  with.

 With  these  words,  I  move.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  I  think
 the  point  raised  by  Shri  Madhu
 Limaye  needs  a  rebuttal  because  he
 has  raiseag  it  more  than  once  and  it
 has  also  come  out  in  all  the  papers
 and  it  is  ip  the  interests  of  the  Gov-
 ernment  to  explain  it—whether  it  is
 a  fact  that  the  milling  charge  of  rice
 in  Orissa  ig  Rs.  80  a  quintal  and  in
 West  Bengal  it  is  Rs.  200.  If  it  is  so,
 what  are  the  special  reasons  and  cir-
 cumstances  for  this  difference?

 PROF.  D.  छ.  CHATTOPADHYAYA:
 This  information  is  not  readily  avail-
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 able  with  me,  but  I  will  obtain  and
 let  you  know.

 SHRI  MADHU  LIMAYE:
 Shinde  is  there.

 SHRI  M.  RAM  GOPAL  REDDY
 (Nizamabad);  He  is  not  apn  encylo-
 paedia.

 262

 Shri

 SHRI  MADHU  LIMAYE:  You  do
 not  know  anything  about  it  and  you
 go  on  repudiating  the  allegations  in
 a  vague  kind  of  way  and  in  the  abs-
 tract.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  He
 talkeq  about  the  vigilance  cell.  I
 understand,  Sir,  that  Mr.  L.  N.
 Mishra  is  the  head  of  the  vigilance
 cell.

 MR.  DEPUTY  SPEAKER:  Now,  the
 question  is:

 “That  the  Bill  be  passed.”

 The  motion  was  adopted.

 4.45  hrs.

 CONSTITUTION  (THIRTY-FOURTH
 AMENDMENT)  BILL

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Now,
 we  take  up  the  Constitution  (Thirty-
 fourth  Amendment)  Bill.

 As  the  House  is  aware,  a  Constitu-
 tion  (Amendment)  Bill  is  to  be  pass-
 ed  by  a  special  majority.  Therefore,
 members  have  to  be  informed  in  ad-
 vance,  We  have  allotted  2  hours  for
 this  discussion.  Now,  it  is  2.45  p.m.
 So,  the  Minister  will  reply  round
 about  4  or  4.5  p.m.  depending  upon
 the  exigencies.  I  am  just  mentioning
 this  to  you  so  that  the  Members  may
 know  about  the  timing  when  the
 Minister  will  reply  and  soon  after  the
 voting  will  take  place.

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  SCIENCE
 AND  TECHNOLOGY  AND  AGRI-
 CULTURE  (SHRI  C.  SUBRAMA-
 NIAM):  Mr,  Deputy  Speaker,  Sir,  I
 beg  to  move:
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 {Shri  C.  Subramaniam. ]
 “That  the  Bil]  further  to  amend

 the  Constitution  of  India,  be  taken
 into  consideration.”

 This  House  is  fully  aware  of  the
 important  changes  brought  about  in
 the  land  reform  legislations  passed
 by  most  of  the  States  in  the  country
 during  the  past  tWo  years.  The  pre-
 sent  series  of  legislations  which  are
 being  incorporated  in  the  Bill  have

 made  some  important  changes  in  the
 land  ceilings  prevalent  hitherto,  Yhe
 level  of  ceiling  has  been  reduced;  the
 family  with  husband,  wife  ang  minor
 children  constituting  it  hag  been  made
 the  unit  of  application  of  the  ceiling;
 exemptions  from  the  ceiling  hitherto
 Biven  to  many  categories  have  been
 dispensed  with  and  only  a  very  few
 eatgories  of  land  exempted.  One  of
 the  most  important  features  of  the
 current  series  of  legislations  is  the
 provision  that  the  surplus  lang  that
 will  be  available  will  be  distributed
 mostly  to  landless  agricultural  .Jabou-
 rers,  particularly  those  belonging  to
 the  Scheduled  Castes  and  the  Sche-
 duled  Tribes.  The  Government  is
 fully  aware  that  those  prospective
 beneficiaries,  belonging  as  they  do  to
 the  weaker  sections  of  the  socicty,
 will  not  be  able  to  pay  for  the  sur-
 plug  land  unless  it  is  made  available
 to  them  at  nominal  prices.  The  rates
 of  compensation,  that  is,  the  amount
 that  is  to  be  paid  to  the  land  owners
 for  acquisition  of  surplus  lang  have
 been  fixed  keeping  this  factor  also
 into  account.  I  must,  however,  add
 that  the  present  Bill  does  not  in  any
 way  seck  to  alter  or  modify  any  of
 the  principles  enshrined  in  the  Cons-
 titution.  It  merely  gives  conercte
 expression  to  what  has  already  been
 enjoined  upon  us  by  the  Constitution
 in  an  area  of  great  social  and  econo-
 mic  importance  to  millions  in  the
 rural  areas.

 As  the  hon.  Members  are  aware,
 the  implementation  of  such  important
 measures  of  land  reform  will  by  no
 meang  be  easy.  While  the  legislations
 themselves  provide  for  barring  the
 jurisdiction  of  the  Civil  Courts  in

 AUGUST  26,  974  (34th  Amendment)
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 respect  of  disputes  arising  from  their
 implementation,  concern  has  been
 expressed  all  over  the  country  during
 the  past  two  years  or  so  that  as  soon
 ag  the  implementation  of  the  new
 laws  gets  under  way,  affected  parties
 will  rush  to  the  courts  seeking  their
 intervention,  demanding  stay  orders
 against  the  implementation  of  the
 law,  and  thereby  interrupting  the
 whole  process  of  social  changeg  in
 the  agrarian  sector  which  are  long
 overdue.

 This  concern  found  concrete  ex-
 pression  in  the  recommendations  of
 the  Chief  Ministers  who  assembled
 here  in  July,  972  to  lay  down  the
 broad  framework  of  the  national
 guidelines.  The  consensus  of  this
 Conference  wag  incorporated  in  she
 form  of  guidelines  issueq  by  the
 Government  of  India  for  the  benefit
 of  State  Governments  embarking  on
 legislation  in  this  area.

 Events  following  the  Chief  Minis-
 ters’  Conference  have  more  than  jus-
 tified  the  apprehensions  expressed  by
 them  all  over  the  country.  To  cite
 an  example,  the  hon.  Members  know
 that  recently  the  High  Court  of  Pun-
 jab  and  Haryana  has  struck  down
 certain  provisions  of  the  Punjab  Land
 Reforms  Act,  972  (Act  0  of  1973).
 Certain  provisions  of  the  West  Bengal
 Jand  reforms  law  have  been  challeng-
 ed  in  the  Calcutta  High  Court.  There
 are  reports  from  other  States  too  to
 the  effect  that  a  large  number  of
 Writ  Petitions  have  been  filed  in  the
 High  Courts  seeking  their  interven-
 tion  of  the  ceiling  legislations.  I  need
 hardly  emphasise  the  particular  rele-
 vance,  land  reforms  and  specifically
 the  lang  ceiling  legislations,  have  in
 the  present  context  when  we  are
 seeking  to  establish  a  more  equitable
 social  and  economic  framework  in  the
 rural  areas.

 The  Government  does  not  consider
 Jand  reform  measures  only  as  an  ins-
 trument  for  the  achievement  of  social
 justice.  Even  if  it  were  so,  Govern-
 ment  would  have  been  entirely
 justified  in  trying  to  take  all  necessary
 steps  to  see  that  the  implementation  of
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 such  social  justice  measures  gets  the
 necessary  constitutional  protection.
 This  argument  is  further  reinforced
 today  by  the  very  sound  economic
 justification  also  that  exists  for  imple.
 mentation  of  the  ceiling  legislations
 and  lang  reform  measures  jn  general,
 Without  such  an  altered  framework
 no  solid  foundation  can  be  laiq  tor  a
 sustained  productive  agriculture  in
 the  country,  based  on  the  incentive
 of  the  tiller  to  cultivate  his  lands
 intensively.

 In  addition  to  the  land  ceiling  legis-
 lationg  referred  to  above,  the  Bill
 also  seeks  to  include  in  the  Ninth
 Schedule  three  more  enactments,
 namely,  the  Gudalur  Janmam  Estates
 (Abolition  and  Conversion  into  Ryot-
 wari)  Act,  1969,  the  Bihar  Land  Re-
 forms  (Amendment)  Act,  1972,  and
 the  Bombay  Tenancy  and  Agricultu-
 ral  Lands  (Gujarat  Amendment)  Act,
 ‘1972.  Even  though  they  do  not  deal
 with  land  ceiling,  these  are  part  of  a
 series  of  legislations  which  together
 seek  to  bring  about  land  reforms  in
 Tamil  Nadu,  Bihar  and  Gujarat  res-
 pectively.

 I  am  sUre  the  hon.  Members  share
 fully  my  concern  to  ensure  that  the
 process  of  implementation  of  the  land
 ceiling  legislations,  which  have  al-
 ready  created  a  great  dea]  of  enthu-
 siasm  among  the  down-trodden  land-
 less  agricultural  labourers  ang  share-
 croppers  will  not  be  allowed  to  be
 interrupted  or  halted  by  vested  jnte-
 rests.  It  is  not  the  intention  of  the
 Government  of  India  to  curb  the
 fundamental  rights  of  any  group  of
 individuals;  but  it  is  the  bounden
 duty  of  the  Government  to  see  that
 those  weaker  sections  of  the  society
 who  have  for  ages  been  exploited  and
 have  been  denied  their  rightful  dues,
 are  given  much-needed  protection.
 The  fact  that  we  are  including  these
 laws  in  the  Ninth  Schedule  will
 not  preclude  us  from  respectfully
 examining  any  observations  that  the
 courts  may  make  when  they  have
 occasion  to  examing  them  and  it  will
 be  our  endeavour  to  meet  such  ob-
 servationg  to  the  extent  possible  with-
 out  of  course  compromising  the  basic
 tenet  of  our  policy.  I  earnestly  hope
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 that  this  House  will  give  its  approval
 to  the  Bill  and  help  Government  carry
 forward  the  task  which  was  under-
 taken  right  at  the  beginning  of  Inde-
 pendence  in  bringing  about  certain
 fundamental  changes  in  our  agrarian
 structure.
 Sir,  I  move.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Motion
 moved:

 “That  the  Bill  further  to  amend
 the  Constitution  of  India,  be  taken
 into  consideration.”
 SHRI  DASARATHA  DEB  (Tripura

 East):  Mr,  Deputy-Speaker,  Sir,  this
 Government,  like  an  innocent  man,
 chooses  to  bring  this  Constiution
 (Thirty-fourth  Amendment)  Bill
 which  seeks  to  include  in  the  Ninth
 Schedule  a  number  of  landreforms
 legislation  in  order  to  place  them
 beyond  the  scrutiny  of  the  courts  of
 iaw.  They  want  to  include  seventeen
 amending  bills  of  the  States  in  this
 Bill.  That  is  not  due  to  intervention
 of  the  courts  that  this  Government
 could  not  implement  the  provisions  of
 the  land  reforms  which  have  heen
 passed  in  various  States.  That  is
 not  the  real  cause  that  they  could  not
 implement  the  provisions  of  land  re-
 forms  Acts.  The  real  cause  lies  else-
 where,  that  is  because  they  are  under
 the  pressure  from  the  landlord  sec-
 tions  and  those  vested  interests  on
 whose  mercy,  the  existence  of  this
 Government  depends.  They  do  not
 dare  to  execute  all  those  laws  even  if
 there  is  a  limited  provision  which
 may  give  some  benefit  to  the  land-
 less  peasants  and  the  poorer  sections
 of  the  community.

 That  is  because  the  ruling  party
 and  their  Governments  and  the  Minis-
 ters  in  the  States  also  have  got  some
 links  with  all  these  landlords,  That
 is  why  they  do  not  dare  to  disturb
 them.  That  is  the  main  reason  why
 he  quoted  some  comments  of  the
 courts.  Of  course,  there  are  certain
 verdicts  of  the  courts.  The  main
 thing  here  is  that  they  do  nof  have
 the  heart  to  implement  this.  Just
 they  want  to  hoodwink  the  people.
 They  pass  certai,  good  laws  and  then
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 they  are  thrown  in  the  dust  bins.
 That  is  the  main  reason  why  _  this
 Landreforms  Act  has  not  been
 executed,

 Sir,  I  want  to  refer  to  some  cases.
 There  is  no  difficulty  at  all  go  far  as
 the  courts  are  concerned.  Sir,  on  5th
 December,  973  I  asked  g  question—
 Q.  No.  3586—which  reads  as  follows:

 “(a)  whether  Government  are
 aWare  of  the  fact  that  for  the  last
 2/3  months  tribals  of  Thakurchara
 of  Julaibari  area  Tripura  coulq  not
 go  to  the  market,  specially  to  Julai-
 bari  market  due  to  the  attack  of
 goondas  organised  by  moneylen-
 ders  who  have  dislodged  tribals
 from  the  lang  forcibly;  and

 (b)  the  steps  being  taken  to  re-
 store  land  to  tribals  there  and  to
 protect  tribals  from  the  clutches  of
 moneylenders  gang?”

 A  reply  was  given  to  me  on  26-7-74
 after  eight  months.  That  is  as  fol-
 lows:—

 “(a)  According  to  information
 received  from  the  Government  of
 Tripura,  no  such  incident  has  oc-
 curred.  There  was,  however,  ५  dis-
 pute  between  two  parties  over  a

 piece  of  land  in  Julaibari  area.
 Apprehending  breach  of  peace,  the
 Officer  Incharge  of  Baikora  police
 station  initiated  action  under
 Section  45  Cr,  P.  C,  and  notice  was
 issued  from  the  court  of  the  Ad-
 ditional  District  Magistrate,  Belo-
 nia  to  both  parties.  Preventive
 proceedings  initiated  by  the  Police
 under  Sec.  ‘107/144  Cr.  P,  C.  against
 the  supporters  of  both  the  parties
 are  pending  trial  in  the  court.  The
 situation  in  the  area  is  reported  to
 be  normal.”  '

 What  8  the  case?  One  gentleman
 named  Lalit  Mohan  took  a  loan  from
 a  moneylender  worth  Rs.  150|-  in
 1962.  In  966  it  wag  calculated  the
 interest  eame  to  Rs.  300  and  in  967

 ‘it  became  Rs.  800/-.  Then  the  Maha-
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 jan  .goes  to  this  tribal: to  mortage  his
 land  and  the  Mahajen  captured  that
 ‘land.  Bat  even  according  ‘to  the
 Bombay  Moneylenders  Act  extended
 to  Tripura  he  could  not-realise  that
 much  interest  from:  this  man  for  Rs.
 150)-.  He  has  taken  one  acre  of  land
 and  the  value  of  that  lang  ig  Rs.
 3,000|~  to  Rs.  4,000)-.  Now,  he  want-
 ed  that  lang  to  be  restored  by  pay-
 ing  Rs.  150/-  but  he  was  not  allowed.
 It  is  a  clear  case.  Land  belongs  to
 tribal.  Where  is  the  necessity  of  pro-
 mulgating  Sections  45  ang  44  Cr,
 P.  C.  or  preventive  Section  107,
 This  Government  itself  sayg  we  have
 been  demanding  “for  the  benefit  of
 the  tribals  and  scheduled  _castes  par-
 ticularly....”.  How  scheduled  castes
 and  scheduled  tribes  will  be  benefited
 by  such  Acts!  .
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 There  is  provision  in  Tripura  Land
 Revenue  and  Land  Reform  Act  to
 safeguard  the  interests  of  tribal  com-
 munities  living  in  Tripura,  Under
 Section  87  of  this  Act  transfer  from
 tribal  to  non-tribal  is  prohibited  un-
 less  the  prior  permission  of  the  Col-
 lector  has  been  ‘obtained.  Further
 executive  officers  and  publicity  officers
 have  been  directed  to  non-tribals
 effected  on  or  after  I4th  April,  96)
 without  obtaining  permission  of  the
 Collector  under  Section  187  of  the
 Tripura  Land  Revenue  and  Land  Re-
 forms  Act,  960  is  not  valid  under  the
 law  and  the  purchaser  will  have  no
 legal  rights  over  the  land  and  muta-
 tion  should  not  be  granted  in  favour
 of  any  non  tribal  transferee.  So,
 law  is  there  but  this  law  is  not  ope-
 rating.  These  tribal  people  have
 been  evicted  from  their  land.  Here,
 no  Supreme  Court  or  High  Court
 stands  in  the  way  but  it  is  their  denial
 to  execute.  That  is  why,  I  have  no
 fear  at  all~in  saying  that  even  this
 Act  is  included  in  the  Ninth  Schedule
 of  the  Constitution  for  being  kept
 outside  the  purview  of  the  courts  this
 will  not  serve  much  purpose,  though
 I  do  not  oppose  it.  I  agree  it  should
 be  done  and  included  in  the  Consti-
 tution  but  at  the  same  time  I  must
 express.  my  appreliension  that  it  will
 not  be  implemented  in  their  favour.



 269

 Here  is  an  Act  which  is  very  clear,
 namely,  after  l4th  February,  298  if
 any  land  ig  transferred  jllegally  from

 a  tribal  to  non-tribal  that  land  must
 be  restored  to  the  fribal.  The  Gov-
 ernment  did  not  implement  it.  On

 the  contrary  in  974  they  have  amen-
 ded  this  law  and  put  “on  or  after
 the  Ist  January  969  if  any  land  is
 transferred  from  tribal  to  gon-tribal
 without  the  prior  sanction  of  the
 Government  shall  be  restored  to  tri-
 bals.

 That  tneans  that  it  dates  back  to
 eight  years  ago.  But  in  the  meantime,

 I  may  teil  the  House  that  75,000  acres
 of  land  belonging  to  the  tribals  have
 already  been  transferred  fo  non-tri-
 bals,  mestly  land-grabbers,  and  just
 to  give  legal  sanction  to  those  who
 illegally  possess  the  land,  the  Tripura
 Government  had  amended  the  7960
 Land  Reforms  Act,  and  instead  of
 putting  there  l4th  February,  96]
 they  have  made  it  Ist  January,  1969.
 5  hrs.

 That  is  why  I  submit  that  if  you
 want  to  protect  the  Scheduleq  Castes
 and  Scheduled  Tribes  and  their  land,
 you  must  adopt  some  other  methods;
 especially,  so  far  as  the  Scheduled
 Tribes  are  concerned,  I  may  tell  you
 that  the  Scheduled  Tribes  people  are
 stil]  living  in  a  compact  area  there,
 and  wherever  it  is  possible  to  dec-
 lare  the  areas  as  scheduleqd  areus
 they  ehovid  be  so  declared  and  the
 Scheduled  Tribes  must  be  associated
 with  the  development  of  their  areas.
 Wherever  it  is  possible—I  say,  any-
 where  in  India—autonomous  district
 councils  must  be  sel  up,  This  is  the
 only  answer  to  save  the  interests  of
 the  tribal  people  on  land.  Sir,  you
 are  Quite  aware  of  this  fact,  because
 you  come  from  an  area  Which  has
 been  under  the  Sixth  Schedule  and
 hence  you  have  had  experience  of  the
 functioning  of  the  autonomous  coun-
 cils.  In  Assam,  wherever  there  nave
 been  district  councils  and  wherever

 ‘any  area  has  been  declared  a  reserv-
 ed  area  for  tribals  under  the  Consti-
 ‘tution,  the  transfer  of  land  from  tri-
 bals-to  non-tribals  has  been  very
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 much  less.  That  is  why  the  people
 have  been  agitating  in  our  State  also
 that  they  must  have  scheduled  areas
 reserved  for  tribals  and  they  should
 be  declared  as  such  so  that  they
 could  have  autonomous  district  coun.
 cils  and  the  tribals  could  deal  with
 their  fate  themselves.  But  this  Gov-
 ernment  is  denying  them  of  this  right,
 and  they  are  only  changing  seme
 words  here  and  there  or  making
 some  amendments  here  ang  there  in
 the  land  legislation.  Thereby  they
 cannot  defend  the  rights  of  the  tribal
 people.

 Now,  I  am  coming  to  another  prob-
 lem.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Let  the
 hon.  Member  be  brief,  because  there
 is  only  limited  time  for  this.

 SHRI  DASARATHA  DEB:  Then,
 Government  are  talking  of  lang  ceil-
 ings.  I  would  like  to  point  out  that  the
 land  ceiling  legislation  is  so  full  of
 loopholes

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  I  am
 frightened  by  the  sheaf  of  papers  that
 the  hon.  Member  has  in  his  hand.

 SHRI  DASARTHA  DEB:  You  xeed
 not  be  frightened,  Sir,  because  I  shall
 be  very  brief,

 The  land  ceiling  Jegislation  has
 been  so  full  of  loopholes  and  in
 favour  of  the  big  land-owners,  and
 they  in  collusion  with  the  bureauc-
 racy  have  reduced  the  ceiling  legisla-
 tion  to  a  mere  mockery.  In  antici-
 pation  of  the  imposition  of  ceilings,
 the  big  landholders  have  resorted  to
 partitioning  of  their  holdings  and
 fictitiously  transferring  those  pieces  to
 the  individuals  on  a  large  scale.  The
 task  force  has  also  observed  the  same
 thing  in  its  report.
 It  says:

 “As  8  result  of—high  levei  of
 ceiling,  large  number  of  exemptions
 from  the  law,  mala  fide  transfer  and
 partition  and  poor  implementation
 the  result  achieved  has  been  mea-
 gre.  There  are  wide  variations
 between  different  States  with  re-
 gard  to  the  level  of  ceiling,  unit  of

 application,  exemption  etc.”.
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 In  regard  to  the  variations,  let  me
 quote  eome  figures.  In  Andhra  Pra-
 desh,  tke  ceiling  limit  varies  from
 27  acres  to  324  acres.

 SHRI  M."'RAM  GOPEL  REDDY
 (Nizamabad):  It  is  not  correct.

 SHRI  DASARATHA  DEB:  It  is
 aboslutely  correct.

 MR,  DEPUTY-SPEAKER:  What  is
 the  relevancy  of  all  these  things?

 SHRI  DASARATHA  DEB:  It  is  re-
 levant  because  we  are  talking  of  land
 reform  and  we  have  to  say  something
 on  that  also.

 MR,  DEPUTY-SPEAKER:  We  _  are
 not  discussing  about  the  land  policy
 and  all  that.  The  limited  Objective  of
 this  Bill  is  the  inclusion  of  certain
 laws  which  have  already  been  passed
 by  the  States  in  the  Ninth  Schedule
 so  as  to  put  them  out  of  the  purview
 of  the  Courts.
 particular  laws  which  have  been  pas-
 sed.  But,  if  you  start  discussing
 about  ceilings  in  different  States,  the
 question  of  land  policy  is  brought
 in.

 SHRI  DASARATHA  DEB:  _  Since
 we  are  giving  this  Constitutional  safe-
 guard  to  these  Acts,  I  must  refer  to
 the  varlations  in  ceiling,  That  is
 why,  I  am  mentioning  this,  So  far  as
 land  ceiling  is  concerned....

 THE  MINISTR  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 (SHRI  ANNASAHEB  P.  SHINDE):
 You  are  referring  to  the  old  Act  of
 Andhra  Pradesh.

 SHRI  DASARATHA  DEB:
 In.  the  old  Act  itself  in  the  Andhra
 Act,  the  ceiling  limit  was  27  acres  to
 324  acres.  We  are  giving  it  Constitu-
 tional  safeguard.  Then  in  Gujarat—
 9  to  134  acres  Karnataka—27  acres

 to  26  acres;  Rajasthan—22  to  3836
 acres;  Tami]  Nadu—24  to  20  acres,
 This  is  the  variation.  That  is  why,
 I  am  saying  that  there  should  be  a
 discussion  on  the  land  legislation  po-
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 licy.  These  variationg  stand  in  ‘the
 Way  of  distribution  of  surplus  land,  So
 far  ag  surplus  land  for  distribution  is
 concerned,  I  have  got  some  figures.  50
 far  as  surplus  land  is  concerned,  in
 i97l,  Government  themselves  said  that
 40  million  acres  of  surplus  land  would’
 be  available;  in  1972,  they  reduced
 this  figure  sharply  to  32  million  acres
 an]  in  March  1974,  Government  re-
 fused  fo  give  any  figures;  they  said
 ‘The  figures  cannot  be  given’.  Is  it
 because,  they  have  distributed  all  the
 lands?  No.  Thousands  of  landless
 workers  are  there.  They  are  not  get-
 ting  any  land,  because,  before  pas-
 sing  the  land  legislations,  they  have
 given  ample  time  to  these  big  land-
 lords  to  transfer  their  land  or  evade
 the  laws  in  some  other  way.  That  is
 how  this  Government  is  functioning,
 This  is;  my  criticism.  Because  of
 these  land  reform  Acts....

 SHRI  ANNASAHEB  P.  SHINDE:
 Are  you  opposed  to  inclusion?

 SHRI  DASARATHA
 I  am  not  opposing.  I  am  making  an
 observation.  If  you  go  through  the
 figures,  5  per  cent  of  the  land  owners
 at,  the  top  own  as  much  as  36  per  cent
 of  cultivable  land.  This  is  from  offi-
 cial  statistics.  The  land  legislations
 passed  by  various  States  have  totally
 failed  to  break  the  concentration  of
 land  in  the  hands  of  few.
 Actually,  these  legislations  or
 the  so-called  land  reforms  are  not
 directed  for  this  purpose.  This  is  my
 contention  and  that  is  why,  they  are
 very  much  afraid  of  implementing  the
 land  legislations,  because  of  these  few
 landlords  This  is  the  main  reason,  द

 MR:  DEPUTY-SPEAKER:  Please
 conclude.  You  have  taken  almost
 twenty  minutes.

 SHRI  DASARATHA  DEB:
 concluding

 I  would  like  to  say  something
 regarding  the  policy  of  exemptions.
 I  have  studied  all  these  land  reform
 Acts.  Exemptions  were  available  for
 plantations,  sugarcane  farms,  cattle
 breeding  farms,  Mechanised  farms
 ete,

 DEB:

 oy  am
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 MR.  DEPUTY-SPEAKER:
 conc  Jude.

 Please

 SHRI  DASARATHA  DEB:  That  is
 why  while  supporting  this  Bill,  I
 express  my  sincere  doubt  because
 they  are  linked  with  the  big  landlords
 who  have  vested  interests  and  they
 cannot  implement  even  a  few  limit-
 ed  provisions  which  may  give  some
 benefit  to  the  landless  workers  and
 scheduled  tribes.  They  cannot  im-
 Plement  it  unless  they  take  the  co-
 operation  of  the  peasants.  But
 when  the  peasants  themselves  in
 an  organised  way  wanted
 to  find  out  the  surplus  land
 sorted  to  terrible  repression,  So,  if
 they  take  the  help  of  the  people  I
 think  eurplus  land:can  be  detected.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  He  sup-
 ports  the  Bill  but  doubts  your  bona
 fides,

 SHRI  JAGANNATH  RAO  (Chatra-
 pur):  Sir,  I  welcome  this  measure
 which  seeks  to  include  in  the  ninth
 schedule  certain  Land  Reform.  Acts
 as  items  67  to  83  and  three  more  Acts
 which  are  mentioned  in  the  amend-
 ment  tabled:  by  the  Minister,  which  I
 am  sure  will  be  moved,  in  which  he
 has  included  the  Orissa  Land  Reform
 Act  of  1974,  Even  before  indepen-
 dence,  it  was  the  policy  of  the  Cong-
 ress  party  to  implement  land  reforms
 and  since  independence,  several  Land
 Reform  Acts  were  passed  by  the
 various  State  Governments,  mostly
 Congress  Governments,  But  these
 Acts  were  always  subject  to  judicial
 review  and  they  could  not  be  imple-
 mented  because  of  judicial]  interven-
 tion.  Firstly,  it  wag  a  question  of
 abolition  of  intermediaries—zamin-
 daris,  inamdarigs  etc.  The  first,  fourth
 and  seventeenth  amendments  of  the
 Constitution  had  to  be  made  to  see
 that  the  object  of  the  State  legisla-
 tions  in  respect  of  land  reforms  could
 be  implemented.  In  spite  of  that,  no
 Act  was  allowed  to  be  implemented
 without  being  subjected  to  judicial
 scrutiny.  Article  31B  incorporating the  ninth  schedule  wag  Paesed  in  I962
 a0  that  the  courts  could  not  sit  in
 judgment  over  the  vires  of  these
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 legislations,  Now  it  has  been  found
 that  the  ceilings  originally  fixed  by
 the  State  legislatures  were  high  and
 the  Congress  Working  Committee  in
 97l  passed  a  resolution  saying  that
 the  ceilings  should  be  reasonably
 reduced.  Accordingly,  various  State
 Governments  have  reduced  the  ceil-
 ing.  In  Orissa,  land  was  divided
 into  four  categories  and  the  ceiling
 was  reduced  to  0  acres  in  the  case  of
 Class  I  land.  After  the  Orissa  Land
 Reforms  Act  was  passed,  more  than
 200  writ  petitions  are  pending  in  the
 Orissa  High  Court  and  the  State  Gov-
 érnment  is  not  in  a  position  to  im-
 plement  the  Act.  Such  cases  are
 pending  in  various  other  High  Courts,
 with  the  result  that  the  Acts  passed
 by  the  State  legislatures  are  not
 implemented.  Mr.  Dasaratha  Deb,
 while  supporting  the  Bill,  complained
 about  the  non-implementation  of
 these  measures  by  the  State  Govern-
 ments,  particularly  by  the  Tripura
 Government,  He  cannot  challeng:.
 the  bona  fides  of  the  State  Govern-
 ment.  Because  of  the  intervention’
 of  the  courts,  because  of  the  judicial
 reviews,  because  of  the  rights  given
 to  the  High  Courts  under  article  226,
 stay  orders  are  being  obtained
 and  all  the  cases  are  pending.  Then,
 how  could  they  be  implemented?  So,
 protection  under  article  88  is  really
 necessary  for  the  effective  implemen-
 tation  of  the  land  ceiling  laws  passed
 by  the  State  Legislatures.  Unless  this
 is  done,  the  land  reform  legislation
 can  never  be  implemented  and  it  will
 remain  merely  an  Act  on  paper.
 Therefore  Government  have  come
 forward  with  ‘this  amendment  to  in-
 clude  certain  Land  Reform  Acts
 Passed  by  the  various  State  Legisla-
 tures  in  the  Ninth  Schedule.

 Shri  Dasaratha  D  eb  was  complain-
 ing  about  high  ceilings.  Originally  it
 was  so.  Now  the  State  Legislatures
 have  reduced  the  ceilings,  according
 to  the  conditions  prevailing  in  the
 States.  Exemptions  to  sugar  farms
 and  seed  farms  etc.  also  haVe  been
 reduced  to  a  very  great  extent.

 The  Congress  Party  sincerely  be-
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 an  effective  instrument  in  bringing
 about  social  justice.  What  about  the
 poor  man  in  the  field  who  toils  in
 the  sun  and  rain?  When  the  crop

 is  harvested,  he  does  not  get  one  kilo
 of  rice  or  wheat.  The  entire  crop
 is  taken  away  by  the  pattadar,  to
 whom  the  land  belongs.  That  is  why
 we  say  that  the  man  who  works  in
 the  field  should  have  the  result  of
 his  labour.

 The  land  reform  legislation  will
 not  be  complete  until  the  land  is  given
 to  the  tiller  of  the  soil.  After  the
 ceiling  is  fixed,  the  next  stage  is  to
 legislate  to  the  effect  that  land  be-
 longs  to  the  tiller  and  not  to  the  ow-
 ner,  who  is  an  absentee  landlord  who
 may  be  living  in  the  city,  who  may
 have  some  other  profession  and  40
 whom  income  from  the  land  is
 only  a  subsidiary  source  of  income.  If
 the  society  is  to  subsist  and  progress,
 the  foundation  is  the  villager,  the
 poor  man  in  the  village,  the  vulner-
 able  sections,  the  harijans  and  the
 scheduled  Castes,  who  have  nothing

 to  fall  back  upon.  5o,  they  should
 be  protected.  The  land  ceiling  legis-
 lation  is  the  first  step  which  given
 them  this  relief,  which  is  really  ne-
 eded,  Therefore,  this  is  a  measure
 which  is  highly  necessary.

 I  am  glad  that  Shri  Dasaratha  Deb
 also  supported  this  measure  though
 he  has  complained  against  the  Tripura
 State  Government.  I  agree  with  him
 that  the  exploitation  of  the  tribals  is
 very  rampant,  not  only  in  Tripura  but
 in  other  States.  In  the  erstwhile
 Madras  Presidency  in  the  agency
 area  there  was  a  regulation  which
 prohibited  the  transfer  of  land  from  a
 tribal  to  a  non-tribal,  without  the
 previous  permission  of  the  Collector.
 In  Orissa  also  Regulation  No.  of
 956  prohibits  the  transfer  of  land
 from  gq  tribal  without  the  permission
 of  the  Government.  So,  there  are
 such  regulations.  It  is  only  a  ques-
 tion  of  implementation.  If  the  ‘Trice
 pura  Government  ‘is  not  very
 alert...

 SHRI  DASARATHA  DEB,  In  Tri-
 -pura'we  had  a-tribal  reserved  grea.
 Very  :reeentiy  they  have  abolished  it.

 SHRI  JAGNATHA  RAO:  As  a
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 Member  from  Tripura  he  should  put
 pressure  on  the  State  Government.
 He  cannot  bring  that  as  a  criticism
 here  and  say  that  various  States  are
 lagging  in  implementation  of  land
 reform  jegislation.

 I  am  glad  this  amendment  of  the
 Constitution  has  come.  This  is  highly
 necessary  and  this  will  give  effect

 to  the  various  State  legislations
 which  have  introduced  land  ceiling.

 he  distribution  of  land  to  landless
 harijans  and  Adibasis  is  also  highly
 necessary  80  that  society  can  subsist
 on  solid  foundations.

 श्री  कमल  मिथ  “मधुकर”  (केसरिया)  :
 उपाध्यक्ष  महोदय,  यह  बिल  जो  लाया  भया  है
 उसके  उद्देश्यों  से  सहमत  होते  हुए  भी  मझे
 संदेह  है  कि  सरकार  के  द्वारा  लाये  गए  इस
 विल  में,  जो  इनके  वीके  उद्देश्य  है  वह  पूरा
 नहीं  होगा  मैं  यह  इसलिए  कह  रहा  हूं  कि
 विहार  के  लाता  पूरे  देश  में  ग्राम  लैंड  सी  लिंग
 दौर  भूमि  सुधार  के  दूसरे  कानून  वास  किए
 गए  हैं  लेकिन  उन  तमाम  कानूनों  पर  अमल
 नही  हो  रहा  है।  पल  क्यों  नहीं  हो  रहा  है  ?
 अमल  इसलिए  नहीं  हो  रहा  है  कि  शासक  पार्टी
 के  अन्दर  जमीदारों  और  बड़े  विद्धानों  का
 बढ़ा  प्रभाव  है।  (व्यवस्थान )

 मैं  आप  को  चुनौती  देता  हूं  ।

 इसलिये  मैं  कह  रहा  हूं  कि  बड़े-बड़े
 भूस्वामियों  के  प्रभाव  के  रहने  हुए  जो

 भूमि  सुधार  कानन  पांच  होते  है  उत  पर  कमल
 नही  हो  पा  रहा  है।

 (श्री  भूपेन्द्र  झा  से  बातचीत  करने  पर  )
 MR.  DEPUTY:  We  have  done  this

 If  a  party  has  its  time,
 then  he  can  avail  of  that  party’s  time
 later  on,  not  now.

 श्री  कला  सिर  मधुकर:  बुसलिगें  मैं
 समझता  हूं,
 MR.  DEPUTY-SPEAKER:

 you  exhaust  your  party's
 you  stop  here.

 को  कमल  ही  मधुकर:  उपाध्यक्ष

 महोदय,  हमार  तरफ  से  माननीय  भोगेगा  झा
 को  बोलेंगे  |

 Either
 time  or
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 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Mr.
 Bhogendra  Jha  have  an  opportunity
 Jater  on.  I  will  call  somebody  else
 now.

 SHRI  P.  V.  G.  RAJU  (Visakhapat-
 nem):  Mr.  Deputy-Speaker,  Sir,  I
 would  like  to  start  with  something
 personal.  I  may  be  excused  for  that.

 My  friends,  Mr.  Jagamnath  Rao  on
 this  side  and  gathers  op  that  side,
 said  about  zamindari  abolition.  I  can
 speak  about  it  because,  I  think,  I  qua-
 lify  for  saying  so.  I  waas  born  as  the
 second  biggest  zamindar  in  India.
 Therefore,  I  think,  I  have  got  a  right
 to  speak  about  that  and  discuss  about
 zamindary  abolition.  I  will  speak
 about  it  both  subjectively  and  objec-
 tively.  Subjectively,  my  friends  may
 say  that  I  am  becoming  hypocritical.
 Objecticely,  I  would  like  to  say  that
 the  zamindary  abolition  is  a  must
 think  if  you  want  to  have  progress  in
 the  country.

 As  far  as  land  reforms  are  concern-
 ed,  I  am  sorry  to  say  that  the  State
 Governments  have  not  implemented
 them  as  a  revolutionary  proposition  as
 I  would  like  them  to  be  implemented.
 I  feel  that  an  amount  of  land,  about
 35  to  20  acres,  given  to  each  family
 is  more  than  enough  for  having  maxi-
 mum  agricultural  production  in  India.
 My  friends  may  not  be  aware  that  in
 Japan  there  are  land  holdings  of  only
 3  acres  or  so  and  yet  Japan  is  one  of
 the  biggest  agricultural  producing
 country  in  the  world.  As  a  matter  of
 fact,  I  am  sorry  to  say  that  we  take
 too  much  example  of  America.  In
 America.  there  are  farms  of  200  or  300
 acres.  My  friends  will  say,  with  200
 and  300  acres,  how  can  yau  produce
 maximum  production?  I  feel,  between
 America  ang  Japan,  we  should  take
 an  example  from  Japan.  In  Japan,
 land  holdings  are  only  of  3  acres  or
 so.  Therefore,  if  we  have  small  land
 holdings,  we  -can  have  more  preduc-
 tion.  Whether  we  can  produce  maxi-

 mum  or  not  is  a  question.  I  am  net
 agricultural  scientist.  But  as  far  as
 I  know,  I  do  not  think  we  require
 more  than  5  to  6  acres  per  holding  to
 produce  maximum  production.  I  am
 afraid,  the  Government  of  India  and
 various  State  Governments  have  got
 to  be  more  helpful  to  the  peasantry
 at  this  moment.

 Personally,  I  feel  so  long  as  agri-
 culture  is  a  State  subject,  I  am  afraid,
 there  will  be  difficulty  in  implement-
 ing  intensive  agriculture.  If  you  want
 to  have  intensive  agricultre,  we  must
 make  agriculture  move  Centre-orient-
 ed,  That  is  my  personal  feeling.

 Let  me  give  an  example.  In  the
 desert  area  of  Australia  and  in  Isreal
 which  is  a  desert  country,  they  have
 introduced  the  root-sprinkler  irriga-
 tion.  That  is  a  capital  intensive  pro-
 cess.  What  they  have  done  in  Isreal
 is  amazing.  About  three  feet  below
 the  soil  level,  they  bulldoze  the  land,
 put  plastic  sheets  and  replace  the
 soil.  Therefore,  roots  can  go  three
 feet  into  the  soil,  and  they  are  able
 to  conserve  the  water.  In  Israel  they
 have  done  this.  In  Australia  also
 they  have  done  the  same  thing.  We
 are  a  backward  country  and,  there-
 fore,  we  should  look  upon  things  ar
 far  as  agriculture  is  concerned  objec-
 tively,  without  going  into  the  political
 questions.  That  is  why,  I  have  named
 Israel  ang  Australia.  Without  going
 into  the  politics,  I  fecl,  Government  of
 India  would  be  correct  in  implement-
 ing  the  same  basis  of  cultivation
 which  hag  been  done  ip,  Australia  and
 Israel.  In  Rajasthan,  Gujarat  and  in
 the  Rayalaseema  area  of  my  State,
 where  they  have  desert  areas,  this  can
 be  done.

 ‘This  plastic  sheet  process  has  been
 done  in  Punjab.  They  have  lined  the
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 canals  in  Punjab  with  plastic  sheets.
 Therefore,  there  is  little  or  no  perco-
 lation  of  water  in  the  soil  and  they  are
 able  to  transport  water  intensively
 in  the  canals  of  Punjab,  I  have  been
 informed.  In  the  same  manner,  we
 can  bulldoze  the  land  throughout  India
 wherever  we  have  dry  cultivation,  and
 using  the  plastic  sheets,  We  can  in-
 crease  the  production.

 I  would  like  to  say  this  in  passing.
 Mr.  Subramaniam  can  confirm  what  I
 have  been  informed.  I  have  been  told
 that  in  Tamil  Nadu  an  experiment  has
 been  conducted  wherein  gbout  three
 feet  below  the  soil  they  have  a  cement
 floor  and  then  replace  the  sojl.  By  this
 they  have  been  able  to  grow  5,600
 pounds  of  rice  per  acre  which  are
 equal  to  about  70  bags.  Normally  with
 IR.8  paddy  we  obtain  only  35  to  40
 bags  per  acre.  We  can  increase  the
 production  from  35  bags  to  70  bags
 per  acre  by  lining  the  soil  with  cement
 floor.

 As  I  have  said,  all  this  is  capital-
 intensive.  The  Government  of  India
 must  take  greater  production  orienta-
 tion  factor  into  consideration  and  bring
 an  amendment  to  the  Constitution
 bringing  agriculture  more  under  the
 control  of  the  Centre  than  is  the  posi-
 tion  ioday.  In  this  manner,  I  think,
 we  can  have  a  secong  Land  Reforms
 Bill  in  which  case  the  holding  should
 not  be  more  than  five  to  ten  acres
 throughout  the  country.  I  have  given
 my  opinion  freely.  I  am  not  a  lawyer
 or  &  legal  graduate;  therefore,  I  do  not
 know  about  the  legal  aspects  of  the
 problem.  I  think,  Government  —  will
 understang  the  purport  of  what  I  have
 suggested.

 Sir,  I  support  this  Bill.

 aft  झील  बिहारी  वाजपेयी  (ग्वालियर):
 यक्ष  महोदय,  देश  को  भाषण  की  वृष्टि

 AUGUST  26,  1974  (34th  Amendment).
 Bill

 से  आत्म  निर्भर  बनाना  हमारी  सब  से  पहली
 झ्रावश्यकता  है  q  इस  कसौटी  पर  कृषि  के  क्षेत्र
 में  उठाये  गये  कदमों  को  कसना  होगा  जमींदारी

 उन्मूलन,  जीत  की  भ्र धिक तम  सीमा  का  निर्धारण
 यह  झ्रावश्यक  कदम  है।  हमें  भूमि  का  मालिक
 उसे  बनाना  होगा  जो  भूमि  के  उत्पादन  में
 व्यक्तिगत  रुचि  ले  सके  भ्र ौर  जिस  का  भविष्य:
 उस  भूमि  के  साथ  जुड़ा  हुआ  हो  ।  इस  दृष्टि
 से  भूमि  सुधार  प्रावश्यक  है  t

 280

 लेकिन  क्‍या  केवल  कानून  बनाना
 काफ़ी  है  |  हमारे  देश  में  भूमि  सुधारों  की
 चर्चा  बहुत  है  लेकिन  उन  पर  जितना  प्रभावी
 आ्राचरण  चाहिए,  उतना  नहीं  किया  गया  |
 यदि  श्रदालतें  भूमि  सुधारों  के  कानून  को  अमल
 में  लाने  भें  बाघक  बनती  हैं,  तो  उन  कानूनों  को
 उचित  संरक्षण  दिया  जाना  चाहिए  |  हम  इस
 से  पहले  भी  66  कानूनों  को  संरक्षण  दे  चुके
 हैं  लेकिन  इन  संरक्षण ों  के  बावजूद  भूमि  सुधार
 परमल  में  नहीं  लाये  गये  हैं,  इस  को  मंत्री  महोदय
 स्पष्ट  करें  |  उदाहरण  के  लिए  उत्तर  प्रदेश
 के  दो  कानून  हैं  :

 The  UP  Zamindari  Abolition
 Land  Reforms  Act,  ‘1950.

 and

 The  UP  Ceilings  on  Land  Holdings
 Act  1958,

 इन्हें  हम  संरक्षण  दे  च्  हैं।  इस  समय  णो
 विधेयक  लाया  गया  है  उस  में  उत्तर  प्रदेश
 के  किसी  कानून  का  उल्लेख  नहीं  है  |

 इस  का  मतलब  यह  है  कि  उत्तर  प्रदेश  में

 भूमि  सुधार  करने  में  प्राप्त  ब्रा धक  नहीं
 हैं,  लेकिन  इस  के  बावजूद  भी  उत्तर  प्रदेश
 में  भूमि  सुधारों  की  भ्र वस् था  क्‍या  है  t

 45.3]  hers.

 [Sart  NawaL  Kratoxs  1-०!  in  the
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 सेनापति  महोदय,  उत्तर  प्रदेश  सरकार
 ने  एक  भूमि  व्यवस्था  जांच  समिति  बनाई

 'थी  1  इस  समिति  के  अध्यक्ष  श्री  मंगल  देव
 विशारद  थे  |  इस  समिति  ने  30  मा,  974
 को  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  ।  इस  में
 जो  कुछ  लिखा  है,  उस  को  अगर  ग्रुप  पढ़ें,

 तो  विश्वास  करने  को  भी  नहीं  होता  कि  क्‍या

 सचमुच  में  उत्तर  प्रदेश  में  भूमि  सुधार  लागू
 किये  गये  हैं  परिषश्िष्ठ  is  में  कुछ  ऐसे
 महत्वपूर्ण  मामलों  का  उल्लेख  है,  जिन  में
 सीलिंग  भ्र धि नियम  के  प्रभाव  से  बचने  की

 _तरकीबें  की  गई  है।  एक  मामला  मजीठिया
 परिवार  गोरखपुर  का  है।  इस  में  लिखा  है  :

 “मजीठिया  परिवार  जिला  गोरखपुर  में

 बहुत  बड़े  फारमर्स  का  परिवार  है।  इसके
 चार  मुख्य  सदस्य  सबंधी  गुरजीत  सिंह,
 सुरेन्द्र  सिंह,  ग्र निहाल  सिंह  और  श्री
 दलीप  सिंह  है  1  सीलिंग  अधिनियम  के
 झन्तगंत  कार्यवाही  प्रारम्भ  होते  के  समय
 इन  चारों  के  खातों  में  कुल  मिलाकर
 3,131.71  एकड़  भूमि  थी 1”

 रिपोर्ट  में  आगे  कहा  गया  है  कि  कानून  लागू
 होने  के  बाद  केवल  29  एकड़  जमीन  अतिरिक्त
 घोषित की  गई  |  कमेटी  का  कहना  है.  कि  “इस
 परिवार  से  किसी  न  किसी  तरीके  से  अपनी

 सम्पूर्ण  जोत  को  भ्रतिशिक्त  घोषित  होने  से
 बचा  लिया  है  ras  यह  केस  झा  ?

 एक  दूसरा  मामला  है  शमीम  फार्म
 एण्ड  इन्डस्ट्रीज,  कलकत्ता  का  |  इस  के  बारे
 में  कमेटी  ने  कहा  है  :

 “इस  खातेदार  की  कुल  जोते  कॉ  केवल

 5,548  एकड़  है  ॥  कमेटी  के  अनुसार  इस

 भूमि  का  इन्द्राज  रामगढ़  फार्म  इन्  इन्डस्ट्रीज
 कलकत्ता  के  पक्ष  में  गलत  तरीके  से  हो  गया

 था,  जिसकी  पूर्ण  जांच  करने  की  झ्रावश्यकता
 है।  यह  फार्म  भी  अतिरिक्त  भूमि  रख  रहा  है।

 एक  भ्र ौर  उदाहरण  सरदार  जोगेन्द्र

 सिंह,  निवासी  भागना,  जिला  बहराइच
 का  है|  इस  के  बारे  में  कमेटी  ने  कहा  है  ४
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 “खातेदार  की  कुल  जोत  2,260.60
 एकड़  थी  t  उन्होंने  बाग  भूमि  के  निमित्त

 बहुत  बड़े  क्षेत्रफल  पर  छूट  की  मांग  की  जिस
 पर  यह  निर्णय  दिया  गया  कि  पेड़  मई,  959
 से  पूर्व  के  लगाये  हुये  सिद्ध  नहीं  हो  सके  -  केवल
 2  एकड़  भूमि  बाग  के  मिनित्त  छोड़ी  गयी  v

 इस  के  जागे  कमेटी  ने  यह  कहा  है  कि  इस
 की  भूमि  का  बहुत  बड़ा  'रकबा  बिना  बन्दोबस्त

 के  पड़ा  झा  है

 मैं  एक  और  उदाहरण  श्राप  के  सामने
 रखना  चाहता  हु  और  वह  गोपालपुर  फार्मों,
 जिला  मिर्जापुर  का  है।  इस  के  बारे  में  कमेटी
 ने  लिखा  है  +

 “जिला  मिर्जापुर  में  ग्राम  गोपालपुर
 में  गोपालपुर  फार्म  के  नाम  से  4,532  एकड़
 का  बहुत  बड़ा  फार्म  है।  भुअभिलेखों  के  अनुसार
 इस  भूमि  पर  i4  शक्तियों  के  नाम  दर्ज
 थे  जिनमें  से  प्रतिकाश  वाराणसी  के  निवासी
 हैं  ;  यदि  इन  i4  खातेदारों  का  हिस्सा  सम्पूर्ण
 जोते  में  बराबर  बराबर  मान  लिया  जाय  तो
 प्रत्येक  के  हिस्से  मे  323.  77  एकड़  भूमि  होती
 है।  जिला  कार्यालय  से  ज्ञात  करने  पर  मालूम
 हा  कि  उत्तर  प्रदेश  अधिकत्तम  जोत  सीमा
 आरोपण  अधिनियम,  i960  के  अन्तर्गत
 इन  खातेदारों  की  जोत  के  विषय  में  कोई

 काय  वाही  सालिग  क्षेत्र  अवधारण की  नहीं  की
 गई  जबकि  प्रत्येक  के  पास  केवल  इसी  फार्म
 में  ही  भ्िकतम  क्षेत्र  से  अधिक  भूमि  थी।
 कहा  जाता  है  कि  इन  फार्म  होल्डरों
 की  कोई  'हुका री  कृषि  समिति  है  ।  यदि  ऐसी
 कोई  समिति  बनाई  भी  गई  तो  भी  उसे

 प्रीमियम  की  पुरानी  धारा  6(i5)  के

 ग्रन्थित  छूट  नहीं  मिल  सकती  थी  ।  खतौनी

 में  अंकित  इंदराज  इस  बात  का  सबूत  है  t  यहाँ
 सम्पूर्ण  जोत  4  व्यक्तियों  के  नाम  दर्ज  था  ।
 किसी  सहकारी  कृषि  समिति  का  नाम  दर्ज  नहीं
 था।
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 इस  फार्म के  सिलसिले  में  एक  और  दिलचस्प  खाद्यान्न  का  उत्पादन  बढ़ाए  कर  देश  प्रदान
 बाल  नोटिस  में  यह  आई  है  कि  जुडीशियल  की  दृष्टि  आत्मनिर्भर  बने  t
 प्रकार  के  आदेश  दिनांक  7,  अप्रेल,  ‘972,

 मि-सुधारों के  झ्राधार  पर  गोपालपुर  फार्म  की  सम्पूर्ण  भूमि
 राज  स्थिति  यह  है  कि  भूमि  सुधारें  को:

 पर  93  अन्य  नाम  बतौर  सह  खातेदार  दर्ज
 कर  दिये  गये  हैं  1  जिला  कार्यालय  से  यह

 सूचना  प्राप्त  हुई  है  कि  उक्त  दावा  24  जनवरी
 7972  8  पूर्ण  दायर  किया  गया  था  |  इसका

 नतीजा  यह  होगा  कि  इतने  बड़े  फार्म  को
 जोत  में  से  कोई  भूमि  अतिरिक्त  घोषित  नहीं
 ही  पायेगी  |  मौके  पर  यह  फार्म  एक  ही  इकाई
 है  और  लगता  है  कि  केवल  एक  ही  परिवार  के
 लाभ  के  लिये  यह  फार्म  विद्यमान  हैं  tT  प्रदेश
 के  कई  जिलों,  बिहार  व  नेपाल  के  लोगों  के
 नाम  फार्म  सें  प्रत्यक्ष  रूप  से  फर्जी  दर्ज  कराये
 गये  हैं  ताकि  फार्म  सीलिंग  अधिनियम  के
 प्रावधानों  की  लपेट  से  बच  जायें  ve

 ये  कुछ  उदाहरण  इस  रिपोर्ट  में  दिये  गधे  हैं
 जो  हमारे  भूमि  सम्बन्धी  कानूनों  का  मोल
 उड़ाते  हैं  |  पंजाब  में  इसी  तरह  की  भूमि  पर
 जब् दस्ती  कब्जा  करने  की  बदलते  दर  चन्द

 सिंह  कमेटी  के  द्वारा  प्रकाश  में  लाई  जा  चुकी
 हैं  t

 सभापति  महोदय,  अगर  भूमि  सुधार
 लागू  करने  की  ईमानदारी  से  इच्छा  नहीं  है,
 तो  कोई  कानून  सरकार  की  ठीक  मंशा  होने
 के  बाद  भी  उद्देश्य  को  पुरः  नहीं  कर  सकता  ।

 हां,  भूमि  सुधारों  की  अधिक  चर्चा  करने
 से  एक  बुराई  जहूर  पैदा  होती  है  कि  किसान
 के  मन  में  एक  अनिश्चितता  जाग  जाती  है  और
 मैं  कृषि  मंत्री  महोदय  से  यह  बात  बलप्रवक
 कहना  चाहता  हूं  कि  भूमि  सुधारों  को  ईमानदारी
 के  साथ  कार्यान्वित  कीजिए  लेकिन  एक  बार
 भूमि  सुधार  ईमानदारी  से  लागू  हो  जाएं  तो
 एलान  कर  दीजिए  कि  अगले  दस,  958  सालों
 तक  भूमि  की  जोत  में  किसी  प्रकार  का  परिवर्तन
 नहीं  होगा  ताकि  किसान  भूमि  में  ज्यादा  पैसा
 लगाएं  खेती  के  गये  तरीके  झपना  कर  देश  में

 चर्चा  बहुत  अधिक.  होने  से  कृषि  के  उत्पाद:
 को  बढ़ाने  में  एक  झ्र निश् चिता  सी  पैदा  हो  गई:
 है:  शोर  झगर  बाप  चाहते  हैं.  कि  ईमानदारी:
 से  भूमि-सुधार  हों  और  कृषि  का  उत्पादन
 बढ़े।  तो  इस  अश्रनिश्क्तिता  की  तलवार  को
 हटाना  आवश्यक  है।  इसलिए  में  इस  विधेयक
 का  विरोध  नहीं  कर  रहा  यद्यपि  मुझे  मालूम
 है  कि  यह  सारे  कानून  जो  श्राप  भ्रदालत  की
 परिधि  से  बाहर  रख  ना  चाहते  हैं,  ये  कमल  में
 नहीं  कराएंगे  कयोंकि  जिन  के  हाथ  में  शासन  को
 बागडोर  है,  उनमें  इच्छा  शक्ति  का  अभाव  है  ।

 दूसरी  वात  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि
 हम  चाहते  हैं  कि  जो  लोग  भूमिहीन  हैं,  उन  को
 भूमि  मिले  ।  अधिकांश  हरिजन  कौर  बनवासी
 एस  हैं  जिन  को  भूमि  की  परमावश्यकता
 है  लेकिन  केवल  भूमि  देने  से  काम  नहीं  होगा  t
 उन्हें  खेतो  के  रोजर  चाहिए,  उन्हें  कर्जा

 चाहिए  ।  हम  ने  तराई  के  इलाके,  उत्तर  प्रदेश
 में  देखा  है  कि  जिन्हें  खेती  करने  की  आदत  नहीं
 है,  उन्हें  जमीन  दी  गई  |  हुआ  क्या,  उन्होंने
 जमीन  बेंच  दी  ।  मगर  जमीन  पास  है  और
 जमीन  में  खेती  करने  के  साधन  नहीं  हैं,  तो
 वे  खेती  नहीं  कर  सकते  और  भागे  चल  कर  वे
 फिर  भूमिहीन  वन  जाएंगे  <सलिए  यह  अवश्य

 है  कि  जिन्हें  आप  भूमि  देते  हैं,  उन  की  सहकारी
 समिति  बना  प्रो  उन्हें  खेती  करने  के  साधन
 7,  खेती  के  औजार  दें  ताकि  वे  मिलन  कर  खेती
 कर  सकें  |  अगर  कोई  व्यक्तिगत  रूप  से
 खेती  करना  चाहता  है,  तो  वह  खेती  करे
 लेकिन  केवल  जमीन  देने  से  ही  समस्या  हल
 नहीं  होगी  ।

 सभापति  महोदय,  मैं  निवेदन  करना

 चाहता  हु  कि  हम  ने  भूमि  की  भूख  जग;  दी  है
 मगर  इस  मूल  को  संतुष्ट  करने  के  लिए
 पर्याप्त  भूमि  हमारे  पास  नही  है  7  होता  तो
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 यह  चाहिये  कि  हम  भूमि  का  भार  कम  करें,

 भूमि  से  हटा  कर  लोगों  को  उद्योगों  में  लगाएं
 लेकिन  खेती  के  साथ  जुड़े  हुए  कल  कारखानों
 का  हम  जाल  नहीं  बिछा  सके  ।  जापान  का

 उदाहरण  देना  पर्याप्त  नहीं  है  t  जापान  में  खेत
 छोटे  हैं  मगर  हर  एक  खेत  के  साथ  जुड़  हुमा
 एक  कारखाना  है  ।

 एक  कम्युनिस्ट  देश  में  में  गया  था।
 उसका  नाम  लेने  की  आवश्यकता  नहीं  है।
 हमारे  यहां  जो  लैण्ड  सीलिंग  है  उससे  तिगुनी
 जमीन  वहां  के  किसानों  के  पास  है।  वहां  कोई
 जमीन  लेने  को  तैयार  नहीं  है  क्योंकि  देश  का
 औद्योगीकरण  हो  चुका  है।  हमारे  यहां
 औद्योगीकरण  नहीं  हुआ  है।  इसलिए  भूमि
 पर  लोग  ग्रसित  मिर्ज़ा  हैं।  सब  को  भूमि  दे
 नहीं  सकते  हैं।  लेकिन  उन  में  आशा  जगा  रहे
 हैं।  भूमि  सुधारों  क ेसाथ  साथ  जब  तक  हम
 खेती  से  जुड़े  हुए  कल  कारखानों  का  विकास

 नहीं  करेंगे,  ग्रामीण  क्षेत्रों  की समस्या  हल  नहीं
 होगी  1

 जोत  की  पभ्रधिकतम  सीमा  लगाया
 जरूरी  है।  अच्छा  होता  सीमा  एकड़ों  में  नहीं
 झ्रामदनी  के  रूप  में  होती।  लेकिन  मेंने  देखा
 है  कि  कई  कानून  ऐसे  हैं  जिस  में  कम  से  कम
 जमीन  कितनी  होगी,  इसके  बारे  में  कानून
 चुप  है।  क्या  हम  भूमि  के  टुकड़े  करमा  चाहते
 हैं?  क्‍या  हम  अपराधिक  जोतों  को  बताता
 चाहते  हैं?  प्रधिकरण  सीमा  आपने  बता  दी
 है।  सामाजिक  न्याय  के  नाम  पर  यह  काम
 किया  गया  है।  उससे  पैदावार  कितनी  बड़ेगी
 इसके  बारे  में  मुझे  सन्देह  हैं।  लेकिन  यह  बात  तो
 बची  मन्त्री  स्वीकार  करेंगे  कि  भ्रमर  भ्र धिक तम
 सीमा  कम  हैं  शीर  परिवार  में  पिता  के  हरनेक
 पन्नों  में  वह  जमीन  बांटी  जाती  है  तो  हर  कानून
 में  यह  इंतजाम  होना  चाहिये  कि  एक  मर्यादा
 से  नीचे  कोई  जमीन  नहीं  बांटने  दी  जाएगी।
 लेकिन  हम  यहां  एक  ब्लैंकेट  पावर  दे  रहे  हैं।
 सदन  के  लिए  यह  सम्भव  नहीं  हैं  कि  हर  एक

 Bill

 कानून  की  गहराई  में  जाकर  विचार  करे।
 कौन  से  अपवाद  छोड़े  गये  हैं,  इसके  बारे  में

 मुख्य  मन्त्रियों  ने  एक  नीति  बधाई  है,  उस  नीति.
 पर  सब  राज्यों  में  समान  रूप  से  कमल  हो
 रहा  है  या  महीं  हो  रहा  है।  चाय  बागान  के
 बारे  में  क्या  नीति  है,  गन्ना  फौजें  के  बारे  में
 क्या  नीति  है?  सहकारी  समितियों  के  माम
 पर  परिवारों  ने  जो  सहकारी  समितियां
 बनाई  हैं  उसको  नयवाद  के  रूप  में  छोड़ने  के
 बारे  में  क्‍या  नीति  है,  इन  प्रश्नों  पर  गहराई  में
 जाना  जरूरी  है।

 कुछ  प्रदेशों  की  स्थिति  'विभिन्न  है  4
 बिहार  में  खण्ड  रिकार्डज  ही  नहीं  हैं।  वहा
 भूमि  सुधारों  का  कानून  लागू  कैसे  होगा?  श्ांध्न
 में  भूमि  सुधारों  की  बहुत  चर्चा  हुई  है।  लेकिल
 बड़े-बड़े  किसान  मौजूद  हैं।  मन्त्री  लोग

 अंगूरों  के  बाग  लगा  रहे  हैं।  खाने  को  गेहूं  नहीं
 है  शौर  अंगूर  उगाए  जा  रहे  हैं।  शव  अंगूरों
 का  क्या  करेंगे,  इसलिए  शराब  के  कारखाने
 खोले  जा  हैं  हैं।  फिर  हरियाणा  में  पियो  झीर
 जिन्नों  के  साइंस  कोई  लगाए  जा  रहे  है।
 क्या  झप  मन्त्री  जी  कह  सकते  हैं  कि  भागो  के
 बारे  में  हमारी  नीति  एक  समान  है  ?

 श्री  वर बात  सिंह  (होशियारपुर।  :

 दक्ष  के  लिए  लगे  हुए  हैं  विश्नो  और  जियों ।

 श्री  झील  बिहारी  वजीरी:  भंवरा  में
 से  सफेद  रस  कब  से  निकलने  लगा  यह  में  जाता
 चाहता  हुं  1

 जिम  कानूनों  को  हमने  अदालत  की  परिधि
 से  बाहर  रखा  है  इस  कानूनों  को  पारित
 करके  आप  यह  न  समझें  कि  आपने  खाद्य
 का  मोर्चा  जीत  लिया  है,  भूमिहीनों  की  हमने
 जमीन  दे  दी  है  और  हमारे  कर्तव्य  की  इतिश्री

 हो  गई  है।  यह  मामला  बहुत  पेचीदा  हैं।
 सचमुच  में  यह  हमारी  सारी  सामाजिक
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 व्यवस्था  के  साथ  जुड़ा  हुआ  सवाल  है।
 कानून  बना  देने  से  यह  काम  हीं  होगा।
 अगर  जमीन  का  वितरण  करता  है  तो  भूमि
 वितरण  के  लिए  जो  समितियां  होंगी  दत्त  में
 क्या  भूमिहीनों  का  बहुमत  होगा,  क्या  सरकार
 की  मशीनरी  इतनी  सक्षम  होगी  कि  जिन्हें
 जमीन  दी  जाएगी  वे  जमीन  का  कब्जा  भी  पा
 सों ?  मने  देखा  है  उत्तर  प्रदेश  में  बलरामपुर  के
 इलाके  में  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  हरिजनों  को
 लखनऊ  से  जमीन  देने  का  णु लान  कर  दिया  हें
 मेंने  जा कर  देखा  कि  कहां  जमीन  मिली  है  तो
 कहने  लगे  दे  दी  है  मगर  मिली  नहीं  है  ।
 लखनऊ  झा  कर  मेने  पूछा  कि  भागने  कहां  दी  है
 हो  बताया  गया  कि  हमने  यहां  से  भेज  दी  है
 प्रभी  वहां  पहुंच  रही  होगी

 जो  जमी  झप  दे  रहे  हैं  वह  दूसरों  के
 कब्जे  में  है।  वे  केवल  जमीप  के  मालिक  नहीं
 2  वे  गांवों  में  प्रतिष्ठित  भी  हैं।  उसके  हाथ
 में  डण्डा  है।  साथ  में  वोट  है।  अब  उन्हें  जमीन
 से  बेदखल  कौन  करेगा  ?  अदालतें  एक  तरफ
 बैठी  रहेंगी  और  डण्डे  का  राज  दूसरी  तरफ
 चलता  रहेगा?  इस  कानून  को  आप  पारित
 करें,  इसमें  मतभेद  नही  है।  लेकिन  इससे
 भूमि  सुधारों  का  मोर्चा  हमने  सर  कर  लिया
 पह  भावना  आपके  दिल  में  पैदा  नहीं  होनी
 चाहिये  |

 क्री  स्प्रे  प्रताप  सिह  (वारांबंकी):
 अधिष्ठाता  भहोंदय  में  आपका  हृदय  से
 आभारी  हुं  कि  आपने  मुझे  संविधान  के  34
 वें  संशोधन  विधेयक,  974  पर  झपने  विचार
 प्रकट  करने  का  अवसर  दिया  है।  मैंने  पूर्व
 वक्ताओं  के  विचारों  को  बड़े  घ्यापपूर्वक  सुधा
 है  -  सी०  पी०  एम०  के  श्री  दशरथ  देव  सिप्पी
 कोई  के  श्री  मधुकर  और  जनसंघ  के  श्री  अटल

 बिहारी  वाजपेयी  जी  के  भाषणों  को  सुनने
 का  मुझे  सौभाग्य  प्राप्त  हुआ  है।  सभी  इन
 “माननीय  नेताओं  के  भाषणों  का  जों  सार  था
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 यदि  हम  उस  पर  ध्यान  दें  तो  हम  इस  सीकर्स
 पर  पहुंचते  हैं  कि  इस  सालिग.  के  कानून  के

 बारे  में  उत्तरी  कोई  मतभेद  नहीं  है,  हमारी
 नीतियों  से  उनका  कोई  मतभेद  महीं  है।
 प्रश्न  केवल  इस  बात  का  है  कि  इन  नीतियों
 का  कार्यात्ववम्  किस  प्रकार  से  किया  जाए।
 थोड़ा  सा  भअन्‍न्तर  है  तीनों  दलों  की  नीतियों  में
 कौर  वह  यह  है  कि  हमारे  सी०  dite  कराई  के
 माननीय  नेता  ने  जो  विचार  प्रकट  किए  थोड़ा
 सा  बोलने  के  बाद  बहू  शायद  यह  समझ

 गए  कि  कांग्रेस  जो  कुछ  करणा  चाहती  है
 बहुत  उचित  है  कौर  इसी  कारण  से  शायद

 उन्होंने  अपनी  बात  को  बीच  में  हूं।  समाप्त  कर
 दिया  ।  तर्कों  हम  अपनी  पार्टी  की
 झोर  से  बधाई  देते  हैं।  सी०  पी०  एम०
 के  माननीय  नेता  ने  कहा  कि  कांग्रेस  पार्टी
 का  सम्बन्ध  बड़े-बड़े  भू-स्वामियों  से  हैं।
 में  समझता  हूं  कि  यह  उचित  महीं  है।  यदि

 ऐसा  बोलते  समय  वह  अपने  पड़ोस  में  देखते
 तो  ज्यादा  इच्छा  होता  बजाय  सामने  देखने
 के।  बड़े  भू-स्वामियों  के  साथ  बड़े-बड़े
 राजा  महाराजाओं  के  साथ  बड़े-बड़े  जमींदारों
 के  साथ  जनसंघ दल  का  सम्बन्ध  है,  स्वतन्त्र

 पार्टी  का  है,  वी०  के०  डी०  का  है,  कांग्रेस
 पार्टी  का  यहीं  है।

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  जी  ने  जैसा
 सदैव  होता  है  बहुत  ही  चतुराईपूर्वक  भाषण

 किया  है।  उसकी  अनुभूति  की,  खनको  अभि-
 व्यक्ति  की,  दोनों  की  में  सराहना  करता  हूं  t
 उन्होंने  बहुत  ही  सुन्दर  ढंग  से  प्रिये'  दल  की
 नीति  को  व्यक्त  किया  है,  बड़े  भू-स्वामियों,
 बड़े  पूंजीपतियों  की  बात  भी  कह  दी  है,
 उसके  साथ  गँठबन्धन  है,  यह  बात  भी  सामने
 झा  गई  है,  उसके  हितों  का  संरक्षण  भी  किया

 है  कौर  साथ-साथ  भूमिहीनों  की  बात  भी
 कर  दी  है।
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 सामान्य  बदन  दस  बात  को  जानता  है
 कि  प्रतीत  भारतीय  कांग्रेस  कमेटी  की  सदैव
 &  यह  नीति  रही  है  कि  देश  में  जो  स।माजिक
 और  झाशथिक  विषमता यें  हैं  उन्हें  समाप्त
 न्या  जाये  और  उनको  समाप्त  करने  के  लिए
 हमें  देहातों  के  अन्दर  सामाजिक  और  आयक
 विषमताओं  को  समा'त  करना  होगा  ।  लेंड
 सीलिंग  का  केबल  इस  बात  से  संबंध  नहीं  है
 कि  ब्लेड  सीलिंग  कर  करे  हम  उत्पादन  बड़ने
 जा  रहे  हैं।  लेंड  सीलिंग  करके  हम  देश  के
 अन्दर  जो  सामाजिक  और  झा थिक  विषमताएं
 हैं  उन्हें  समाप्त  करने  जा  रहे  है।  माननीय
 सदस्यों  को  इस  पर  भी  ध्यान  देना  होगा।
 च  तके  जो  भी  कठिनाइयां  आई  हैं  इस  दिशा
 में  उसे  माननीय  सदस्य  जानने  हैं।  जो  हम  ने
 इसके  पहल  भूमि  सुतार  के  कानून  वारित  किये
 उनमें  लगी  तक  की  जो  व्यवस्था  थो  अनेक
 प्रदेशों  में  उसमें  एक  व्यतीत  का  एक  बाला

 होता  है,  एक  होल्डिंग  होतो  है,  बहू  आवर
 था  हमारी  सीलिंग  का।  इसका  फल  यह
 हुआ  कि  कहीं  कहीं  एक  परिवार  के  पचास
 लोगों  के  नाम  पर  50  खाते  हुए  और  उन
 लोगों  ने  अदालत  की  शरण  ली  ।  इस  प्रकार  से
 जो  हमारा  उद्देश्य  था  सालिग  का  हू  पूरा
 नहीं  हो  बका  यह  इसीलिए  कायम  था  कि
 परिवार  की  बहुत  स्पष्ट  परिभाषा  कभी  तक

 नहीं  हुई  थी  ।  प्रस्तुत  विश्लेषक  के  द्वारा  माननीय
 मंत्री  जी  ने  परिवार  की  परिभाषा  करने  की
 चेष्टा  की  है  ।  यह  एक  सराहनीय  काले  हुआ  है
 शरीर  यह  एक  उचित  कार्य  है।

 इसके  झा ति रिक्त  भी  तक  मो  व्यवस्था
 थी  उसमें  मुआवजे  के  नाम  पर  बड़े  भूस्वामी,
 बड़े  ऊनींदार  और  बड़े-बड़े  राजा  महाराजा
 जिनके  पास  में  बड़ी  बड़ी  जमीनें  हैं  बे  लोग
 अदालत  में  जाते  थे  शौर  जो  हमारा  लक्ष्य  था
 उसमें  बाधा  उपस्थित  करते  शे।  जब  हम  ते

 एक  संकल्प  दिया  है  देश  में  समाजवाद  लाने
 -का घौर  शारिक  विषमता भों  को  समाप्त

 Bill

 करने  का  तो  हमें  उसके  बारे  में  चिन्ता  होना
 स्वाभाविक  था।  माननीय  मंत्री  जी  ने  जो

 यहां  पर  विश्लेषक  प्रस्तुत  किया  है  उसमें
 उस  तथ्य  को  भी  उन्होंने  दृषश्डि  में  रखा  है।
 हम  समझते  हैं  कि  इससे  यह  कविताई  भी  दूर
 होगी।

 इसके  अ्रतिरिक्त  इस  विधेयक  की  जो
 सब  से  बड़ी  विशेषता  है  वह  यह  है  जैसा  कि
 माननीय  मंत्री  जी  ने  कहा  कि  हमारी  अखिल
 भारतीय  कांग्रेस  कमेटी  का  यह  हमेशा  उद्देश्य
 रहा  है  कि  देश  के  अन्दर  जो  झासी चित  जातियां
 घौर  जन-जातियां  हैं.  जो  श्रमिक  हैं  शोर
 सतर हारा  हैं  उनकी  ओर  ध्यान  दिया  जाय  और
 बह  व्यवस्था  इस  विधेयक  के  द्वारा  करने
 का  प्रयास  हो  रह!  है  कि  जो  अतिरिक्त  भूमि
 निकले  निश्चित  रूप  से  हरिजनों,  पिछड़े  वर्गों
 ग्रोवर  ग्रल्पसंख्यकों  में  उसका  बटवारा  हम  कर
 सकें  7  यह  एक  पेमा  कार्य  है  शिक्षको  हम
 लोगों  को  सराहना  करनी  चाहिए  1

 जगा  कि  विश्लेषक  में  कहा  गया  है  कि
 विभिन्न  प्रदेशों  के  मुख्य  मंत्रियों  ने  अपने  सम्मेलन
 में  जो  कठिनाइयां  उनकें  सामने  आई  इस

 भूमि-सुघार  को  लागू  करने  की  दिशा  में  उस  पर

 बहुत  विस्तारपूर्वक  चर्चा  की  और  चर्चा  करने
 के  पश्चात्‌  एक  परिणाम  पर  पहुंचे  कि  क्‍या
 कठिनाइयां  प्रा  रही  हैं  वेश  में  शमी-सुधार  के
 मामले  में  7  उन  कठिनाइयों  को  ले  कर  यह
 विश्लेषक  बहुत  ही  चिन्तन  और  मनन  करने  के

 पश्चात्‌  प्रस्तुत  किया  गया  है  a

 विरोधी  दलों  के  सदस्यों  ते  जो  यहाँ  पर
 चिन्ता  व्यक्त  की  है  कि  अब  तक  का  जो  हमारा
 नियम  था  उसके  द्वारा  हम  अपने  लक्ष्य  और

 उद्देश्य की  पूति  नहीं  कर  सके  हैं,  हम  उन्हें
 बताना  चाहते  हैं  कि  इसीलिए  यह  विधेयक
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 लाया  गया  है  कि  जो  कुछ  कमियां  रह  गई  हैं
 जनकों  ह्म  पूरा  कर  सके  ।-हमारी  नीयत  कौर
 मंशा  [बिलकुल  साफ  है-।  उसमें  शक  करने  की

 गुंजाइश  नहीं  है।  यह  तो  दमी  तरह  की  बात

 है  कि  जब  हम  समाजवाद  लाता  चाहते  हैं  तो
 विरोधी  दल  को  आ्रापत्ति  होती  है  शौर  जब

 हमारे  पैर  कुछ  रूक  जाते  हैं  तो  तब  भी  उनको
 प्राप़्ति  होती  है  4  यह  समझ  में  नहीं  गाता  है
 कि  वे  चाहते  क्‍या  हैं?  यह  बैठी  ही  ह्वास्यास्पद
 बात  है।

 मैं  माननीय  सदन  का  बहुत  भ्र धिक  समय
 न  जता  हुआ  केवल  इतना  कहना  चाहता  हूं,
 इस  बात  के  लिए  विरोधी  दलों  को  आगाह
 कर  देना  चाहता  हूं,  विशेष  रूप  से  उन  विरोधी
 दलों  को  जिनका  कि  संबंध  बड़े  बड़ें  पूंजीपतियों
 शौर  बड़े  बड़े  भ्र्वामियों  के  साथ  में  है,  कि
 अब  समय  ञ्  गया  है  (के  अनुसूचित  जातियां,

 प्रनुसुचित  जन-जातियां,  श्रमिक  मजदूर  और

 संहारों  1.1  जाग  उठा  है,  द्य  उनकी  साजिश
 में  बह  नहीं  कराने  वाला  है  और  उनकी  भावना
 को  कह  कर  मैं  अपनी  बात  समाप्त  क  रंगा  1

 पद  के  सारे  जमाने  का  निजाम  रख  दूंगा  1
 कभी  तो  देख  रहा  हूं  मैं  हवा  जमाने  की ॥

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  विधेयक  का
 समर्थन  करता  हूं  ।

 भी  भोगे  झा  (जय तगर)  :  सभापति
 जी,  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं
 इसलिए  कि जहां  तक  झ्र दाल तों  के  जरिए
 दखल  देने  का  एक  रास्ता  है  दौर  ग्राम  तौर  से

 हमारी  अदालतों  में  बड़े  बड़े  भू-स्वाभियों  के

 लड़के  कौर  बड़े-बड़े  भूस्वामी  ही  भरे  पड़े  हैं,
 तो  उस  रास्ते  को  बन्द  करने  की  झोर  यह
 एक  बरच्छा  कदम  है  ।  मगर  यह  सिर्फ  एक

 सुराग  को  बन्द  करता  है।  जेसा  कि  सदन  कीं

 बहस  से  पता  चलता  है  गोद  जो  पहले  अम्ल

 हुआ  है  उससे  स्पष्ट  है  कि  भूमि  सुधार  के
 मामले  में  जो  मूल  आवश्यकता  है  उसकी  शोर

 सरकार  कम  से  कम  चिन्हित  नहीं  है  t  यह

 Bill

 भूमि  सुधार  सामाजिक  न्याय  के  लिए  आवश्यक
 है।  मगर  सिर्फ  उसमे।  के  लिए  आरण्यक  नहीं  हैं  1
 ढाई  तीन  हजार  साल  से  हमारे  देगे  में  जो  कु  क
 बिना  मेहनत  किए  खाने  बारे  बड़े  बड़े  भ्स्वाभी
 बने  रहे  अर  जिन्होंने  झपने  स्वा  का  रक्षा
 के  लिए  शलभ-ज़ावियों  को,  खेत  में  मेहनत  करने
 बालों  को  अछूत  करा  विलवाथा,  जो  फसल  को
 पैदा  करे;  खेत  को  जोते;  उस  वक्‍त  फसल  गें

 छूत  नहीं  लगती  है,  खलिहान  में  तैयार  कर  दे
 तत्र  छूत  नहीं  लगती  है,  खाते  का  बकता  ्र
 जाय  तब  छत  लगती  है  उसी  से  जो  पैदा  करता
 है,  यह  चीज  हमारे  देश  में  नहीं  थी  जब  कि
 अमीरी  गरीबी  का  रिवाज़  नहीं  था,  राजा
 प्रजा  का  फर्क  नहीं  था  जिसे  हम  लोग  सतयुग
 कहते  हैं,  उस  जमाने  में  श्ेछूत  और  छुझ्माछ्त
 का  रिवाज़  नहीं  था,  यह  रिवाज  जमींदारों,
 जागीरदारों  कौर  राजा  महाराजाग्रों  के  जमाने
 में  उनके  पैसे  पर  पलने  बाले  पंडितों  के  द्वारा

 भालू  किया  गया।  इसलिए  इस  रिवाज  को
 खत्म  करने  के  लिए  भी  यह  आवश्यक  है  कि

 खुद  जोत  की  देती  को  प्रारम्भ  करें|  अभी  भी

 हमारे  रास्ते  में  बहुत  बड़ी  विधायें  हैं।  गांवों
 में  चुनाव  का  बूथ  कन्या  करने  का  मामला
 जाता  है  और  जहां  भी  खेत  मजदूर  और  किसान
 जाग  चुका  है;  भगनी  मर्जी  से  बड़े  बड़े  स्वामियों
 के  खिलाफ  बोद  देना  चाहता  है  वहाँ  उन्हें

 पथ  पर  जाने  नहीं  दिया  जाता  है।  मैं  इसका

 भुक्तभोगी  हूं।  उत्तर  प्रदेश  में  बहुत  बड़े
 पैमाने  पर  यह  हुआ  है।  शासक  दल  को  इसे

 भुगतना  पड़ा  है।  लाठी  के  डर॑  से  इनके  भी
 लोग  बोट  देने  नहीं  जा  सके  हैं।  मगर  इन्होंने
 सबक  क्या  निकाला  इससे  कि  बड़े  भूस्वामियों
 को  खुश  करों  और  जिन  हरिजनों  ने,  गरीबों
 कौर  किसानों  ते  इसका  साथ  दिया.  उनकी
 जरुरत  नहीं  है।  उन्होंने  समझा  कि.-उनको
 तो  साथ  देना  था,  दिया।  उसके  खिलाफ
 ये  गये  तो  हमारे  जनतंत्र  की.  रक्षा,  के
 लिए.  और  उसके  विस्तार  के:  लिए  जरूरी
 है  कि:  -गांवों  में  -गर-म्रेलिहर  .भूस्वामियों
 आप  कहता  समाप्त  कह  दिया  जय  और
 स्वपंच्खेती  का  विकास,  किया.  जाओ,  1
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 बह  तन्त्र  के  लिये  भी  आवश्यक  है।
 नहीं  तो  कब  जिस  दौरे  में  जनतन्त्र  झा  गया  है,
 बड़े  भूस्वामियों  को  बरदाश्त  महीं  करेंगे।
 मे  लोक  खेत  मजदूर  के  खिलाफ  जाय  इस  को
 गरीब  किसान,  खेत  मजदूर  बरदाश्त  भहीं  करेंगे,
 उन्हें  मतदान  से  रोका  जाय,  इस  को  तनिक  भी

 सहन  महीं  करेंगे  1

 इसलिये,  सभापति  जी,  जहां  तक
 औद्योगीकरण  का  मामला  है,  सौभाग्य  से

 हमारे  क्रि-मन्त्री  उद्योग  मन्त्री  भी  हैं।
 उद्योगों  के  लिए  कच्चा:माल  चाहिये।  कभी
 गन्ने  की  कमी  हो  जाती  है,  कभी  तिलहन'  की
 कमी  हो  जाती  है,  कभी  कारण  की  कमी  हो
 जाती  है,  स्वाभाविक  है  किस  के  लिये  बड़े
 पैमाने  पर  उत्पादन  चाहिये।  यदि  श्राप  गांव

 में  जांच  तो  बड़े  भूस्वामी  शिकायत  करते  हैं,
 कि  खेत  मजदूर  ठीक  से  काम  नहीं  करता  है,
 'काम  करने  में  वह  झआन।कानी  करता  है  ।  इस
 में  कोई  बड़े  भ्राश्वयं  की  बात  नहीं  है--असगर
 उन  की  भ्र पनी  जमीन  हो  जाय  तो  ये  खेत  मजदूर
 ओर  गर  किसान  दुगनी  मेहनत  करेंगे,
 रात  की  चांदनी  में  भी  फावड़ा  चलायेंगे
 कौर  इस  से  झगर  पैदावार  बढ़ती  है  तो  हमारे

 कल-का  रखा मों  के  लिए  कच्चा  माल  खेती  से
 मिल  सकता  है।  इस  लिये  जरूरी  है  कि  कार-
 खानों  को  कच्चा  माल  मिलता  रहे,  थे  का  -

 खाने  बन्द  म'  होने  पायें,  तो  जमीन  जोतने
 वालों  को  मिलनी  चाहिये,  इन  बड़े

 भूस्वामियों  से  जमीनों  की  लेकर  इस  मेहनत
 “करने  वाले  खेतीहर  मजदूरों  को  दी  जाय  |
 6  brs

 लेकिन  जब  कारखानों  में  माल  पौदा
 होता  है  तो  बिलायत,  प्रक्रिया  और  दूसरे
 मुल्कों  के  पूंजीपतियों  की  तरह  हिन्दुस्तान  के

 पूंजीपतियों  के  लिये  यह  आसान  नहीं  है  कि
 किसी  वास्कोडिगामा  को  भेजकर  भारत  के
 बाजार  का  पता  लगाने,  किसी  कोलम्बस  को
 भेज  कर  अमरीका  के  बाजार  का  पता  लगा
 क्योंकि  राज  सारी  दुनियां  का  पता  लग

 चुका  है इस  लिये  हिन्दुस्तान  का  प्रौद्योगि करण

 BHADRA  4,  896  (SAKA)  (34th  Amendment)
 Bill

 =

 हो  सकता  है--मुख्यतः  घरेलू  बाजार  से।
 बाहर  के  बाजार  की  खोज  करनी  है,  लेकिन

 मुख्यत  :  अन्दरूनी  बाजार  ही  उस  का  माध्यम
 हो  सकता  है।  परन्तु  उस  के  लिये  क्रयशक्ति
 चाहिये--राज  देश  के  तीन-चौथाई  आबादी
 के  पास  खाना  नहीं  है,  पहनने  को  कपड़ा  महीं
 है  रहने  को  घर  नहीं  है,  वह  कारखानों  का
 माल  खरीद  सकेगा,  यह  सोचना  बहुत  दूर  की
 बात  है।  इसलिये  जरूरी है  कि  हमारे  का खानों
 के  लिये  बढ़ता  हुआ  बाजार  मिले  |  इस  के  लिए
 अ्रावश्यक  है  कि  जमीन  का  बटवारा  हो।
 कुछ  बड़े-बड़े  भूस्वामी,  जैसे  वाजपेयी  जी
 ने  कहा  कि  इन्हें  शक  है  कि  जोन  के  वितरण
 से  उत्पादन  बढ़ेगा,  लेकिन  सामाजिक  न्याय  के
 लिये  ये  इस  का  विरोध  नहीं  करते  हैं।  राज
 बड़ा  भूस्वामी  ट्रैक्टर  की  मदद  से  ग्राम  पैदा
 भी  कर  ले  तो  वे  गल्ले  में  राग  लगायेंगे  और
 देश  भूखा  मरता  रहेगा  जैसा  कि  प्रक्रिया
 में  कई  बार  हुमा  है।  बड़े  बड़े  काश्तकारों
 को  मुग् राव जा  दे  कर  खेती  की  फसल  को
 झाग  लगाई  गई,  इस  लिये  कि  बाजार  नोचे
 है  आते  पाये,  मन्दी  ह 2  जाने  पाये,  सामान
 स्न्ग्गा  रहे

 क्रि  पी०  के०  बेब  (कालाहांडी)  :
 रूस  भी  सामान  मंगाता  है।

 श्री  योगेश  झा  :  महतो  श्राप  को  भी
 खरीद  कर  रख  लेगा  और  जहां  जरूरत  होगी
 वहां  दे  भी  देगा.  (व्यक् यान)
 सोवियत  संघ  रूस  वालों  का  नहीं  है,  संसार  भर
 के  श्रमजीवियों  का  अपना  गढ़  है।  सोवियत
 संघ  वहां  के  रहने  वालों  का  हीं  है---,  यह  बात
 धपने  दिमाग  से  निकाल  दीजिए  ।

 में  निवेदन  कर  रहा  था  कि  राज  भाव-
 श्यकता  इस  बात  की  है  कि  भूमि  सुधार  कल-

 कारखाने  के  बढ़ाव  के  लिये,  उस  के  ग्रन्दरूनी
 बाजार  को  बढ़ाने  के  लिये  आवश्यक  है।
 इसलिये  जब  तक  छुआछूत  महीं  मिटेगा,
 काम  यहीं  होगा  1  बड़े  भूस्वामी,  जो  तथाकथित
 ऊपरी  जाति  के  हैं  या  तथाकथित  पिछड़ी
 जातियों  के  लोग  भी  जिम  के  पास  फाजिल



 295  Constitution

 [श्री  भोगेगा झा]
 जमीने  हैं,  ये  लोग  रात  दिल्  गांव  में  भ्रष्टाचार
 करते  हैं,  ये कानून  का  सहारा  नहीं  लेते  हैं,
 ये  वही  परिवार  हैं  जो  सूदखोरी  करते  हैं,
 महाजनी  करते  हैं,  जल्ला  चोरों  करते  हैं,
 जमाखोरी  करते  हैं।  इस  लिये  गल्ला  चोरी,
 जमीन  चोरी,  सूदखोरी  और  सामाजिक
 अत्याचार  का  अड्डा  ये  वही  परिवार  हैं  ।
 इन  के  कायम  रहते  भारत  भागे  वहीं  बढ़
 सकता  ।  इस  लिये  आवश्यक  है  कि  प्रगतिशील

 भूमि  सुधार  देश  के  प्रकार  हो  ।

 किल्ली  सज्जन  ने  Hare  का  उदाहरण
 दिया,  में  समझ  रहा  हूं  वे  सोवियत  संघ  का
 नाम  कैसे  लेते  ।  जो  कुलक  लाबी  के  लोग  हैं,
 च्ाहिइघर हों या  उधर  हों,  ड  को  तो सोवियत
 संघ  के  नाम  से  बुखार  हो  जाता  है।  इस  लिये
 जापान  और  फार मूसा  को  ही  लीजिये,  में
 समझता  हू---देव  जो  को  भी  यह  मन्जूर  होगा
 फार मसा  में  जो  सुधार  जमीन  के  मामले  में

 हुमा हैं  बह  झगर  हिन्दुस्तान  में  हो  जाय  तो  में
 समझता  हं  कि  हमारे  और  देव  ज  के  सोच
 में  जमीयत  को  लेकर  ज्यादा  फर्क  नहीं  रहेगा,
 हम  बहुत  नज़दीक  शा  जानेंगे  in  इस  लिये  भारत
 सरकार  यदि  तमा  भी  कर  दे  कि  भूमि  के
 मामले  में  खुद  जोतने  वाले  को  भूमि  दे,  जमीन
 चोरों  से  भूमि  छी  कर  खेतीहर  शौर मेह  अत कश

 मजदूरों  को  भूमि  दें  तो  देश  के  सर्वागीण
 विकास  के  पि  बहुत  उपलब्धि  हो  सकती  हैं  |
 उद्योगों  से  लेकर  जताई  तक  विकास  का  रास्ता

 खुल  सकता  है  ।

 मगर,  सभापति  जी,  जो  अनुभव  हम
 ने  किया  है--  शासक  दल  चुनाव  के  समय
 इस  पाद  रखता  है,  क्योंकि  ज्यादा  मतदाता
 चो  तबके  के  हैं  प्रौढ़  उसके  बाद  यदि  यह  वात
 उठी  है  तो  यह  ठोक  है।  लेकिन  संगठन  कांग्रेस,
 गई  स्वतन्त्र  पार्टी  तथा  अन्य  पार्टियों
 को  मिला  कर  भी  ऐसे  लोग  जो  इस  के  विरोधी

 हैं,  इत  पार्टियों  में  सहीं  है  जितनी  ग्र फे ले  शासक
 दल  में  है  जो  नहीं  चाहते  हैं  कि ऐसा  हो  ।  यह
 तबका  प्रशासन  में  भो  घुसा  हुमा है,  हाकी।
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 great  में  भी  भूसा  हुमा  है,  एक्डीउयूंटिव
 शौर  ज्यूडीशियरी  में  भी  धुसा  हुजरा  है  जो  हमारे
 देश  को  भागे  नहीं  बढ़ने  दे  रहा  है।  ऐसी  स्थिति

 में  इस  संशोधन  के  द्वारा  हम  उन्हें  संरक्षण
 ज़रूर  दे  रहे  हैं  लेकिन  जहां  तक  इसे  अमल
 में  लाने  का  सवाल है  मुझे  सन्देह  है  t  क्योंकि
 उत्तर  प्रदेश  का  उदाहरण  हमारे  सामने  है,
 न्य  राज्यों  की  स्थिति  भी  हमें  मासूम  है  ।
 लेकिन  में  एक  बात  कह  देना  चाहता  हूं  हम
 वे  बड़ी  गम्भोरता  से  इस  कानून  को  लागू  करने
 का  प्रयास  किया  है  कौर  इस  के  लिये  हमारे
 i8  सदियों  को  झीनी  कीमती  जानें  देनी

 पड़ीं  पिछले  दो  ढाई  सालों  में  हमारे  rs

 साथी  मारे  गये,  बिहार में  .00  भझ्रादभी  मारे
 गये  श्र  हत्या  करते  वाले  जितने  कातिल  हैं,
 वें  पहले  जनतंत्र  में  थे,  सवर्ण  कांग्रेस  में  थे,

 सोच  लिस्ट  पार्टी  में  4,  लेकि  झन  सब  के  सब
 कांग्रेस  में  पहुंच  गये  हैं  ।  मेरे  मधुबनी  जिले
 में  कोई  भी  जभ॑श्नधी  स्वतन्त्र  और  सिंडीकेट
 यहीं  है,  य ेलोग  मातम  मनायें,  क्योंकि  इन्होंने
 देखा  कि  ज़मीन  की  रक्षा  इन्दिरा  गांधी  के
 धाम  से  हो  सकती  है.  शासक  दल  में  हो  सकती
 है,  इस  लिये  वे  कुहन-के-कुल  शासक  दल  में
 शामिल  हो  गये  ।  जो  प्राइबेंटली  इन्दिरा  गांधी
 को  गाली  देते  है  लेकिन  ा  ,भला  सब  इन्दिरा
 गांधी  के  साथ  हैं,  शासक  दल  में  शामिल  हो
 गये  हैं।  ले  किस  में  झाथफो  इतमीनान  दिलाता  हूं
 कि  हम  ग्रसते  पहां  इसको  लागू  कर  चुके  हैं  और

 प्रो  ताकत  से  लागू  करेंगे  चाहे  हमारे  ब्र
 साथियों  को  इस  के  लिये  जान  देना  ड़े  ।  जमीन
 का  कानून  श  नति  से  लागू  हो  सकता  है,  लेकिल
 लाठी  के  बगैर  यहीं  हो  सकता  |  जिस  के  हाथ
 में  लाडी  पढ़ीं  है,  जब  तक  खेत मजदूर,  गरीब
 किसान,  मेहनत  करने  वाले  लाठी  लेकर  खड़े
 गद्दी  होंगे  तव  तक  जपी।  बौर  खती  का  बटवा रा
 (हीं  होगा  |  खेती  फाबड़े  से  होती  है,  हल  से

 होती  है,  कलम  से  ५हीं  होती  है।  शान्ति  भी
 तभी  होगी  जब  लाठी  लेकर  खड़े  होगें।
 एक  ,तरफ़  शान्ति  नहीं  हो  सकती  ।
 इसलिये  आवश्यकता  ईस  बात  की

 है  कि  बड़े  पैमाने  पर  देश  में  जल-
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 झ्रानदोलन  हो,  जो  पैदा  करने  बालों  को  प्रश्न-
 दाता  को  .।भरत  कर  दे,  उन्हें  झकझोर  कर  रख
 दे।  8ई  हज़ार  सालों  की  पूरानी  हुकूमत  ने  हमें
 गुलाम  बसा  कर  रख  दिया-जहां  सिल लाया
 गया  कि  जो  हल  चलाता  है  जो  अन्न  पैदा
 करता  है,  वह  विद्या  नहीं  पढ़ेंगे,  बद  नहीं  पड़ेगा,
 दि  पढ़ेगा  तो  पगला  हो  जायेगा,  वह  तलवार
 7  हीं  छुएगा  ।  एक  लाख  या  दो  लाख  विदेशी
 फौज  भाये  गौर  पेशावर  से  कलकत्ता  तब  पहुंच
 जाये  हम  को  गुलाम  बनाते  तो  भी  तलवार
 को  नहीं  छूना  है  -  इस  तरह  से  श्रमजीबी  तबके
 को  कुचल  कर  रखा  गया,  राज  उस  को  उठाने
 के  लिये  संघर्ष  की  जरूरत  है  ।

 इसी  पृष्ठभूमि  में  re  इस  विधेयक  का
 इस  लिये  समर्थन  करता  हूं  कि  इस  से  हमारी
 एक  बाधा  तो  दूर  होगी  1  लेकि  /  शासक  दल
 को  याद  रखना  है--कांग्रेस  के  विधान  मगर  के
 अधिवेशन  में  यह  तय  हुआ  था  कि  i973-74
 में  भूमिसुधारों  को  लागू  करा  है  t  लेकिन
 जब  974—75  बीत  रहा  है  I  कभी  हाल
 में  अखिल  भारतीय  कांग्रेस  कमेटी  का  भ्रधिवेशल

 हुआ  था  उस  में  भूमि  सुधार  का  जिक्र  तक
 गह्डीं  हुआ  ?  बाद  में  कांग्रेस  का यं कारण  में  उस
 का  ज़िक्र  किया  गया  कि  हम  डी-हेडिंग  और

 भूमि सुधार  करेंगे  ।  इस  लिये  अभी  भी  यदि
 भ्रमल  करने  की  और  कदम  उढ़ाये  जायें  तो
 देश  आगे  बढ़  सकता  है  ।

 इसी  पृष्ठभूमि  में  म ुएक  बात  कौर  कहना
 चाहता  हूं  कि  हमारे  बिहार  में  i970  का
 नवा  कानून  है  उसको  भी  इसमें  शामिल  कर
 लिया  जाये  मेंने  ऋषि  मंत्री  जी को  लिखा  था
 तो  उन्होंने  लिखा  कि  पये  कानून  को  जोड़ना
 सम्भव  नहों  हो  सकेगा,  जिहार  सरकार  ने  लिखा
 नहीं  है  i  में  त ेबात  की  ह ैऔर  बिहार  सरकार
 की  भोर  से  आपके  पास  लिखकर  पहुंच  गया
 है  इसलिए  मेरा  आग्रह  है  कि उसको  भी  संशोधन
 के  रूप  में  कबूल  कर  लें  ताकि  एक  अडंगा  जो
 चला  झा  रहा है  यह  दूर  हो  सके  |

 इत प्रा  ही  कहकर  में  बैठता  हूं  कौर  में
 हक  PI, a  Fee  RES
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 समझता  हू  इस  संशोधन  के  साथ  में  इस  बिल.
 को  आप  पास  करने  को  प्रयास  करेंगे  ।

 MR.  CHAIRMAN:  Now,  2  hours
 were  allotteg  for  this  Bill.  We  have
 already  take,  a  substantial  part  of
 that  time.  There  is  a  general  consen-
 sus,  I  believe,  in  favour  of  the  Bill.
 Therefore,  I  request  the  hon.  Members

 to  take  not  more  thay,  five  minutes
 each  in,  generally,  approving  the
 Provisions  of  the  Bill.

 SHRI  P.  K.  DEO:  Those  who  sup-
 port  the  Bill  may  speak  for  five
 minutes  but  those  who  oppose  the  Bill
 may  take  more  than  five  minutes.

 MR,  CHAIRMAN:  Those  who  op-
 pose  the  Bill  may  take  a  minute  or
 two  more.

 SHRI  MALLIKARJUN  (Medak):
 Mr.  Chairman,  Sir,  welcoming  the
 Constitution  (Thirty  fourth  Amend-
 ment)  Bill,  ‘1974,  I  have  say  that  it
 hag  become  indispensable  for  the
 Government  to  bring  this  Bill  for-
 warg  in  order  to  avoid  the  land  liti-
 gation  before  the  court  of  law  per-
 taining  to  articles  3l(b),  79  and  4
 of  the  Constitution  of  India.

 In  this  connection,  I  would  like  to
 reming  the  House  that  the  Constitu-
 tion  (Seventeenth  Amendment)  Act,
 964  has  inserted  in  the  Ninth  Sche-
 dule  of  the  Constitution  from  Entry
 2l  onward  to  Entry  64  In  these
 Entry,  various  land  reforms  pertaining
 to  various  States  have  been  mention-
 ed  jn  a  variety  of  forms.  But,  how-
 ever,  the  recent  Bill  inserts  from
 Entry  67  to  Entry  83  in  which  the
 Entry  67  is  the  Andhra  Pradesh  Land
 Reforms  Ceiling  on  Agricultural
 Holdings.

 Anyway,  in  my  State,  there  is  a
 classification  of  land,  of  double  crop
 land  and  of  single  crop  land  upto
 certain  classes.  I  will  not  go  into
 the  details.  Now,  as  a  consequence
 of  the  imposition  of  ceiling  on  the
 land,  the  surplus  lang  will  be  at  the
 disposal.  of  the  Government  to  be
 distributed  to  the  landless,  poor’  pea-

 ‘alate
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 sants,  for  their  upliftment  ang  better-
 ment  as  a  part  of  the  achievement  of
 the  socialistic  objective.  It  is  really
 an  admirable  and  healthy  sign.  But
 I  have  to  bring  to  the  notice  of  this
 august  House  that  if  the  surplug  land
 ig  distributed  to  a  particular  indivi-
 dual,  say,  2  or  3  acres,  I  am  doubtful
 it  will  be  possible  for  that  particular
 individual  to  invest  the  money
 required  for  the  translation,  for
 weeding,  harvesting  and.  so  on  and
 so  forth.

 What  I  suggest  is  this.  In  Andhra
 Pradesh,  particularly  in  Telengang  re-
 gion,  we  have  the  cooperative  farm-
 ing  system.  In  one  of  the  taluk  Ar-
 more,  in  Nizamabad  district,  the  co-
 operative  system  has  failed.  But  in
 Nalgonda  district,  it  is  functioning
 successfully.  Therefore,  what  I  sug-
 gest  to  the  Government  of  India  is
 that  mere  distribution  of  surplus  land

 to  the  poor  landless  peasants  is  not
 to  achieve  the  actual  object  in  view.
 In  order  io  achieve  that  object,  the
 Government  must  take  into  cognizance
 to  what  extent  land  which  has
 been  distributed  ig  going  to  be  viable
 in  the  interest  of  sugmentalion  of
 agricultura]  production,  in  the  inter-
 est  of  the  upliftment  of  the  common
 man  for  whom  you  have  allotied  the
 land.  Therefore,  I  strongly  suggest
 to  the  Government  that,  ‘whatever
 the  surplus  land  is  available  in  the
 country,  they  must  keep  it  at  their
 own  disposal  ang  the  Government
 must  take  the  responsibility  of  mak-
 ing  investment  in  the  land.  I  know,
 it  will  be  a  great  burden  on  the  ex-
 chequer.  But  even  then,  if  we  want
 to  have  a  permanent  solution  and  we
 want  our  object  to  be  achieved,  the
 cooperative  system  ought  to  be  adop-
 ted  by  the  Government.

 Here,  I  would  like  to  reiterate  that
 the  mere  object  of  ceiling  will  be  nui-
 lified  if  the  Gpvernment  wil)  not  help
 the  comMo,  man  and  adopt  8  coope-
 rative.  system.  You  can  have  @  col-
 lective  cooperative  system,  as  one  of
 the  Members  has  already  mentioned,
 have  small  holdings,  intensive  agri-
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 culture,  and  it  will  yield  mure  pro-
 duction.  Mechanized  farming  is  also
 essential.  Unless  we  have  mechani-
 zed  farming,  it  is  impossible  to  reach
 the  target  of  yield.  Thérefore,  -I
 request  the  Government  to  keep  the
 surplus  land  with  then  prior  to  dis-
 tribution  to  common  man  if  the  funds
 at  their  disposal  are  not  adequate  to
 organize.  the  cooperative  farming;
 they  may  distribute  the  land  in  a
 Phased  manner  as  ang  when  .uey  are
 able  to  organize  the  cooperalive  farm-
 ing,  so  that  ihe  common  men  will  get
 the  real  benefit  out  of  it,

 “SHRI  J.  MATHA  GOWDER  (Nil-
 giris):  Mr.  Chairman,  Sir,  on  behalf
 of  Dravida  Munnetrg  Kazhagam,  2
 wish  to  express  my  views  on  the
 Cons.i.ution  (Thirty-fourth  Amend-
 ment)  Bill,  1974.  At  the  very  outset,
 I  would  like  to  express  my  grateful-
 ness  on  behalf  of  the  people  of  Guda-
 Jur,  whicla  is  a  part  of  my  constitu-
 ency,  On  behalf  of  the  people  of  Tamil
 Nadu  and  on  my  own  persona]  behalf
 to  the  Government  for  giving  consti-
 iutional  protection  to  the  ‘Gudalur
 Janmam  Estate  (Abolition  and  Con-
 version  into  Ryotwari)  Act,  969
 (Tamil  Nadu  Act  24  of  1969).  Sir,  ihe
 hon.  Minister  of  Agriculture  hails
 from  Tamil  Nandu  and  he  will  surely
 appreciate  the  happiness  of  the  peo-
 ple  of  Tamil  Nadu  that  this  Act  has
 been  included  jn  the  Ninta  Schedule
 of  our  Constitution.

 Here,  I  would  like  to  refer  to  an-
 other  important  issue  that  has  agitat-
 ed  the  people  of  Tamil  Nadu.  [  would
 like  to  inform  you  how  the  Central
 Government  have  shown  their  parti-
 Say,  attitude  by  returning  a  Bill  sent
 by.  the  Tami]  Nady  Government  for
 President’s  assent.  The  Tamil  Nadu
 Cultivating  Tenants  (Right  to  Pur-
 chase  land-owners’  rights)  Bill,  973
 has  been  returned  to  the  Tamil  Nadu
 Legislative  Assembly  for  reconsidera-
 tion.  .Sir,  it  8  commo,  knowledge
 fhat  the  so-called  Trusts  and  the  Reli-
 gious  Institutions  own  thousands  of
 acres  of  Jand.  They  ‘enjoy  al]  the
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 benefits  from  such  lands  at  the  cost
 of  common  people.  According  to  the
 accepted  socialist  principles,  the  re-
 presentatives  of  ‘4  crores  of  Tamil
 people,  with  a  view  to  fulfilling  the
 long  cher:shed  aspirations  of  the  peo-
 ple  to  have  equitable  distribution  ct
 land,  passed  the  Tamil  Nadu  Cultiva-
 ting  Tenants  (Right  to  Purchase
 Land-ownrers’  Rights)  Bill,  973  and
 sent  it  to  the  Government  here  for
 getting  the  consent  of  the  President.
 This  Bill  was  unanimously  passed  by
 the  Legislative  Assembly  of  Tami!
 Nadu.

 It  is  unfortunate  that  the  bureau-
 crats  in  the  Agriculture  Ministry  mis-
 guided  the  former  Minister  of  Agri-
 culture,  who  in  turn  must  have  sug-
 fested  to  the  President  that  the  Bill
 must  be  returned  for  re-consideration.
 I.am  nol  blaming  the  former  Agri-
 culture  Minister  who  has  now  become
 the  President  of  the  nation  and  for
 whom  the  Dravida  Munnetra  Kazha-
 gam  voted  in  the  Presi  ’entia!  Elec-
 tion.  -But  the  bureaucrats  of  the
 Agriculture  Ministry  must  be  Llamed
 for  this  sordid  episode.  Now  that  the
 Minister  of  Agriculture  fortunately
 hails  from  Tamil  Nadu  and  that  he
 is  in  a  position  to  appreciate  the  senti-
 ments  of  the  people  of  Tamil  Nadu
 he  must  take  immediate  steps  for  get-
 ling  back  this  Rill  from  Tami]  Nadu
 and  for  obtaining  the  consent  of  the
 President.

 Sir,  I  would  like  to  refer  io  the
 argument  advanceg  for  returning  the
 Bill  to  ‘the  Tamil  Nadu  Assembly,  The
 principal  reason  that  these  Trusts  and
 Religious  Institutions  must  have  ade-
 quate’  financial  resources  for  achiev-
 ing  the  objectives  for  which  the  Trusts
 and  Religious  Institutions  have  been
 organised.  Similarly,  the  Temples
 must  have  adequate.  lands  for
 administering’  the  temple  affairs

 It  is  not  that  the  representatives  of
 4  crores  of  Tamil  people  haye  not  con-
 Sidered  al]  these  various  aspects  be-
 fore  -pasping  this  ‘Rill;  They  are.-more
 Closely  acquainted.  with  the  affairs  of
 these  Trustg:  ang  ,;Religious  Institu-..
 tions.  as:algo'the  Temples.than  the
 ond,  ee ss  कलर  फिन
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 bureaucrats  here.  Is  it  fair  that  the
 Central  Government  should  have  80
 lightly  treated  the  considered  views
 of  the  democratically  elected  repre-
 sentatives  of  the  people  of  Tani]  Nadu
 who  have,  in  deference  to  the  wishes

 of  the  people  passd  this  Fil!?  Is  it
 just  that  the  Central  Government
 should  have  acteq  in  favour  of  the
 Trusts  ang  Religious  Institutions  and
 against  the  laudable  objective  of  dis-
 tributing  the  surplus  land  to  the
 landless  poor?  Sir,  when  the  religious
 head,  Sankaracharyg  was  in  Delhi,
 one  of  the  ICS  Secretaries  in  the  Gov-
 ernment  of  India.  who  was  the  Vice-
 President  of  the  Reception  Commit-
 tee  set  up  to  welcome  this  religious
 head,  gave  him  a  copy  of  this  Euil
 which  bag  been  sent  for  the  consent
 of  the  President  by  the  Tami)  Nadu
 Goverrsment.  He  was  ssisteq  in
 understanding  the  provisions  of  this
 Bil]  and  then  he  made  a  representa-
 tion  to  the  President  tha{  certain  pro-
 visions  of  the  Bil]  needed  alterations

 nal

 in  the  interest  of  Maths,  Trusts
 and  Religious  Institution.  It  is
 regrettable  that  the  Government
 of  India  should  have  respected  the
 views  of  a  Religious  Head,  brushing
 aside  the  yiews  of  the  elected  repre-
 sentatives  of  the  people  in  whose
 interest  this  Bill  has  been  passed  by
 them.

 SHRI  P.  K.  DEO:  How  does  Sanka-
 racharya  come  here  in  the  land
 reforms?

 SHRI  J.  MATHA  GOWDER:
 Sankaracharya  Mutt  owns  so  many
 acres  of  land.  It  is  affected  by  this
 Bill  because  all  the  surplus  lands  will
 be  distributed  to  the  cultivators.  It
 will  lose  its  monopoly.  I  would  like  to
 know  from  the  hon.  Minister  of  Agri-
 culture  how  a  copy  of  the  Bill  sent  by
 the  Tamil  Nadu  Government  for  Presi-
 dent's  assent  could  be  handed  over  to
 Sankaracharya  before  the  Tres:deni
 gaye  his  assent.  Though  this  Bill  has
 been  .passed  by  the  Dravida  Munnetra
 Kazhagam,  an:  Opposition  Party  in
 Power  in  Tamil  Nadu,  yet  it  ia  8-  well-
 meaning  legislation  in  the  interest  of

 न्  ets.  27
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 (Shri  J.  Matha  Gowder]
 landless  poor.  The  Ruling  Party
 here  must  have  returned  this  Bill  to
 the  Tamil  Nadu  Legislative  Assembly
 either  on  the  ground  that  the  credit
 of  passing  a  2४०००  legislation  should  not
 go  to  an  Opposition  Party  or  it  musi
 have  succumbed  to  the  pressures  ot
 Trusts  and  Religious  Institutions.  If
 this  Bill  had  not  been  returned,  it
 would  have  found  a  place  in  this
 Constitution  Amendment  Hill  and  it
 must  have  got  constitutional  protcc-
 tion.  Sir,  it  is  all  the  more  painful
 because  the  Central  Government  have
 obtained  the  consent  of  the  President
 for  a  similar  Bill  sent  by  the  Kerala
 Government.  Since  the  hon.  Minister
 of  Agriculture  hails  from  Tamil  Nadu,
 he  must  recompense  the  injustice  done
 to  the  people  of  Tamil  Nadu  by  get-
 ting  back  the  Bill  from  Tamil  Ned.
 Government  and  ensure  that  the
 President’s  consent  is  obtained  for  it.

 SHRI  K.  NARAYANA  RAO  (Bob-
 bili):  We  are  a  secular  State  and  the
 Religious  institutions  must  be  given
 protection,

 SHRI  J.  MATHA  GOWDER:  I  dv
 not  object  to  that.  But  the  elected
 representatives  of  the  people  of  Tamil
 Nadu  have  also  equal  respect  for  the
 Constitution.  They  have  given  serious
 consideration  to  the  question  of  pro-
 teecting  the  interests  of  religious  insti-
 tutiong  in  Tamil  Nadu.  Sir,  the  Cen-
 tral  Government  have  given  constitu-
 tional  protection  to  66  Land  Reform
 Bills  passed  by  the  States  and  with
 this  Constitutional  Amendment  Bill  47
 more  State  Bills  would  be  protected.
 I  am  happy  that  the  Gudalur  Janmam
 Estates  Act,  though  it  was  passed  in
 989  and  only  after  5  years  it  has
 been  given  the  constitutional  protec-
 tion,  finds  a  place  in  this  Constitution
 Amendment  Bill.  Sir,  before  I  con-
 clude,  I  would  appeal  to  the  hon.
 Minister  of  Agriculture  should  get
 back  the  Tamil  Nadu  Cultivating
 Tenants  (Right  to  purchase  Land-
 owners’  Rights)  Bill,  973  from.  Tamil
 Nadu  and  must  use  his  good  offices  in
 getting  the  President's  assent  for  it,

 “Meee
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 by  which  he  will  show  his  readiness
 to  implement  the  legislation  for  the
 benefit  of  the  landless  poor.  in  Tamil
 Nadu

 SHRI  B.  प्र.  NAIK  (Kanara):  I  wel-
 come  this  Thirty-fourth  Amendment
 of  the  Constitution:  I  shall  concen-
 trate  on  certain  main  points.

 In  accordance  with  pledges  given  by
 the  governing  party,  the  ruling  party.
 in  the  State  where  I  come  from.

 SHRI  P.  K.  DEO:  For  the  time  be-
 ing....

 SHRI  B.  प्र.  NAIK:  The  ruling  par-
 ty,  unfortunately  for  the  opposition,
 has  been  in  power  for  the  last  two-
 and-a-half  decades;  we  believve  in
 keeping  our  pledges,  In  accordance
 with  the  pledges  given  the  first  Act
 of  974  was  the  Mysore  Land  Reforms
 Amendment  Act  which  was  legislated
 upon  and  in  accordance  with  the
 directive  principles,  provided  for  the
 constitution  of  a  land  tribunal  in  every
 taluka.  That  is  to  say,  over  and  above
 the  official]  machinery  the  tribunals
 are  constituted  to  see  that  the  essential
 features  of  the  Act  and  the  most  ope-
 rative  portiong  of  this  Act  are  imple-
 mented  properly.  According  to  these
 Land  Tribunals  as  we  popularly  call
 them,  the  State  Government  shall  by
 notification  constitute  for  each  taluk
 or  tehsil  a  tribunal  for  purposes  of  this
 Act  consisting  of  the  following  Mem-,
 bers:  Number  one,  the  Assistant
 Commissioner,—of  course,  the  official
 part  of  the  machinery;—and  then  it
 says  that  there  will  be  four  others
 nominated  by  the  State  Government.
 of  whom  at  least  one  shall  be  a  mem-
 ber  of  the  State  legislature  and  one
 sh#ll  be  a  person  belonging  to  the
 scheduled  caste  or  scheduled  tribe
 where  the  members  of  the  State
 Legislature  nominated  do  not  belong
 to  such  caste  or  tribe

 I  woulq  Hke  the  hon.  Minister  of
 Agriculture  to  consider  this  point
 seriously.  At  the  time  when  we  g0
 to  the  people  they  are  not  able  to  dis-
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 tinguish,  I  mean,  with  reierence  to
 the  common  man  in  thig  country,
 that  there  is  a  List  I  and  there  is  a

 List  II  or  there  is  a  List  III,  that
 there  ia  a  State  List  a  Central  List  and
 a  Concurrent  List  and  so  on,  and  thut
 by  and  large  in  this  country  Parlia-
 ment  has  nothing  much  to  do  in  re-
 gard  to  the  land  =  tegislation.  In  re-
 gerd  to  their.  problems  naturaily  the
 people  come  to  the  Member  of  Parlia-
 ment  as  well  as  the  member  of  the
 State  legislature...  I  hope  what  I  say
 would  be  in  the  fitness  of  things.
 While  it  may  not  be  possible  under
 the  Constitution  to  give  a  direction,  I
 think,  it  within  the  competence  of  the
 Ministry  of  Food  and  Agriculture  to
 give  an  advice,  in  whichever  or  the
 States  where  such  a  tribunal  has  been
 constituted  thugs  at  the  time  of  the
 constitution,  the  local  Members  of
 Parliament  would  have  a  moral  right
 to  be  consulted,  The  Members  of  Par-
 liament  ought  to  be  given  a  consultativ
 status.  There  is  a  clause  that  four
 members  have  to  be  constituted,  non-
 official  members,  who  are  supposed
 to  protect  the  interests  of  the  tenants
 and  the  weaker  sections  of  the  sovie-
 ty.  My  suggestion  would  go  a  long
 way  and  I  hope  that  in  his  reply  the
 Minister  will  be  kind  enough  to  throw
 some  light  on  this  and  if  not,  give  due
 consideration  ang  thought  to  this  sug-
 gestion  of  mine  in  his  administrative
 capacity.

 Another  one  of  the  ‘handicaps  in  our
 agricultural  situation  ig  this.  Whilc
 it  is  easy  for  an  urban  land  to  be
 changed  over  from  one  category  to
 another,  it  is  very  difficult  for  an
 agriculturist  to  change  it  from  agri-
 cultural  to  non-agri¢ultural  use.  The
 restriction  ig  imposed  on  the  basis  of
 the  fact  that  the  production  oi  food
 should  not  guffer.  It  is  very  difficult
 for  a  simple  farmer  to  convert  his
 small  piece  of  land  into  a  household
 or  land-site  or  a  shop.  On  the  other
 hand,  it  has  been  my  personal  experi-
 ence,  that  a  private  limiteg  company
 has  come  to  occupy  2}  thousand
 acres  of  land  and  went  ahead  to
 convert  it  into  non-agricultural  land,
 ousting  the  cultivators,  tenants  and
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 sharecroppers,  Here,  the  protection
 that  is  given  to  tenants  vis-a-vis  the
 land,  is  not  available  to  him  when  a
 corporate  body  comes  into  the  picture
 and  knocks  away  the  land.  Le;  us
 leave  aside  the  other  merits  of  the
 legislation.  I  would  bring  this  to  the
 kind  attention  of  the  hon,  Minister
 of  Agmiculture.  The  State  Govern-
 ment  of  Karnataka  has  passed  such  a
 legislation.  He  is  involved  in  it  both

 as  a  Minister  of  Agriculture  and  ag  8
 Minister  of  Industries.  That  iegisla-
 tion  is  called  the  Mysore  Industrial
 Areas  Development  Act.  This  Act,  I
 beg  to  point  out,  has  created  a  loi  of
 hardships  for  the  small  tenants  and
 farmers.  I  request  that  under  no  cir-
 cumstances,  should  the  hon.  Minister
 bring  forth  any  legislation  to  pr  tect
 Mysore  Industrial  Areas  Development
 Act  or  to  accord  it  protection  under
 article  3l(b)  of  the  constituuon.
 Only  one  thing  that  ]  would  like  to
 submit  is  this,  That  is  my  last  point.
 The  land  reforms  legislation  is  u  very
 wise  step.  But,  [  do  feel  that  it  is
 very  necessary  for  us  to  give  atten-
 tion  to  the  social  justice  involved  in
 the  process  of  land  distribution,  It  is
 also  necessary  for  us  to  see  that  we
 should  not  try  to  kill  the  goose  that
 lays  the  golden  egg  on  the  basis  of  the
 growth  in  agricultural  sector  based

 On  a  certain  borrowed  ideology  or  on
 the  basis  of  any  other  considerations.

 This  goose,  I  think.  is  a  self-cultiva-
 ting  farmer  who  works  on  nis  farms
 and  manages  hig  own  farms  and  who
 is  helpful  in  meeting  our  food  require-
 ments  and  who  is  slowly  going  ahead
 towards  what  we  call  commercidiised
 Industrial  farming  -of  which  the
 machine  is  a  part  and  a  principal
 item.  We  have  got  to  tackle,  in  regard
 to  land  legislation,  the  cardinal
 principle  of  self-cultivation,  If  this
 is  met,  then  most  of  our  problems
 would  fade  away,

 I  would  submit,  as  an  old  timer,  one
 classical  quotation  from  Oliver  Gold-
 smith  that  “a  bold  peasantry  is  a  na-
 nation’s  pride.  When  once  destroyed,
 can  never  be  supplied.”  This  applies
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 to  _agriculture  and  has.  remained  true
 for  over  two  centuries  and  lei  us
 continue  to  value  it.

 SHRI  P..  K.  DEO  (Kalahandi):  Mr.
 Chairman,  Sir,  I  congratulate  the  pre-
 vious  speaker  because  he  spoke  the
 language  of  the  Swatantra  Pariy.  We
 believe  that  peasant  proprietorship  is
 the  stepping  etone  for  the  progresg  of
 this  country.

 We  stand  for  land  reforms;  we
 stand  for  the  principle  that  the  land
 should  belong  to  the  tiller  of  the  soil.
 But,  Sir,  the  way  this  Bill  has  been
 brought  and  the  way  this  land  reform
 programme  has  to  be  steam-rolled,
 we  strongly  oppose  this  Bill;  we  can-
 not  reconcile  to  a  -  system  that  the
 doors  of  the  court  would  be  slammed
 against  any  aggrieved  person  irom  &
 law  -which  cannot  be  justiciable  in  a
 court..  All  these  things  are  repugnant
 to  the  very  conscience  of  any  demo--
 cratic  person.  I  would  like  to  pui:t
 out  that  this  is  only  a  fascist  tendency
 and  this  circumvents  all  the  various
 irregularities  and  illegal  deeds  that
 have  been  perpetrated  in  the  land  re-
 form  Bill  for  which  the  State  Govern-
 ment,  have  got  various  legislations.

 SHRI  ANNASAHIB  P,  SHINE:
 Now  you  are  changing  your  altitude

 ‘SHRI  P.  K.  DEO:  Here  the  Minis
 ter  thinks  that  there  is  no  dissenting
 voice.  He  must  have  patience  to  lis-
 ten  to  me.  If  the  court  passes  a  stric-
 ture  and  if  there  is  something  wrong
 or  something  illegal  in  the  Bill,  why
 has  the  Government  come  through  a
 backdoor  and  is  trying  to  cireumvent
 the  entire  judicial  process  and  acquire
 a  blanket  power  80  that  the  aggrieved
 person  cannot  go  to  the  court  for  jus-
 tice  and  it  cannot  be  justiceable  in  a
 court  of  law.

 There  must  be  a  pragmatic  appro-
 ach  to  it.  We  want  the  peasant  pro-
 prietorship  to  develop  and  prosver.
 But.  there  should  be  an  assured  water
 supply;  there  should  be  modern  tech-

 AUGUST  26,  i974  (34th:  Amendment).
 Bill

 308  _

 nique  of  agriculture  and  there  should’
 be  ७  mechanised  farming  for  -all  this.
 I.  request  you  to  take  a  leaf  from
 Japan  as  pointed  out  by  my  friend.
 In.dapan,  bold  step  was  taken  by  Gen...
 Macarthey  and  even  in  Taivan,  per-.
 haps,  through  the  pragmatic  approach:
 lands  are  taken  away  but  adequute.
 compensation  is  paid  to  the  people  to
 that  they  can  go  ahead.  and  try  for
 other  avenues  or  other  opportunities
 of  employment  and  try  to  increase
 the  gross  national  product  in  the
 country.

 Their  capacity  for  production  saould
 be  channelised  in  a  different  way  so
 that  the  country  can  prosper.  So  far
 as  various  legislations  which  are  going
 to  be  included  in  the  Ninth  Schedule
 are  concerned,  I  would  like  to  point
 out  that  as  if  there  is  competition
 going  on  among  the  various  States
 to  prove  which  is  more  progressive.
 Sir,  let  us  know  which  is  a  more
 progressive  State  that  claims  in  the
 matter  of  ceiling?

 Sir,  in  this  regard  I  would  like  to
 give  a  figure.  In  a  State  like  Haryana
 and  Punjab  where  there  is  assured
 water  supply  and  the  peasantry  is  pro-
 speroous  the  ceilling  has  been  fixed
 at  7  anl  7.5  hectares  respectively  but
 in  Orissa  it  is  only  0  acres  where  the
 entire  crop  depends  on  vagaries  of
 monsoons.  Floods  and  droughts  come
 every  alternate  year.  50,  I  cannot
 understand  any  logic  behing  this  dras-
 lic  cut-in  the  ceiling  so  far  as  Orissa
 is  concerned,  Only  it.is  a.  gimmie.  The
 other  day  on  the  26th  January,  974
 ‘pattas'  ‘were  distributed  to  landless
 labourers,  namely,  2  acres  per  family.
 Uptill  now  these  2  acres  have  not  yet

 been  identified.  They  could  net  be
 demarcated  where  these  2  acreg  of.
 surplus  land  .exist.  Whether  it  is.  on
 the  |top.of  a  mountain  or  on  the..river.
 bed.  Uptill  now  those  landless  lakou-
 rers  are  satisfied  only  with  pattas of
 2.acreg  and  ‘those  lands  have  not  been’
 identified.  I:  knew  hundreds  «and.
 thousands  of.  encroachment  cases  are.
 being  started  against  the.poor  adivasis
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 because  it'has  been  alleged  they  have
 cultivated  in  the  cultivablz  waste
 land,  where  there  is  no  forest.
 Nothing  can  grow  there.  They  have
 rectaimed  the  iand,  have  been  raising
 crops  since  so  many  years  but  thcu-
 wuuas  of  cases  are  pending  ove.  them.
 It  is  only  self-cheating  that  we  are
 going  to  give  land  to  the  landless,  I
 would  submit  that  this  is  nothing  but
 a  gimmick.

 The  other  day  the  Haryana  and  the
 Punjab  Land  Reforms  Bill  was  kuock-
 ed  down  by  the  High  Court  of  Punjab
 and  Haryana.

 “Provision  for  poo  ing  together  of
 the  entire  land--helq  by  the  mem-
 bers  of  the  family  as  defined  on

 ‘the  appointed  day  of  which  one
 permissible  are  in  terms  of  gection
 4  of  the  Act  has  to  he  selected  is
 violative  of  second  proviso  to  Arti-
 cle  3(A)  Clause  (l)  of  the  Consti-
 tution,  As  no  provision  for  pay-
 ment  of  compensation  in  terms  of
 that  proviso  has  been  ‘made  in  the
 Act  ang  is  therefore  void....  The
 expression  ‘family’  has  been  given

 .an  artificial]  meaning  in  the  Act  and
 that  artificial  entity  has  been  in-
 cluded  in  the  definition  of  the  word
 ‘person’  as  defined  in  the  Act  which
 is  not  in  accordance  with  the  defi-
 nition  of  the  word  ‘person’  in  sec-
 tion  3(42)  of  the  General  Clauses
 Act  ‘1897,  the  provisions  of  which
 according  to  Article  367  of  the  Con-
 stitution  are  to  apply  for  the  inter-

 “pretation  of  the  éxpressions  used
 in  the  Constitution  and  which  have
 not  been  defined  in  that  Article.

 By.  an.  artificial  definition  family
 cannot  be.  brought  in  to  existence
 retrospectively  with  reference  to  the
 appointed  day  and  by  fiction  deemed
 to  hold  the  land,  which  was  in
 fact  not  held  by  it  but  was  held
 individually  by  each  of  its

 Secondly,  it  can  be  termed.  also
 ‘as  violative  of  Hindu  Succession
 Act  as’  contravening  Hindu  Suc-

 BHADRA  4,  i896  (SAKA)  (34th  Amendment)
 Bill

 cession  etc.  which  is  g  matter  for
 the  union.  ‘Therefore,  the  Act  can
 be  said  to  corrode  into  the  Central.
 List  of  the  Seventh  Schedule  and
 herce  outside  ihe  competence  of
 State  Legislature  and  therefore
 violative  of  Article  246  of  the  Cons-
 titution.”
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 Sir,  in  some  of  the  Acts  retrospec-
 tive  effect  hag  been  given.  So,  even
 a  genuine  transfer  has  to  be  can-
 celled.  How  a  genuine  purchaser
 will  come  to  know  that  such  an  Act
 will  come  into  force  after  aome  time.
 We  know  law  is  caviet  emptor  that
 is,  beware  purchaser.  The  present
 provision  is  against  the  very  principle
 and  concept  of  julisprodence.

 Now,  coming  to  fixation  of  ceiling,
 I  would  submit  that  the  question:  of
 productivity,  the  soil  factor  ete.  of
 the  various  districts  have  not  been
 taken  into  consideration.  So  fa,  as
 Orissa  is  concerned,  in  a  district  like
 Cuttack,  the  output  per  hectare  is
 1145.82,  while  in  a  district  like  Phul-
 bani  it  is  292.42,  So,  in  spite  of  these
 variations,  variations  in  climatic
 conditions,  variations  in  soi]  factors,
 vaTiations  in  irrigation  facilities  etc.,
 nothing  has  been  taken  into  conside-
 ration  but  instead  a  blanket  ceiling
 has  been  imposed  which  is  uttra
 vires  the  Constitution,  which  can
 never  stand  the  fact  in  a  Jaw  court
 and  We  are  asked  to  give  a  blanket
 protection  to  it  by  sheer  brute
 majority  in  this  House.

 In  this  regard.  I  would  like  to
 quote  Sardar  Patel  who  was  the
 chairman  of  the  Fundamental  Rights
 Sub-Committee  of  the  Constituent
 Assembly...  He  stated:

 “The  right  of  ownership  of  land
 ig  sacred  to  the  peasant  and  any.
 interference  with  that  right  would
 be  loot  and  robbery  and  will  pro-
 duce  chaos  and  anarchy.”.

 Lastly,  I  would  like  to  quote  Dr.
 Ambedkar  who  drafted  the  Constitu-
 tion,  who  never  expected  that  such  a
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 contingency  would  arise  in  this
 country  and  such  extraordinary
 power  would  be  useq  by  Govern-
 ment,  I  oppose  the  Bill  with  the
 remark  of  Dr.  Ambedkar  in  the
 Constituent  Assembly.  He  said:

 “The  Constitution  ig  not  merely
 to  create  the  organ  of  the  State
 but  to  limit  their  authority  because
 if  no  limitation  was  imposed  on  the
 authority  of  the  organ,  it  will  be
 complete  tyranny  and  complete
 oppreasion.".

 With  these  words,  I  oppose  this  Bill.

 SHRI  SAMAR  GUHA  (Contai):
 Unless  one  wantg  to  pursue  the  ghost
 of  a  dichard  raja,  one  cannot  avoid
 supporting  this  Constitution  Amend-
 ment  Bill.  Certainly,  we  have  io0
 support  the  objective  of  the  Bill.  But
 the  question  is:  for  what  purpose?
 What  are  the  Acts  that  have  been
 passed  by  the  different  States  and
 what  were  their  objectives?  The  ob-
 jectives  were  land  reform,  to  give
 lands  to  the  landless  ang  to  see  that
 the  ceiling  remained  at  such  a  level
 that  the  real  cultivators  got  the  right
 to  cultivate  the  land.  But  what  are
 the  actualities?  According  to  the
 Government’s  own  figures,  in  the
 Stateg  of  Orissa,  Mysore  and  Rajas-
 than,  there  was  not  even  a  single  acre
 of  surplus  land  available  for  distri-
 bution.  In  Bihar,  only  700  acres  of
 surplus  land  was  available.  While  |
 had  participateq  in  an  earlier  debate,
 I  had  made  a  lot  of  calculation  and  4
 found  that  only  0.1  per  cent  of  the
 cultivable  land  was  available  as  sur-
 plus,  whereas  the  ectimate  was  that
 3  per  cent  of  the  cultivable  land
 would  be  surplus.  I  would  like  to
 know  what  hag  happened  to  that
 jand.  Have  the  surplus  lands  which
 were.  expected  to  be  available  eva-
 porated?  It  is  very  clear  that  al-
 though  the  land  reforms  Act  fixing
 certain  ceilings  had  been  passed  by
 the  different  States  yet  actually,  the
 land  had  beep;  transferred  as  benaml
 land.
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 On  the  490  of  this  month  I  had
 asked  a  question  about  the  extent  of
 benami  land  which  had  been  recove-
 red.  The  answer  was  that  in  Bengal
 the  extent  of  benami  land  recovered
 was  13,500  acres,  while  in  Gujarat  it
 was  40,000  acres,  As  regards  the
 other  States;  Government  say  that
 there  is  no  information.  So,  it  is
 obvioug  that  no  benamj  land  has
 been  recovered  in  the  other  States,  Sir,
 today  also,  there  was  one  question
 in  my  name  no  benami  land  transfer.
 Again,  they  say  ‘due  to  flaws  and
 faulty  implementation  of  the  laws,
 benami  lands  could  not  be  recove-
 red’,  This  is  the  crux  of  the  whole
 prob’em.  I  have  been  told—I  do  not
 know  the  legal  aspect  clearly  ag  I
 come  from  a  rural  constituency—
 that  in  the  name  of  any  person,  even
 in  the  name  of  dog,  a  land  can  be
 transferred.  It  is  not  necessary  that
 the  person  in  whose  name  the  land
 has  been  transferred  or  who  is  the
 holder  of  benamj  land  should  know
 about  it.  The  person  does  not  know
 that  the  land  has  been  transferred  in
 his  name;  this  is  illega]  transfer.  I
 would  like  to  know  from  the  hon.
 Minister  whether  you  can  really
 bring  about  any  law  to  see  that  such
 kinds  of  transfers,  benami  transfers,
 in  the  name  of  persons  who  does  not
 exist,  eransfers  in  the  name  of  any
 person,  a  fictitious  person,  can  take
 place  without  identifying  the  persons
 in  the  Court.  I  would  like  to  know
 whether  it  is  a  fact.  I  would  ask  the
 hon.  Minister  to  see  that  these  loop-
 holes  in  the  Acts,  in  the  land  reform
 Acts,  are  plugged;  to  see  that  some
 legal  measures  are  taken  so  that  no
 land  can  be  transferred  in  the  name
 of  any  fictitious  person.  This  is
 absolutely  necessary  if  we  want  to
 bring  about  real  land  reform  me@a-
 sures.
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 So,  I  would  like  to  draw  your
 attention  to  this  observation  made  by
 the.  Task  Force  of  the.  Planring
 Commission.  I  whuld  like  to  quote
 what  the  Task  Force,  which  has  been
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 set  up  by  the  Planning  Commission,
 has  said:

 “The  sad  truth  is  that  the  crucial
 factor  of  effective  political  support,
 direction  and  control  has  been  so
 wanting  including  the  absence  of
 political  will.”

 Then,  they  have  said.  I  quote
 again:

 “In  no  sphere  of  public  activity
 in  our  country  since’  Independence
 hiatus  between  precept  and  prac-
 tice,  between  policy  and  pronoun-
 cement  and  actual  execution  has
 been  so  great  as  in  the  policy  of
 Jand  reforms.”

 Thig  is  the  real  position,  That  is
 the  reason  why  I  say  that  these  land
 reform  ‘measures  ultimately  turn  out
 to  be  a  big  hoax  or  a  big  fraud.  The
 objective  was  to  give  land  to  the
 landless,  to  get  surplug  land  and  dis-
 tribute  it.  But,  whatever  has  been
 the  surplus  land,  surplus  land  against
 the  estimated  3  per  cent,  even  50  per
 cent  out  of  that  hag  not  been  distri-
 buted  yet.  This  is  the  real  problem
 That  is  why,  I  used  fhe  strong  word
 ‘fraud’.  Ultimately,  in  1973,  there
 was  a  Chief  Ministers’  Conference  aid
 it  was  decideg  that  by  the  end  of
 December,  land  reform  measures  will
 be  completed  in  all  the  States.  Now,
 974  is  almost  going  to  be  completed.
 What  about  this  decision?  What  are
 the  factorg  for  failure  to  implement
 that  decision?

 The  number  of  landless  agricul-
 turists  is  increasing.  Has  land  been
 distributed  to  all  the  landless  people?
 You  have  given  benefit  to  20  million
 tenants  to  bring  them  in  direct
 contract  with  the  Government.  But,
 What  about  27  million  landless
 labour.  Not  only  that..  Alienation  of
 actual  cultivators  from  land  is  going
 on.  I  am  giving  the  Government
 figures.  The  percentage  of  people
 with  land  in  ‘1950-55  was  49.3  per

 cent;  in  1956-57—A2.8  per  cent  and
 in  ‘1963-64-28  85  per  cent.  The  per-

 As  a  7  be  cate
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 centage  of  people  without  land  was
 50  Der  cent  on  the  average,  57  per
 cent  and  6l  per  cent  respectively.
 The  proportion  of  the  landless  agricul-
 turists  is  increasing.  What  does  that
 mean?  It  means,  not  only  lands  are
 being-  aliénateq  from  the  actual  culti-
 vators.  At  the  same  time,  45,000
 cases  are  pending  against  the  share
 croppers  in  west  Benga]  alone.  These
 45,000  people  cannot  go  to  the  High
 Court;  they  cannot  go  to  the  Supreme
 Court,  Unless  some  measures  are
 taken  to  provide  certain  actual  bene-
 fits,  legal  benefits  to  the  share  crop-
 pers,  to  the  landless  workers,  I  think
 mere  passing  of  these  so  called  big
 land  reform  Acts  will  not  benefit  the
 cultivators.

 Let  us  take  another  case.  The  land
 revenue  department  deals  with  the
 land  reform  measures  also.  As  a
 resull,  there  is  no  benefit  to  the
 people  in  the  rural  areas.  Whenever
 surplus  land  becomes  available,  the
 land  revenue  department  in  collusion
 with  the  vested  interests  gives  the
 lang  to  them,  Therefore,  Sir,  although
 I  support  the  objective  of  this  Bill,
 I  would  humbly  request  the  hon.
 Minister  to  set  up  a  real  Task  Feree
 to  find  out  loopholes,  faults  and  the
 fisws  in  different  land  reform  Acts
 passed  by  the  different  States  so  that
 firstly,  benami  lands  can  be  recovered
 and  secondly,  as  early  as  possible,

 hese  recovered  lands,  these  surplus
 lands,  could  be  distributed  to  the  Jand-
 less  people  and  a  model  act  may  be
 passed  by  all  States.  The  share-
 eroppers  should  get  the  benefit  of  the
 new  jaws  ang  lastly  they  are  not  made
 the  victims  of  coercion  of  the  land-
 cwners.  Even  after  the  passing  of  the
 Lund  Reforms  Act,  what  is  happening?
 The  Task  Forces  of  the  Planning
 Commiss'on  says:

 “There  is  nothing  to  prevent  a
 determined  group  of  land-owners
 from  adopting  other  methods  to
 throw  out  physically  from  the  land
 <ne  sharecroppers.  It  has  been
 found.  that  very  often,  the  Jand-
 owners  shortcut  the  provisions  of

 2 le tine AE |  a  a



 375  Constitution

 {Shri  Samar  Guha]—contd.
 the  tenancy  law.  The  sharecrorpers
 could  not  withstand  for  long  the
 economic  and  special  sanctions  that
 were  applied  against  them  ly  the
 landowners.”

 So,  if  Government  really  intends  to
 bring  about  realistic  land  reform
 measures,  the  defects  of  the  present
 land  reform  Acts  should  be  gone  mto.
 A  model  Bill  should  be  brought  out
 by  the  Centre  and  circulated  to  the
 different  States.

 शची  शिवनाथ  सिंह  हूं  [गुना)  >  सभापति
 जी,  भूमि  सुधार  के  कानूनों  को  दाल  झोंके
 दखल  से  संरक्षण  दिया  जाये  इस  के  लिए  हम
 संविधान  म  संशोधन  कर  रहे  हैं।  मेरे  ख्याल
 से  यहँ  स्वागत  येन्द्र  कदम  है  और  इस  का  स्वागत

 होता  चाहिए  ।  लेकिन  कब  तक  हमारी  सरकार
 ने  और  प्रांतीय  सरकारों  ने  भूमि  सुधार  को
 केवल  सीलिंग  तक  ही  सीमित  रखा  है।
 सीलिंग  होनी  चाहिए  शोर  एक  परिवार  को
 पाल,  एक  आदमी  के  पास  सिर्फ  उतनी  हो
 जमीन  रहनी  चाहिए  जितनी  वहू  काश्त  कर
 सके ।  <4  जमीन  के  मामले  को  हमारा-
 मेमोरियल  के  रूप  में  लें,  कैपिटल  के  काम  में
 उसे  न  ला  सकें  इस  प्रकार  का  सिद्धांत  होता
 चाहिए।  ले  केन  सिर्फ़  प्तीलिंग  की  बात  कह
 कर  हम  रुक  जाते  हैं,  भूमि  सुधार  में  बहु  गलत
 नीति  है  और  इस  का  जहां  हम  जितना  उपयोग
 करना  चाहते  थे  वहां  उस  के  बजाय  कई-कई
 जगह  उससे  नुकसान  हुमा है।  भूमि  सुधार
 की  बजह  से  कई  जगह  सालस  खण्ड  हमारे
 पास  आई  है  बौर  उप्र  का  वितरण  हम  ने
 उन  छोटे  छोटे  वर्षों  के  लिए,  चाहे  वे  हरिजन
 हों,  आदिवासी  हों  या  दूसरे  अभिहित  हों,  उन
 के  लिए  किया  है।  लेकिन  नतीजा  हमारे
 सामने  दुसरा  है।  मैं  अपने  खुद  के  अनुभव  से
 निवेदन  करना  चाहता  हूं,  5-20  साल  तक

 धू दान  समिति  के  सम्बन्ध  में  विधान  सभा  के
 सदस्य  के  छुप  में  मैं  उक्त  में  रह  हूं  भोर  मैंने

 हजारों  'आदमियों  को  जमीन  अल्लाह  की  है,
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 राज  हमें  देख  कर  दुख  होता  है,  जिन  लोगों  को

 हम  ने  जमीन  अलाट  की  उन  में  जो  भारत
 ग्रामीण  थे  उन  का  तो  जमात  पर  कब्जा  है
 कौर  जो  हरिजन  आदिवासी  थे  उन  के  पास
 या  जो  कमजोर  भौर  दबे  हुए  लोग  भे  उन  के
 पास  एक  इंच  भी  जमीन  नहीं  है।  भाष  के  पूरे
 भूमि  सुधार  के  कानून  को  गांव  का  पटवारी
 निभाई  कर  देता  है।  उस  ने  लोगों  के  नाम

 एंट्री  कर  दी  है  शौर  वे  लोग  राज  उस  पर
 काबिज  हैं।  इस  तरह  से  आप  के  भूमि  सुधार
 कानून  जिन  लोगों  के  फायदे  के  लिए  बने  थे
 उन  को  कोई  फायदा  नहीं  दे  सके  हैं  1

 दूसरी  बात-भूमि  सुधार  में  जमीन  जो
 मिली  है  वहू  छोटे-छोटे  टुकड़ों  में  मिली  है
 शर  रहे  छोटे-छोटे  काश्तकारों  को  हम
 देते  हैं  ।  उस  सम्बन्ध  में  हमारी  सरकार
 की  नीति  बहुत  स्पष्ठ  हो  पाई  है।  आज  हम
 बैंकों  से  ऋण  देते  हैं  उन  लोगों  को  जिन  के
 प।स  जमानत  देने  का  तरीका  हो  और  इन  छोटे-
 छोटे  किसानों,  हरिजनों  और  प्रादिवाप्तियों  के
 पास  जिनकों  एक  एकड़  दो  एकड़  जमीन  आप
 देते  हैं  उन  के  पास  जमानत  देने  को  कुछ  नहीं
 है  इसलिए  आप  के  बैंक  उत  को  ऋण  नहों
 देते  हैं।  पम्पिग  सेट  वे  लग।  नहीं  सकते  क्‍यों  कि
 पिग  सेट  के  लिए  कम  से  कह  दस  पत्तू
 हजार  रुपये  चाहिए  शरीर  जब  बैंक  के.  पास
 जाते  हैं  तो  जे  कहते  हैं  कि  आप  की  होल्डिंग
 झटकों  कामिक  है,  इसलिए  हम  शाप  को  ऋण

 नहीं  दे  सकते  इसलिए  आज  जितने  भी  भूमि
 सुधार  के  का जुत  हैं  उन  से  जिस  दिशा  में  हम
 जाना  चाहते  थे  उस  दिशा  में  हम  नहीं  जा
 सके  हैं।  इसके  लिये  सरकार  को  देखता  होगा
 कि  छोटे-छोटे  किसानों  को  यदि  हम  ने  जमीन
 दी  है  तो  उस  के  साथ-साथ  साधन  भी  दत्त  को

 मुहैया  होने  चाहिए  i

 एक  बात  मैं  और  कहना  चाहता  हूं  कि  भूमि
 के  सम्बन्ध  में  हमारी  नीति  क्या  हो  ?  जितना

 प्रतीक  बजट  हम  भूमि  पर  रखते  जायेंगे
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 उतना  ही  हम  प्रोग्रेस  से  अलग  हो  जाएंगें ।
 जमीन  इतनी  होती  चाहिए  कि  एक  आदमी  के

 पास  जिसने  वह  प्र पने  परिवार  के  लिए
 रोजी  कमा  सके।  एक  सीलिंग  लिमिट  से
 अधिक  जमीन  किसी  के  प.स  नहीं  हो  वी  चाहिए  ।
 लेकिन  छोटे  रूप  में  भी  कम  से  कम  इतनी
 जमीन  उस  को  हम  दे  कि  जिससे  बहू  अपने
 परिवार  का  पालन  कर  सके।  दृप्तरो  बात  यह.
 है  कि  जमीन  डसी  को  दें  जो  कि  जमीन
 काश्त  करता  हो।  हमारे  यहां  एक  कहावत
 है  कि  जमीन  पर  सब  से  अभिक  खाद  होती  हैं
 किसान  के  पैरों  की  जो  किसान  अपने  खेत  में

 जाता  है  भर  अपने  पैरों  से  उस  जमीन  पर
 चलता  है  चहु  जमीन  सब  से  प्रबंधक  खाद  प्राप्त
 करती  है  क्योंकि  उसको  परसतल  सुपरविजन
 बहुत  आवश्यक  है।  राज  हम  देखते  हैं  कि
 चाहे  ग्र रु वर  हों  या  दूसरे  राजनीतिक  दलों  के
 सदस्य  हों,  चाहे  मिनिस्टर  हों  या  और  बड़े
 बड़े  लोग  हों  उन  के  पास  जमीन  है  और  वे
 परस तल  सुपरविजन  नहीं  कर  पाते  हैं  ।  इस
 तरह  से  रेबमेंटी-नौंडलाडिज्म  हम  ने  बढ़ाया
 है।  इसलिए  इस  झर  भो  हमें  देखना  चाहिए  और
 यदे  ड्राप  इस  सिद्ध/त  को  राज्य  सरकारों  से
 मितवा  सके  कि  जो  भी  भूमि  सुधार  के  कानून  हों,
 1-3  पी लाज  हो,उत  में  एफ  प्रावधान  इस  प्रकार

 'का  रखें कि  कोई  भ॑ऐवपेंटी  लैंड लाई  नहीं
 रहेगा,  इस  एक  सुधार  को  आप  कर  सफे  तो
 आप  को  सालिग  की  आवश्यकता  नहों  पड़ेगी
 क्योंकि  हद्ारेदेंग  में  इतनी  जमीत  है  कि  उस
 के  ऊपर  काश्त  करने  वाले  कम  हैं,.  लेकिन
 ऐवसेंदी  लैंडलर्लिज्म  चलरहा  है  जिस  के

 कारण  उस  का  सदुपयोग  नहीं  हो  रहा  है।

 एक  निवेदन  और  करता  चाहुंगा  ।

 आज  बिजली  का  विस्तार  हो  रहा  हैं  कौर

 राज्य  सरकारों  ने  बिजली  का  रेट  बढ़ाया  है  1

 बढ़ता  चाहिए  ।  लेकिल  जिम  के  पास  दो  एकड़
 एक

 '
 एकड़  जमीन  है  उत  को  भी  मिनिमम

 गे  बंटी  देने  की  झ्रावश्यकता  पड़ती  है  ।  राज-

 “कथा  के  भ्रमर  सवा  दो  सौ  पये  एक  हार्स
 Q  पावर  के  पीछे  उन्होंने  मिनिमम  गारंटी  रखी
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 है  1  जिस  भ्रामक  के  पास  दस  हार्स  पावर  की
 मशीन  है  उस  को  22  सौ  या  2500  रुपये
 साला पो  की  मिनिमल  गारंटी  देनों  पड़ेगी  t

 weal  को  तो  4  हजार  5  हजार  रूपये  की

 सालाना  गारंटी  देनी  पड़ती  है।  कन् जम्प शल
 उन  का  उतना  हीं  हो  पाता  ।  इसलिये  श्राप
 इस  भोर  भी  ध्यान  दें  कि  जितने  स्माल  होल्डिंग
 के  काश्तकार  हैं  उप  को  भी  बिजली  मिल  सके  t
 उस  के  लिए  चाहे  श्राप  स्टेट  लेबेल  पर  बाएं
 चाहे  कोआपरेटिव  सोसाइटी  बसाएं  उन  के
 द्वारा  जिनकों  आप  ने  छोटी  जमी।  दी  है
 उ  को  भी  सस्ते  में  इडियट्स  मिल  जाय
 इस  की  व्यवस्था  करें  ताकि  साइंस  की  वजह
 से  जो  एपग्रोल्कल्वरल  में  डेवेलपर्स  हुए
 हैं  उप  ड ेवलपमेंटस  का  फायदा  वे  उठा  सकें  4

 ग्राखिरी  बात  तिवारी  करणा  चाहता  हूं
 ऋषि  मंत्री  से  कि  हमारे  देश  के  अंदर  प्रधान  मंत्री
 जी  भाषी  उत्पादन  बढ़ें  इस  झोर  सक्रिय  कदम
 उठा  रही  हैं,  ऋषि  मंत्री  जी  भी  उठा

 रहे  हैं,  लेकिन  वे  कम  से  काम  यह  देखें  कि  जित
 किसानों  को  'जमीन  एलाट  की  है  उस  में  से
 कितने  उस  पर  काबिज  हो  पाए  हैं  और  नहीं  तो
 किस  की  गलती  से  नहीं  हो  पाए  हैं  ?  हमारी
 ब्यूरोक्रेसी  है हम  जो  भूमि  सुधार  करते

 हैं  उस  का  अनुपालन  सरकारी  प्रफेसरों  से
 कराते  हैं  और  सरकारी  ग्रलफसर  उस  समाज

 झेआतेहैं  जिम  का  गरीबों  से.  लगाव  महीं  है,
 जों  गरीबों  से  घृणा  करते  हैं।  जो  कानून  आप
 बनाने  हैं  उस  का  अनुपालन  आप
 उन  के  हाथ  में  छोड़  देते  हैं  ।  वे  सज  नवग

 से  पते  भार  सात  वर्ग  का  पक्ष  लेते  हू
 कमजोर  चरग  से  घृणा  करते  हैं  शीर  इस-तरह  से
 खन  कानूनों  का  इम्प्लीमेंटेशन  नहीं  हो  पाता
 माप  की  सब  रोज  दॉझों के  बीच  में  बह  बाधक
 बनते  है  7  इसलिये  इस  ओर  भी  आप  ध्यान
 दें  कौर  जों  इत  लोगों  को  जमीन  एलाट  हो
 उस  पर  वे  काबिज  हो  सके  1  बन  शब्दों  के
 सथ  में  इस  का  समर्थन  करता  हूं  in
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 SHRI  SURENDRA  MOHANTY
 (Kendrapara):  Mr.  Chairman,  Sir,
 while  I  want  that  the  land  reforms
 legislations  are  implemented  expedi-
 tiously  and  effectively,  unfortunately,
 I  have  not  been  able  to  persuade  my-
 self  to  acecpt  the  purpose  of  this  Bill.

 This  Bill,  in  a  nutshell,  seeks  to  give
 protection  to  State  laws  which  have
 been  enacted  by  various  State  Govern-
 ments  by  insulating  them  against  judi-
 cial  review.  In  other  words,  the  im-
 plementation  of  land  legislations  is
 going  to  be  entrusted  to  petty  officials
 at.the  village  level,  beginning  from  the
 tehsildars  to  their  whims  and  caprices
 and  all  that.  If  I  am  opposed  to  this
 Bill,  I  only  eppose  it  on  this  account
 that  by  this  Bil]  we  are  going  to  create
 a  leviathan  that  is  corrupt,  that  is  in~
 efficient  and  that  ig  partisan,

 I  would  like  to  cite  an  instance.  On
 the  26th  January,  this  year,  while
 pattas  were  being  distributed  to  the
 landless,  one  landless  person  was  being
 given  a  patta  of  2  acres  also,  But  the
 Minister  of  my  State  who  belongs  to
 the  Congress  party  snatched  away  that
 patta  from  the  hands  of  the  tehsildar
 Op  the  ground  that  the  person  to  whom
 the  patta  was  being  given  belonged
 to  the  party  in  opposition.  What  I  am
 going  to  say  is  th's.  Though  we
 accept  the  principle,  we  are  opposed
 to  the  creation  of  this  king  of  levia-
 tion  which  is  corrupt,  and  which  is
 partisan,  Social]  justice  need  not  be
 contrary  to  principles  of  equity  and
 justiciability.  I  ask  the  Minister  and
 this  House  not  to  be  carried  away  by
 passion  but  to  answer  fairly  and
 squarely  what  steps  the  State
 Governments  from  enacting  foolproof
 legislations  which  may  not  be  struck
 down  in  the  courts  of  law.  While  we
 have  committed  judiciary,  how  can
 We  accept  the  proposition  that  the
 law  courts  will  go  against  the  econo-
 mic  and  social  objectives.  of  the
 powers  that  be?
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 AN  HON.  MEMBER:  Judiciary  com-
 mitted  to  the  Constitution.

 SHRI  SURENDRA  MOHANTY:  And
 also  to  the  party  in  power.  I  have  no
 time  at  my  disposal;  otherwise,  I  could
 explain  to  him  in  detail

 Much  has  been  said  about  the  80-
 cialistic  objectives  of  the.  Congress
 Party  wh'ch  have  motivated  this  Bill
 In  all  humility  I  will  say  that  this
 Government  which  is  chary  of  touching
 urban  property,  which  treats  urban
 property  as  a  Sacred  cow,  has  no
 moral  right  to  axe  rural  property
 and  agricultural  property.  I  ask  the
 Minister  to  make  9  commitment  here
 that  he  will  also  come  to  this  House
 with  imposition  of  ceiling  on  urban
 proptrty,  on  companies’  dividends,  on
 bank  balances  and  company  shares.
 If  you  cannot  touch  them  for  obvious
 reasons,  what  moral  right  have  you
 to  legislate  on  ceiling  on  agricultural
 lands?

 Now  I  come  to  another  aspect.  It
 has  been  said  in  the  ‘Statement  of
 Objects  and  Reasons’  of  this  Bi‘)  that
 the  suggestion  of  the  Chief  Ministers’
 Conference  has  been  accepted  by  the
 Government  of  India  and  necessary
 guidelines  have  been  issued  to  the
 State  Governments  for  revision  of
 ceiling  laws.  One  expects  from  the
 reading  of  this  Statement  of  Objects
 and  Reasong  that  the  guidelines  must
 have  been  uniform,  Even  madness
 hag  its  methods.  But  from  the  ceil-
 ings  that  have  been  proposed,  I  find
 that  even  Government  of  India’s
 madness  has  no  methods.  Take,  for
 instance,  the  two  most  prosperious
 agricultural  States  of  Punjab  and
 Haryana.  In  Punjab  the  minimum
 celling  is  20  acres,  the  +  maximum
 ceiling  is  218  hectares,  3.85  about  60
 acres  and  the  outer  limit  is  twice  88
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 much,  i.e,  about  20  acres.  In  Pun-
 jab  the  minimum  celing  is  7  hectares
 or  20  acres,  the  maximum  ceiling

 as  about  60  acreg  ang  the  outer  limit
 is  3.35  times  the  ceiling  area.  In
 Weat  Bengal  which  is  highly  congest-
 ed  and  where  the  density  of  popula-
 ‘tion  is  the  greatest,  the  minimum
 ‘Oniling  is  five  hectares  or  i4  acres,
 the  maximum  ceiling  is  about  20
 acres  and  the  outer  limit  is  also  20
 acres.  But  in  Oriasa  where  the  pea-
 watry  lives  below  the  poverty  line,
 व  ask  the  Minister  to  explain  and  not
 ‘be  carried  away  by  the  majority,—
 ~whether  it  is  brute  or  divided,  that  is
 immaterial  for  my  purpose—why  and
 ‘under  what  logic  they  have  put  in  the
 case  of  Orissa  ten  acres  as  the  mini-
 mum  ceiling,  and  the  outer  limit  as
 45  times  the  ceiling  area.  This  only
 ‘proves,  this  corroborates,  this  streng-
 ‘thens  my  thesis  that  the  entire  piece
 ‘of  legislation  full  of  whims  end  cap-
 tices...

 SHRI  P.  K.  DEG:  It  is  colourable.

 ‘SHRI  SURENDRA  MOHANTY:  It
 4g'not  only  colourable  but  it  is  more
 meant  4s  a  political  gimmick  in  the
 ‘name  of  garibi  hatao.  It  is  not  going
 ‘to  solve  the  real  problem  with  which
 we  are  faved  totlay.

 MR.  CHAIRMAN;  The  hon.  Minis-
 ter.

 SHRIMATI  T.  LAKSHMIKAN-
 THAMMA  (Khammam):  Land  fre-
 ‘forms  is  g  subject  which  is  affecting
 ‘the  women  of  the  country  to  a  great
 extent.  They  do  not  get  property.
 Please  allow  at  least  one  woman
 “member  to  speak.

 MR.  CHAIRMAN:  I  am  very  sorry,
 ‘Madam.  I  -have  already  made  the
 ‘position  clear  probably  before  you
 came.to  the  House.  It  is  extremely
 difficult  now.

 |  SHRIMA’
 Seppe

 at  oT.  LAKSHMIKAN:
 THAMMA:  At  lesist  you  should  allow

 a  woman  fiember  to  express  what
 thes  feel  Tike.  -

 SHRI  P.  K.  DEO  (Kalahandi):
 Please  give  her  three  minutes.

 MR.  CHAIRMAN:  In  that  case,  if
 the  hon.  Minister  agrees  I  can  give
 You  only  three  minutes

 SHRIMATI.  T.  LAKSHMIKAN-
 THAMMA:  While  welcoming  the  Bill,
 I  want  to  bring  to  your  kind  notice
 certain  grievances  that  we  have  shout
 this  Bill.  A  number  of  land-returm
 laws  of  different  States  have  been
 included  in  the  Schedule  and  we  wel- come  that.  We  also  weleame  the
 present  Bill  as  it  was  Jong  overdue
 and  it  was  a  longstanding  measure.
 People  for  long  had  high  expectations
 that  the  land  reforms  shoulg  con
 into  force  as  soon  as  possible  agg
 they  should  get  something.

 Here,  I  want  to  explain  a  few  diffi«
 culties  we,  women,  experience.  Wo-
 men  these  days  have  been  talking
 about  their  status.  What  is  the  status
 of  a  woman?  ‘You  cannot  expect  the
 economic  status,  the  educational  sta-
 tus  and  the  social]  statug  that  the  as-
 pires.  All  this  depends  upon  on  the
 economic  status  of  the  woman.

 Now,  under  the  Hindu  Succession
 Act  was  passed  by  this  House  in  the
 teeth  of  opposition  from  the  other  side
 like  the  Hindu  Mahasabha  and  others.
 I  was  reading  Pandit  Jawaharlal
 Nehru’s  speech  where  he  says,  ‘I  am
 not  able  to  give  them  much  though  I
 would  like  to  give  them  much  more.
 It  ig  only  8  very  little  that.  I  am  able
 to  give.  That  is  the  little  property
 that  she  will  be  getting  after  this  law
 is  passed.’.

 Now,  there  are  two  schools,  viz.
 Mitakshara  and  Dayalbhaga  as  far  as
 the  property  righta  are  concerned.
 Dayabhaga  is  in  vogue  in  Bengal  and
 Assam  and  in  the  rest  of  the  country,
 we  have  the  Mitakshara  under  »

 i the  girl  does  not  get  euual  ‘property
 rights  with  the  boy.  Only  when  the
 father  dies  she  gets  a  portion  of  the
 property  along  with  her  brother.  Not
 that  I  am  against  Jana  reformd.
 have  always  heen  Very  vocal  as  far  28



 3933  Constitution

 the  implementation  of  land  reforms  is
 concerned.  The  question  is  to  give
 equal  lights  to  boys  and  girls  and  not
 to  discriminate  girls  against  boys.  We
 Tepresented  the  matter  to  our  Leader
 and  many  times  this  matter  was  dis~
 cussed  but  somehow  nothing  has  some
 out.  Women,  you  know,  have  voted
 for  the  Congress  solidly.  The  Con-
 gress  President  is  also  here.  4  would

 ‘warn,  do  not  take  the  women  for
 granted.  You  have  seen  that  when
 the  time  comes,  it  is  the  women  who
 rises  to  the  occasion.  In  Maharashtra,
 ‘what  ig  happening  when  they  are  not
 able  to  get  foodstuffs?  An  army  of
 ‘women  have  turned  up  in  the  streets.
 Even  here,  even  in  the  name  of
 ‘Whether  it  was  a  counter  revolution
 or  whatever  you  call  it,  in  the
 name  of  Andhra  Women,  it  was
 the  women,  whoever  they  ‘may
 be,  the  rich  or  the  poor,  who
 came  to  the  force.  But  people
 Say  Or  Mr,  Subramaniam  may
 say.  ‘Oh!  If  we  also  give  some
 rights  to  women,  what  is  there  left
 to  be  distributed?’.  In  many  spheres
 the  feeling  is  very  high,  I  am  sorry
 to  say.  Now,  reduce  the  ceiling  and
 make  it  equal  both  for  boys  and
 girls.  whether  she  wants  to  marry
 or  study.  She  can  have  her  own
 freedom.  Tomorrow,  if  she  depends
 even  for  one  blouse-piece  on  her
 husband  even  her  Jittle  economic  right
 is  being  taken  away.  I  am  sorry  to
 say  about  it.  Unless  you  are  care-
 ful  by  giving  back  the  right  in  some
 form  of  amending  the  Hindu  Succes-
 sion  Act.

 MR.  CHAIRMAN:  Thi,  Bill  is  only
 going  to  give  protection  to  the  State
 Acts.  Therefore  the  question  which
 you  are  raising  just  now  ig  not  rele-
 vant.  ca

 SHRIMATI  T.  LAKSHMIKAN-
 THAMMA;  This  is  quite  relevant
 because  every,  before  these  Acts  were
 Passed  we  have  taken  it  up  with  the
 State  Governments.  Once  you  intro~
 duce  these  in  the  Ninth  Schedule,
 what.  ig  the  next  step  you  are  going
 to  take  to  amend  the  Hindu  Succes-
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 sion  Act?  You  have  to  do  it,  and  ‘un—
 less  you  do  it  the  future  of  Women.
 will  be  “bleak.  Thank  you.

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL.
 DEVELOPMENT  AND  SCIENCE.
 AND  TECHNOLOGY  AND  AGRI-
 CULTURE  (SHRI  c.  SUBRAMA-
 NIAM):  Mr.  Chairman, Sir,  we  have:
 been  properly  warneq  by  ‘Shrirnati-
 Lakshmikanthamma  and  certianly
 that  is  a  matter  which  will  have  to

 ‘be  taken  care  of  in  gome  other  law,
 not  the  Ceiling  law  with  which  we
 are  concerned  today.

 I  am  glad  that  all  the  hon.  Mem-
 bere  in  the  House  except  two  hon.
 Members,  Shri  P.  K.  Deo  ang  Shri
 Mohanty  have  given  support  ever
 though  some  of  thern  doubted  the
 bona  fides  of  the  congress  party  to
 implement  it  in  g  Proper  manner.  It
 ig  significant  that  these  two  Members
 who  spcke  against  the  Bill  come  from
 Orissa.  I  do  not  know  on  whose  be-
 behalf  they  spoke,  on  behalf  of  their
 party  or  on  their  own  selves,  But
 Iam  afraid  they  are  quite
 out  of  tune  with  the  times.  There-
 fore,  it  is  not  necessary  for  me  to  go
 and  justify  land  reforms  at  this  stage.
 What  is  important  is  this.  How  are
 we  going  to  implement  the  various
 jand  reform  measures  in  the  most
 effective  manner.  As  a  matter  of  fact
 that  has  been  concern  of  many  hon.
 Members.  I  share  their  concern.  It
 is  very  important  to  gee  that  imple-
 mentation  takes  place  effectively  and
 speedily  also.

 This  subject  of  lang  reform  has
 been  before  us  even  before  our  inde-
 pendence  Even  after  independence
 we  have  hag  very  many  legisiations
 or  land  reforms  even  relating  to  land
 ceiling.  But  unfortunately  thére  was
 no  uniform  pattern  with  regard  ‘tu

 ellings  to  be  observed.  Therefore  it
 ig  that  We  have  hag  various  ceilings
 —=starting  from  5  acres  and  25  ecres
 going  up  to  500  acres  and  eveh  more:
 That  is  why  it  became  necessary  to
 adupt  somewhat  of  a  uniform  patterm
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 within  which  all  the  States  should
 enact  their  laws.  Ag  hon  Members
 are  gWere,  We  indicated  that  it  ghould be  between  २0  acres  and  54  acres,  0
 acres  to  the  first  category  of  land,
 that  is  perennially  irrigated  land,
 capable  of  having  two  crops,—starting
 with  that  and  going  up  to  54  acres.
 There  ate  two  exceptions  I  know,  one
 with  reference  to  Rajasthan  where
 with  regard  to  semi-desert  Jand  and
 desett  land  there  is  a  higher  ceiling
 and  similar  land  in  Himachal]  Pradesh
 also,  There  also  they  have  a  little
 bit  of  higher  ceiling.

 But  for  these  two  exceptions,  all
 the  States’  ceiling  laws  which  are  now
 being  regularised  are  being  included
 in  the  Ninth  Schedule  and  they  all
 follow  the  pattern  of  ten  acres  and
 54  acres.  All  the  examples  cited  and
 ‘all  the  reports  which  were  read  out
 by  various  Hon.  Members  relate  to
 the  ceiling  laws  which  were  passed
 earlier.  Perhaps  they  give  their  jus-
 tification  for  the  present  ceiling  laws.
 And  their  argument  was  in  favour  of
 the  present  laws  which  we  have  pas-
 sed  in  various  Legislatures,  To-day
 we  are  including  them  in  the  Ninth
 Schedule  so  that  they  cannot  be  the
 subject  of  a  further  litigation  in
 courts  and  so  that  we  may  concen-
 trate  cur  efforts  on  implementation
 of  them.  Not  only  a  ceiling  has  been
 fixed  but  the  unit  of  a  family  also
 has  been  properly  identified,  that  is,
 husband  and  wife  and  they  have  been
 given  equal  status  with  three  minor
 children.  This  is  the  basic  unit.  And,
 if  there  are  more  members,  certainly,
 there  is  a  slight  increase  with  regard
 to  thig  ceiling.  Therefore,  a  unit  of
 a  family  has.  been  properly  defined
 and  that  has  been  takey,  into  acccunt.
 Where  there  are  certain  distortions,
 We  ettill  have  been  having  discussions
 with  various  State  Governments  and
 wherever  they  have  acquired  any
 land  by  the  help  of  State  ceiling  laws,
 they  are  not  able  td  include  this
 ‘mainly  because  of  the  non-acceptance
 of  the  definition  of  a  family.  I  hope
 they  would  also  fall  in  line  with  the
 Majority  point  of  view.  Therefore,
 this  ig  alzo  a  unit  with  regard  to  a
 family  and  the  same  ‘hes  been  accept-
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 ed  and  it  is  being  jaid  down  in  varinus
 lend-reforms  passed  by  various  State
 Assemblies.  The  family  is  a  husband,
 wife  and  minor  children  whether
 there  had  beep  a  partition  or  not  and
 whether  the  properties  had  been  ac-
 quired  by  inheritance  or  were  pur-
 chasec.  And  when  once  this  family
 unit  ig  accepted,  then  the  ceiling  is
 fixed  with  reference  to  the  family
 unit  whatever  might  be  the  way  in
 which  the  members  of  the  unit  might
 have  acquired  the  property.  That
 makes  no  difference.

 So,  this  is  where  we  stand  and
 therefore  we  now  go  over  io  the
 aspect  of  implementation  of  it  and
 finding  out  the  surplus  lands  and  dis-
 tribution  of  the  surplug  Jands.  Even
 with  regard  to  the  beneficiaries,  we
 have  given  proper  guidelines  that  it
 shouid  be  handed  over  to  the  landless
 labour,  particularly,  to  scheduled
 castes  and  scheduled  tribes.  These
 also  have  been  accepted  and  that  is
 how  various  legislations  are  now  been
 passed  and,  ag  very  many  hon.  Mem-
 bers  stressed,  what  is  now  important
 is  how  we  are  going  to  implement
 these  laws.  Naturally,  there  are  ves-
 ted  interests  who  are  not  only  against
 implementation  of  them  but  they  are
 putting  various  obstacles  and  by
 having  various  strategies  and  ideals
 on'y  for  the  purpose  of  avoiding  the
 application  of  the  ceiling  Jaws.  That
 is  why  it  becomeg  aBsolutely  neves-
 sary  not  only  for  my  party,  the  Con-
 grecs  Party,  but  also  to  other  parties
 who  are  interested  in  the  implemen-
 tation  of  these  land  laws  to  partici-
 pate  in  it  so  that  the  same  takes  place
 in  a  proper  manner  and,  particularly.
 whey  We  distribute  the  lands  to  the
 weaner  gections  of  the  community.
 Unless  we  provide  them  with  the
 means  of  cultivating  the  lands  and
 using  the  Iands  in  a  proper  mariner,
 distribution  sometimes  might  even

 become  a  burden  to  them.  That  is
 why,  along  with  distribution
 of  the  lands  to  the  weaker  sections
 of  the  community,  we  have  got  to
 take  steps to  see  that  they  get  the
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 means,  the  credits  or  various  other
 facilities  for  the  purpose  of  cuiti-
 vating  their  lands  so  that  they  may
 enjoy  all  the  fruits  of  their  land
 Indeed,  I  am  sure,  various  State
 Governments  will  take  care  of  this
 aspect  alto

 There  were  always  arguments  say-
 ing  that  ceiling  laws  are.  likely  to
 affect  the  production  or  productivity
 I  do  not  think  that  this  is  a  valid
 argument,  particularly,  in  the  pre-
 sent  stage  of  agricultural  techno-
 logy,  whatever  might  have  been  the
 validity  of  this  argument  in  the  past,
 with  the  modernisation  of  agricul-
 ture,  with  the  application  of  science
 and  technology  for  development  of
 agriculture,  it  has  been  established,
 as  it  was  stated,  in  Japan  and
 various  other  countries,  it  is  only  a
 limited  holding  which  can  be
 exploited  intensively.  And  what  we
 could  do  today  is  intensive  exploi-
 tation  of  the  lands  we  have,  and
 that  can  happen  only  on  the  basis
 of  limiteg  holdings  and  not  exten-
 sive  holdings.  Of  course,  extensive
 holdings  could  be  and  we  have
 intensive  cultivation  on  the  basis  of
 complete  mechanigation  ag  takes
 place  in  U.S.A.,  but  certainly  that  is
 not  the  pattern  which  js  suitable  to
 India.  Indian  pattern  of  agriculture
 has  got  to  be  small  holdings  and
 intensive  agriculture  based  on  small
 holdings,  and  what  is  now  important
 is  application  of  new  technology  in
 these  limited  holdings.  This  would

 pe
 providing  them  with  means  to

 pply  this  technology.  Whatever  we
 do  as  by  way  of  seeds  we  used  to
 throw  on  the  land,  and  if  there  was

 farmer  wied  to  get
 af  there  was  indifferent  rain

 op  was  less,  and  if  there  were
 lute  failure  there  was  no  crop.

 he  blamed  God  or  nature.  But
 the  conditions  have  changed

 able  to  teke  advantage  of
 science  and  technology  even

 overcome  the  forces  of  nature,
 d  this  would.  require  investment
 land—javestment  not  only  for  im-

 i
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 proving  the  land  for  the  purpose  of
 irrigation,  soil  conservation,  etc,  but
 éven  current  agriculture  investments
 are  necessary  by  way  of  ‘seeds,  ferti-
 lizera,  insecticides,  e  Therefore,
 this  capacity  will  have  to  be  deve-
 loped,  of  the  peasants,  for  the  pur-
 pose  of  improving  their  agriculture
 This  is  only  one  of  the  various  pro-
 grammes  we  have  adopted  for  small
 farmers,  because  it  is  not  for  the
 first  time  the  small  farmers  will  be
 coming  in  existence.  We  have  mil-
 lions  of  farmers,  and  unless  we  take
 eate  of  them  we  cannot  improve
 agriculture.  Therefore,  we  have
 attached  great  importance  in  the
 Plan  for  provindg  means  for  invest~
 ing  more  in  their  land  for  the  pur-
 poses  of  getting  higher  productivity.
 So,  it  is  om  this  basis  that  we  look
 upon  the  development  of  agriculture.
 Instead  of  land  reforms  affecting
 production  and  productivity,  we  ex-
 pect  and  we  are  quite  confident  it  is
 by  the  proper  implementation  of  the
 land  reformg  that  we  will  be  able  to
 bring  about  a  situation  of  certainty
 so  that  the  farmer;  may  be  enabled
 to  invest  more  in  the  land.  While
 we  have  enacted  the  land  ceiling
 laws,  if  those  are  not  properly  imple-
 mented  and  some  people  hold  on  to
 the  excess  land,  then  there  is  bound
 to  be  uncertainty  in  regard  to  the
 future  ownership  of  land.  There
 would  not  be  an  inducement  to  in-
 vestment  jn  the  land  when  he  js  not
 sure  of  the  benefit.  That  is  why  if
 proper  investment  had  to  take  place
 the  implementation  becomes  neces
 sary  so  that  they  have  certainty

 _with  regard  to  the  ownership  of
 land.  ‘Therefore,  from  that  point  of
 view,  the  implementation  has  great-
 est  significance  and  this  will  have  to
 be  kept’  in  mind  and,  I  hope  and

 introduced  in  agriculture

 Shri  Vajpayee  mentioned  that  we



 3:

 will  not  be  in  a  position  to  provide
 land  for  every  Jandiess  labburer.'  I
 agree,  but  it  is  of  the  basis  of  a
 dynamic  agricutfural  development
 programme:  that  we  woulj  २९  able  to
 develop  the  rural  ‘economy  providing
 verious  other  means  of  livelihood  for
 the  large  masses  of  people,  ang  that
 is  8  matter  in  which  we  will  have  to
 plan  properly  for  rural  development
 whete  agriculture  has,  no  doubt,  a
 pre-eminent  place  but  agriculture
 cannot  provide  all  the  sustenance
 and  dynamism  fot  the  economy,  to
 future  livelihood  particularly  for  the
 large  and  ‘increasing  population.  That
 is  a  different  aspect  altogether.

 I  am  sure  on  the  basis  of  these
 land  ceiling  laws  ang  the  new  bene-
 ficiaries  of  the  land  reforms,  a  new
 dynamism  would  be  injecteg  in  agri-
 culture  and  not  very  long  we  would
 be  able  to  achieve  self-sufficiency  in
 foodgrains.  But  there  is  a  much  lar-
 ger  target  before  us,  and  that  is  pro-
 viding  a  new  dynamism  for  develop-
 ment  not  only  in  agriculture  but
 from  every  other  aspect  with  agri-
 culture  as  the  base.  This  ig  the  ob-
 jective  that  we  have  got  to  achieve,
 and  in  my  view,  the  land  reform
 Acts  are  only  a  beginning  of  that
 process,  and  we  shall-have  the  oppor-
 tunity  amd  the  privilege  of  partici-
 pating  in  this  new  process  of  a  new
 development  in  our  rural  economy.

 SHRI  P.  VENKATASUBBAIAH
 (Nandyal):  May  I  ask  a  question  of

 the  hon.  ‘Minister?

 SHRI  NATHU  RAM  MIRDHA
 (Nagaur):  May  I  ask  one  question?

 MR.  CHAIRMAN:  I  do  not  permit
 any  question,  but  if  the  hon.  Member
 can  shoot  a  ‘question  and  quickly  get
 a  reply  ‘he  mey  do  0,

 हो  लाए  रास  मिर्ज़ा:  बहुत  शुभ  काम
 करने  जा  सहे  हैं.  इस  कार्टूनों  को  ने  शेड्यूल

 "में  जोड़कर  ।'मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  बकर
 कप  कौ  टी  धौर  पार्टी  की  सरकार  रही
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 तो  क्‍या  राज  शाप  यह  कहने  को  तैयार  हैं
 कि  जाने  वाले  1s,  20  साल  तक  प्  जो
 सीलिंग  बना  दी  गई  है  उस  में  कोई  पा्यिर्तम
 हों  करेंगे  कौर  किसान  की  उत्पाद।  भक्ति
 को  बढ़ायेंगे  ?

 और  दूसरे  यह  कि  कभी  श्राप  के  कानून,
 जिन  को  आप  प्रोजेक्ट  कर  रहे  हैं,  जेसा  आप  ने
 कहा  सीलिंग  i0  से  ल ेकर  54  एकड़  तक  है,
 किसी  किसान  के  पास  आज  40  एकड़  जमीन
 शौर  कल  को  प्रगट  बह  एक  क्या  लगा  कर

 उस  को  इर्रगेटेड  बसाता  है  तो  नई  स्टेटों
 के  कानून  राज  भी  कहते  हैं,  और  उड़ीसा  का
 कानून है  कि  उसकी  सालिग  घट  कर  0088
 की  हो  जायेगी  ।  इभ  दो  बातों  के  सम्बन्ध  में
 आर  ग्राम  क्लेयर  नहीं  करेंगे  तो  प्रोडक्टिविटी
 इस  देश  की  सहीं  बढ़ेगी  शौर  किसान  इन्वेस्टमेंट
 नहीं  करेंगे  तथा  जमीनों  का  फायदा  किसानों  को
 महीं  होगा  ।  इस  बारे  में  श्राप  कुछ  देश  के
 किसानों  को  संतोष  दे  सकते  हैं  ?

 SHRI  P.  VENKATASUBBAIAH:
 The  hon.  Minister  diq  not  touch  upon
 the  question  of  consolidation  of  land-
 holdings,  With  fragmentation  going
 on  faster  and  faster,  for  a  small
 kisan  it  will  be  impossible  in  the
 long  run  to  keep  it  as  a  viable  and
 economic  unit,  So,  consolidation  of
 landholdings  must  also  go  hand  in
 hand  with  land  ceilings.  I  want  the
 hon.  Minister  to  clarify  thig  point.

 SHRI  BHOGENDRA  JHA:  I  would
 like  to  know  whether  the  hon  Min-
 ister  will  clarify  whether  the  Gov-
 ernment’s  policy  will  be  to  ensure
 self-cultivating  tenancy  and  not
 absentee  land  ownership  where  a
 person  may  be  a  politician  or  an
 Ambassador  posted  abroad  or  a
 businessmen  and  may  be  owning
 hundreds  of  acres.  So,  will  it  be
 Governments  policy  to  ensure  self-

 cultivating  tenancy?)  May  I  also
 kriow  whether  to  ensure  production
 through  mechaniseg  farming,  Gov-
 ernment’s  policy  will  be,  as  it  had
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 been  declared  by  the  ruling  party  at
 Nagpur  when  Pandit  Jawaharlal
 Nehru  was  alive,  to  encourage  co-
 operative  farming  so  that  the  pee-
 Sants  having  small  holdings  could
 cooperate  among  themselves  and  do
 joint  farming?

 SHRI  C,  SUBRAMANIAM:  As  re-
 gard;  the  point  whether  the  ceiling
 would  be  applicable  at  least  for  the
 next  ten  to  fifteen  years,  I  submit
 that  that  is  the  idea  of  the  ruling
 party,  namely  that  once  we  apply
 the  ceiling,  that  is  0  to  54  acres
 subject  to  whatever  laws  are  there  in
 each  Statu,  these  ceilings  should  be
 applicable  for  the  next  ten  or  fifteen
 years  so  that  there  might  be  some
 certainty  about  the  land  owner-
 ship  eee

 SHRI  BHOGENDRA  JHA:  But  is
 it  within  his  powers?  His  party  may
 be  thrown  out  in  the  976  elections.

 SHRI  ¢,  SUBRAMANIAM:  That
 was  why  I  saig  ‘As  far  as  the  ruling
 party  is  concerned’.

 SHRI  VIKRAM  MAHAJAN:  They
 will  never  come  to  power  even  for
 20  years,

 SHRI  CG  SUBRAMANIAM:  Of
 course,  jf  some  other  party  comes  to
 power,  for  instance,  if  Shri  Vajpa-
 yee’s  party  comes  to  power,  he  may
 take  a  completely  different  view,  and
 if  the  CPI  come,  to  power,  perhaps,
 that  party  may  take  a  completely
 different  view.  Perhaps,  this  order
 may  not  exist  at  all.  Even  ours
 sitting  here  may  not  exist  at  all.  I
 am  talking  on  behalf  of  my  party.
 Having  laid  down  this  ceiling,  we
 want  this  to  be  applicable  for,  some
 time  at  least  so  that  people  have  the
 incentive  to  further  invest  in  land
 for  the  purpose  of  improving  pro-
 ductivity  of  land,  for  improving  the

 facilities,  for  improving  the
 soil  and  various  other  things.  This
 is  the  point.
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 Tegard.  to:  the  other  points,  I

 have  to  examine  the  provisions
 of  the  various  State  lawg  before  I
 can  answer  the  points.  But,  certain~-
 ly,  I  am  sure  the  State:  Governments
 would  have  taken  this  aspect  into
 consideration.  But,  this  is  a  matter
 of  detail  which  can  be  looked  into.
 Some  other  point  was  raised  with  re-
 gard  to:  absentee  landlordism.  1  do
 agree  that  there  should  be  nc
 absentee  landlordism.  This  will  have
 to  be  abolished.  But,  a  ceiling  law  is
 not  the  law  under  which  this  can  be
 done.  It  will  have  to  be  done  sepa-
 rately;  it  will  have  to  be  looked
 into.  I  am  in  full  agreement  with
 him.  As  far  as  possible,  absentee
 landlordism  should  be  abo-
 lished  ang  that  is  the  only  way  for
 better  and  more  prosperous  agricul-
 tural  production  in  the  country.  I
 do  agree  that  more  consolidation  of
 holding  is  as  jmportant  as  a  land  re-
 form  Act.  Wherever  lang  consoli-
 dation  has  taken  place,  there  is
 better  agriculture  and  there  is  grea-
 ter  production.  We  do  attach  great
 importance  to  it.  As  far  as  coopera-
 tives  are  concerned,  I  go  agree  that
 it  is  a  better  form  of  organisation.
 But,  unfortunately,  even  though  vari-
 ous  cooperatives  farms  have  started
 functioning,  I  am  yet  to  see  a  suc-
 cessful  cooperative  farm;  successful
 joint  farming.  But,  what  is  more  im-
 portant  is  to  have  service  coopera-
 tives  which  would  be  able  to  provide
 service  for  even  small  farmers.  This
 is  the  pattern  which  we  should  deve-
 lop  and  I  think  it  is  developing  and
 let  us  all  attach  importance  to  that.
 Ultimately,  if  joint  cooperative  farm-
 ing  comes  about,  perhaps,  it  will  be  a
 good  development.  Even  if  it  does
 not  come  about,  service  societies
 should  be  adequate  to  meet  the
 needs,  particularly,  of  small  farmers.

 MR.  CHAIRMAN:  Since  this  is  a
 Constitutlonal  Amendment  Bill,  be-
 fore  I  put  the  motion  fer  consgidera-
 tion,  the  voting  has  to  be  by.  divi-
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 “That  the  Bill  further  to  amend -sion  Let  the  lobbies  be  cleared,
 the  Constitution  of  India  be  taken Now  the  lobbies  are  cleared.

 *

 The  question  is:

 ‘Division  No.  9]  |

 Achal  Singh,  Shri  past

 Aga,  Shri  Syed  Ahmed

 Agrawal,  Shri  Shrikrishna

 -Ahirwar,  Shri  Nathu  Ram

 _Alagesan,  Shri  O.  प्र,

 Ambesh,  Suri

 Anand  Singh,  Shri

 Ankineedu,  Shri  Maganti

 Appalanaidu,  Shri
 Arving  Netam,  Shri
 Austin,  Dr.  Henry
 Azad,  Shri  Bhagwat  Jha
 Aziz  Imam,  Shri
 Babunath  Singh,  Shri
 ‘Bade,  Shri  R.  V.
 Bajpai,  Shri  Vidya  Dhar
 ‘Balakrishniah,  Shri  T.
 Banamalj  Babu,  Shri
 Banera,  Shri  Hamendrg  Singr
 Banerjee,  Shrimati  Mukul
 Barman,  Shri  R.  N.
 ‘Barua,  Shri  Bedabrata
 Barupal,  Shri  Panna  Lal
 Basappa,  Shri  K.

 ‘Besra,  Shri  s.  C.

 Bhagat,  Shri  B.  R.

 Bhattacharyyia,  Shri  Chapalendt
 Bhuvarahan,  Shri  G.
 ‘Bist,  Shri  Narendra  Singh
 ‘Brahmanandji,  Shrj  Swami

 ‘Brij  Raj  Singh-Kotah,  Shri
 ‘Buta  Singh,  Shri
 Chakleshwar  Singh,  Shri
 Chandra  Gowda,  Shri  D.  8,

 into  consideration.”

 The  Lok  Sabha  divided:

 AYES  (11.37  brs.

 Chandrakar,  Shri  Chandulal

 Chandrappan,  Shri  C,  K.

 Chandrashekharappa  Veerabasappa,
 Shri  T.  V.

 Chandrika  Prasad,  Shri

 Chatterjee,  Shri  Somnath

 Chaturvedi,  Shri  Roha,  Lal

 Chaudhari,  Shri  Amarsinh

 Chaudhary,  Shri  Nitiraj  Singn
 Chavan,  Shrimati  Premalabai
 Chawla,  Shrj  Amar  Nath
 Chellachami,  Shri  A.  M.
 Chhotey  Lal,  Shri
 Chhutten  Lal,  Shri
 Chikkalingaiah,  Shri  K.
 Choudhary,  Shri  8  E,
 Choudhury,  Shri  Moinul  Haqu«
 Chowhan,  Shri  Bharat  Singh
 Daga,  Shri  M.  C.
 Dalbir  Singh,  Shri
 Dalip  Singh,  Shri
 Damani,  Shri  S.  R.
 Darbara  Singh,  Shri
 Das,  Shri  Anadi  Charan
 Das,  Shri  Dharnidhar
 Dasappa,  Shri  Tulsidas
 Daschowdhury,  Shri  B.  K.
 Deb,  Shrj  Dasaratha
 Deo,  Shri  S.  N.  Singh
 Desai,  Shri  D.  D.
 Deshmukh,  Shri  K.  ७.
 Dhamankar,  Shri
 Dhandapani,  Shri  C.  T.
 Dharmgaj  Singh,  Shri

 Sy  Rr  _इसासालकलधन'.  हर
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 Dhusia,  Shri  Anant  Prasad
 Dinesh  Singh,  Shri
 Dixit,  Shri  G.  C.
 Dixit,  Shri  Jagdish  Chandra
 Doda,  Shri  Hiralal
 Dube;  Shri  J.  P.
 Dumada,  Shri  L.  K.
 Engti,  Shri  Biren
 Gandhi,  Shrimati  Indira
 Ganesh,  Shrj  K.  R.
 Gangadeb,  Shri  P.
 Garcha,  Suri  Devinder  Singh
 Gautam,  Shri  C.  D.
 Gavit,  Shri  T.  प्र,
 Ghosh,  Shri  P..  छू,
 Gill,  Shri  Mohinder.  Singh
 Giri,  Shri  S.  B.
 Godara,  Shri  Mani  Ram
 Godfrey,  Shrimati  M.
 Gogoi,  Shri  Tarun
 Gohain,  Shri  C.  C.
 Gokhale,  Shri  H.  R.
 Gomango,  Shri  Giridhar
 Gopal,  Shri  K.
 Goswami,  Shri  Dinesh  Chandra
 Gotkhinde,  Shri  Annasaheb
 Gowder,  Shri  J.  Matha
 Hansda,  Shri  Subodh
 Hanumanthaiya,  Shri  K.
 Hari  Kishore  Singh,  Shri
 Hari  Singh,  Shri
 Horo,  Shri  N.  E.  a
 Ishaque,  Shri  A.  K.  M.
 Jadeja,  Shri  D.  P.
 Jaffer  Sharief,  Shrj  0.  K
 Jamilurrahman,  Shri  Md.

 Jeyalakshmi,  Shrimati  ve
 Jha,  Shri  Bhogendra
 Jha,  Shri  Chiranjib
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 अबा

 NOES

 Nayak,  Shri  Baksi
 ~

 *Pandey,  Shri  Tarkeshwar
 *Tewari,  Shri  Shankar

 MR.  CHAIRMAN:  The  result  of  the
 division**  is  Ayes  320;  Noes  3.

 The  motion  is  carried  by  a  majority
 of  the  total  membership  of  the  House
 and  by’  a  majority  of  not  less  than
 two-thirds  of  the  members  present
 and  voting.

 The  motion  was  adopted,

 Clause  2—(Amendment  of  Ninth
 Schedule)

 MR.  CHAIRMAN:  We  take  up
 clause-by-clause  consideration.  There
 are  sOme  amendments  to  Clause  2.
 Shri  D.  K.  Panda  is  not  here.  Shri
 Arjun  Sethi  is  not  moving  his  am-
 endment.  There  is  a  Government
 amendment.

 Amendment  made

 Page  2,—«fter  line  23,  insert—
 दुआ

 “84,  The  Bombay  Tenancy  and
 Agricultural  Lands  (Gujarat
 Amendment)  Act,  972
 (Gujarat  Act  5  of  (1973),

 85.  The  Orissa  Land  Reforms
 (Amendment)  Act,  974
 (Orissa  Act  9  of  1974).

 86.  The  Tripura  Land  Revenue
 and  Lend  Reforms  (Second
 Amendment)  Act.,  974  (Tri-
 Pura  Act  7  of  1974)."  (3)

 (Shri  C.  Subramaniam)

 “Wrongly  voted  for  NOES
 **The  following  Members  also  re-

 corded  their  votes  for  AYES:  Sarwa-
 Shri  R.  K.  Khadilkar,  Ziaur-  Rahman
 Ansari,  Chintamani  Panigrahi,  Pam-
 pan  Gowda.  Ram  Dayal,  A.  Shafee,
 Bheeshmadev,  Tarkshwar  Pandey,
 Shankar  Tewari  and:  Dr.  Mahipatray

 Mehta.
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 SHRI  BHOGENDRA  JHA:  I  beg  to
 move:

 Page  2,—after  line  23,  insert—

 “g4.  The  Bihar  (privileged  per-
 sons  Homestead)  Tenancy
 Act,  948  (Bihar  Act  4  of
 1948).

 ‘85.  The  Bihar  Tenancy  (Amend-
 ment)  Act,  970  (Bihar  Act
 VIII)  of  1970.”  (4),

 Under  the  Bihar  (Privileged  Per-
 sons  Homestead)  Tenancy  Act,  948
 more:  than  a  million  landless  persons
 have  got  right  over  their  lands,  but
 many  land-owners  have  gone  to  the
 court  and  got  decrees.  Some  have
 stayed  the  proceedings  of  the  reve-
 nue  department.  So,  its  inclusion  in
 the  ninth  schedule  is  necessary  to  ful-
 fil  the  object  of  the  Bill.  Coming  to
 the  Bihar  Tenancy  (Amendment)  Act,
 1970,  many  people  have  been  saying—
 even  the  Prime  Minister  sometimes
 says—there  is  no  record  of  land  in
 Bihar,

 This  is  in  regard  to  share  croppers.
 This  ig  very  important.  There  is  a
 lot  of  litigation  and  it  can  be  averted.
 The  settlement/arbitration  boards
 have  been  set  up  in  Bihar  consisting
 of  one  representative  of  landlords,  one
 representation  of  Government  and  one
 representative  of  share  croppers.  In
 a  small  district  of  Madhubani,  more
 than  500  boards  have  been  set  up.
 But  the  landlords  go  to  the  High
 Court  and  have  stay-orders  and,  for
 years  together,  this  is  kept  pending.
 I  have  written  to  the  Minister  of
 State  for  Agriculture,  Mr.  Shinde.  He
 has  written  to  me  that  the  Govern-
 ment  of  Bihar  hag  not  asked  for  it.  I-
 just  had  a  talk  on  the  phone.  If  I  am
 not  committing  any  mistake,  with  re-
 gard  to  the  formality,  the  Revenue
 Minister  and  the  Revenue  Secretary
 both  have  told  me  that  they  have
 written  to  the  Central  Government.  I
 think,  it  must  be  either  on  the  way  or
 it  must  be  somewhere  here.  I  would
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 (Shri  Bhogendra  Jha].

 request  the  hon.  Minister  to  include
 these  two  things  also.

 SHRI  C.  SUBRAMANIAM:  I  am
 sorry  I  am.unable  to  accept  the  am-
 endment.  The  Tenancy  law  will  have
 to  be  examined  properly.  It  is  not,
 I  am  told,  consistent  with  the  guide-
 lines  we  have  laid  down.  But  certain-
 ly,  I  shall  hawe  it  examined.  This  is
 net  the  end  of  it.  We  can  always
 have  it  included  if  it  is  considered
 necessary  later  on.

 AUGUST  96,  974  (Sith  Amendment)
 Rill

 MR.  CHAIRMAN:  Now,  I  put  the
 amendment  moved  by  Shri  Bhogéndra.
 dha  to  clause  2-to  the  véte  of  the
 House.

 Amendment  No.  4  was  put  and
 negatived.

 MR,  CHAIRMAN:  The  question  is:

 “That  Clause  2,  ag  amended,  stand
 part  of  the  Bill,”

 The  Lok  Sabha  divided:
 AYES

 Division  No.  10]  (a  .46  hrs.
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 Ray,  Shrimati  Maya
 Reddi,  Shri  P.  Antony
 Reddy,  Shri  K.  Kodanda  Ram!
 Reddy,  Shri  K.  Ramakrishna
 Reddy,  Shri  M.  Ram  Gopal
 Reddy,  Shri  P.  Bayapa
 Reddy,  Shri  P.  Narasimha
 Reddy,  Shri  P.  प्र,
 Reddy,  Shri  Sidram
 Reddy,  Shri  Y.  Eswara
 Richhariya,  Dr.  Govind  Das
 Rohatgi,  Shrimati  Sushila
 Roy,  Shri  Bishwanath
 Rudra  Pratap  Singh,  Shri
 Sadhu  Ram,  Shri
 Saini,  Shri  Mulki  Raj
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 Saminathan,  Shri  P.  A.
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 Sankata  Prasad,  Dr.
 Sarkar,  Shri  Sakt;  Kumar
 Sathe,  Shri  Vasant
 Satish  Chandra,  Shri
 Satpathy,  Shri  Devendra

 Satyanarayana,  Shri  8,
 Savant,  Shri  Shankerreo  of
 Savitri  Shyam,  Shrimati
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 Sayeed,  Shri  P.  M.
 Scindia,  Shrimati  ve  R.
 Sethi,  Shri  Arjun
 Shafee,  Shri  A.
 Shafquat  Jung,  Shri
 Shahnawaz  Khan,  Shri
 Shailani,  Shri  Chandra
 Shambhu  Nath,  Shri
 Shankar  Dayal  Singh,  Shri
 Shankar  Dev,  Shri
 Shankaranand,  Shri  B.
 Sharma,  Shri  A.  P.
 Sharma,  Dr.  H.  P.
 Sharma,  Shri  Madhoram
 Sharma,  Shri  R.  N.
 Sharma,  Dr.  Shankar  Dayal
 Shastri,  Shri  Biswanarayan
 Shastri,  Shri  Raja  Ram
 Shastri,  Shri  Sheopujan
 Shenoy,  Shri  P.  R.
 Shetty,  Shri  K.  K.
 Shinde,  Shri  Annasaheb  P.
 Shivappa,  Shri  N.
 Shivnath  Singh,  Shrj
 Shukla,  Shri  B.  R.
 Shukla,  Shri  Vidya  Charan
 Siddayya,  Shri  s.  M,
 Siddheshwar  Prasad,  “Shri
 Singh,  Shri  Vishwanath  Pratap
 Sinha,  Shri  Dharam  Bir
 Sinha,  Shri  R.  K.
 Sohan  Lal,  Shri  T.
 Stephen,  Shri  C.  M.
 Subramaniam,  Shri  C.
 Sudarsanam,  Shri  M.
 Sunder  Lal,  Shri
 Surendra  Pal  Singh,  Shri
 Suryanarayana,  Shri  K.
 Swamy,  Shri  Sidrameshwar
 Swaran  Singh,  Shri
 Tayyab  Hussain,  Shri
 Tewari,  Shri  Shankar
 Thakre,  Shri  S.  B,
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 TiWari,  Shri  Chandra  Bhal  Mani
 ‘Tiwari,  Shri  R.'G.
 ‘Tombi  Sirigh,  Shri  N.
 ‘Tulsiram,  Shri  प्र.
 Uikey,  Shri  M.  G.
 ‘Ulaganambi,  Shri  R.  P.
 ‘Unnikrishnan,  ‘Shri  पट,  P.
 Vajpayee,  Shri  Atal  Bihari
 Vekaria,  Shri
 Venkatasubbaiah,  Shri  P.
 Venkatswamy,  Shri  G.
 ‘Verma,  Shri  Balgoving
 ‘Verma,  Shri  Sukhdeo  Prasad
 Vidyalankar,  Shri  Amarnath
 Vikal,  Shri  Ram  Chandra
 Yadav,  Shri  Chandrajit
 “Yadav,  Shri  D.  P.
 Yadav,  Shri  G.  P.
 ‘Yadav,  Shri  Karan  Singh
 Yadav,  Shri  N.  P.
 Zulfiquar  Ali  Khan,  Shri

 NOES

 Nayak,  Shri  Baksi

 MR.  CHAIRMAN:  The  _  result*  of
 the  division  is:  Ayes  324,  Noes  l.

 The  motion  is  carried  by  a  majority
 “of  the  total  membership  of  the  House
 and  by  a  majority  of  not  less  than
 two-thirds  of  the  members  present
 and  voting.

 The  motion  was  adopted,

 Clause  2,  as  amended,  was  added  to
 the  Bill.

 MR.  CHAIRMAN:  The  question  is:

 “That  Clause  i,  the  Enacting  For-
 Tula  and  the  Title  stand  part.  of
 the  BilL”
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 The  motion  wes  adopted

 Clouse  l,  the  Enacting  Formula  .and
 the  Title  were  added  to  the  Bill

 Sir,  I SHRI  0.  SUBRAMANIAM:
 beg  to  move

 “That  the  Bill,  as  amended,  be
 passed.”
 MR.  CHAIRMAN:  Motion  moved:

 “That  the  Bill,  as  amended,  be
 Passed.”

 Mr.  Vajpayee.

 wit  इटली  बिहारी  वाज पेयों  (ग्वालियर)  :
 संविधान  में  34वां  संशोधन  विधेयक  हँस
 पास  करते  जा  रहे  हैं।  इस  का  सभी ने
 समर्थन  किया  हैं  |  लेकिन  मुख्य  रूप  से  जो
 आपत्ति  हुई  है  वह  भूमि  सुधारों  सम्बन्धी

 कानूनों  के  क्रियान्वयन  के  बारे  में  है।  मेरा
 निवेदन  है  कि  जिस  तरह  की  कमेटी  उत्तर
 प्रदेश  में  बताई  गई  है  मोर  जिस  कमेटी  के  द्वारा
 जोत  की  अधिकतम  सीसा  न्धिरित  करने  के

 कानूनों  के  बारे  में  ब्यौरे  में  जा  कर  तथ्य

 लाए  गए  हैं उस  तरह  की  कमेटियां  सभी
 प्रदेशों  में बनाता  स्‍प्रावश्यक  है।  केवल  कानून
 पास  करने  से  हमारा  कास  हों  होगा  ।
 छन  पर  कमल  होता  है  या  हीं,  कौन  से

 निहित  स्वार्थ  हैं  जो  उस  कानूनको के  क्रियान्वयन
 में  बाधा  डालते  हैं,  कहां-कहा  लोग  मै  र-कानूनी
 तौर  से  जमीन  पर  कब्जा  करके  बैठे  हैं।
 इन  सारे  तथ्यों  को  प्रकट  करने  की  आवश्यकता

 है  शौर  जो  कानून  का  उल्लंघन  करते  हैं  उन्हें
 कठघरे  में  खड़ा  करते  की  जरूरत  है  ।  यह
 काम  अखिल  भारतीय  स्तर  पर  है!  /  चाहिए  ।

 इसलिये  में  मांग  करता  हूं  कि  संसद्‌  की  एक
 समिति  ऐसी  देखने  का  बाप  फैसलों  करें  जो
 प्रदेशों  में  जा  कर  देखे  कि  हमने  जिन  कानूनों
 को  संरक्षण  देने  का  निर्णय  किया  है  उक्त  पर

 *Sarwashri  T.  ्  Chandrashekherappa  Veerabasappa  and  K.  Chikkalin-
 gaiah  also  voted  for  AYES.
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 ईमानदारी  से  अमल  होता  है  या  नहीं  और
 इस  के  सम्बन्ध  में  एक  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करे
 जिस  से  यह  सदल  जाप  सके  कि  जिप  कानूनों
 को  हम  ने  न्यायालय  की  परिधि  से  बाहर  रखा
 है,  सचमुच  में  उन  पर  कमल  हो  रहा  है  या
 नहीं  हो  रहा  है  ।

 SHRi  P.  K.  DEO  (Kalahandi):  As
 a  large  number  of  legislations  are
 going  to  be  put  out  of  the  purview  of
 the  Court  and  the  aggrieved  party
 cannot  go  anywhere  for  justice,  I
 want  tWo  assurances  from  the  Trea-
 sury  Benches.

 ay  So  far  as  the  Orissa  Land  Re-
 forms  Act  is  concerned,  no  distinction
 has  been  made  there  between  the  land
 which  is  irrigated  from  private  sources
 and  land  which  is  irrigated  from  the
 Government  sources.  Because  of  this
 Jack  of  distinction  betwee,  these  two
 eategorics  of  land,  the  Revenue  Min-
 ister,  on  behalf  of  the  present  Gov-
 ernment,  fave  an  assurance  that  very
 soon  he  is  going  to  bring  an  amend-
 ment  to  make  a  distinction  between
 the  two  categories.  Because  of  the
 ambiguity,  most  of  the  advanced
 tenants  who  have  energised  their
 pumps  and  who  have  taken  recourse
 to  modern  techniques  of  agriculture
 have  started  dismantling  their  pumps
 so  that  they  can  escape  the  cciling.
 Taking  this  into  consideration,  I  want
 an  assurance  from  the  Government
 that  they  will  go  into  these  aspects  uf
 the  question  and  bring  an  amendment,
 if  necessary,

 Secondly,  so  far  as  the  distribution
 of  surplus  land  to  the  land-less  yeo-
 ple  are  concerned,  I  beg  to  submit
 that  we  should  eschew  all  partisan
 and  parochial  ends  and  give  surplus
 land  to  the  deserving.  As  pointed  out
 by  Shri  Surendra  Mohanty,  some.  of
 the  land  pattas  which  were  to  be  given
 to  the  landlesg  people  were  snatched
 away  from  their  hands  because  they
 belongeg  to  the  Opposition  party.  If
 that  is  the  intention,  it  defeats  the
 very:  purpose  for  which  this  legisla-
 tion  is  going  to  be  enacted.  So,  I  re-
 qQueat  that  we  should  rise  to  the  occa-
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 SHRI  K.  SURYANARAYANA
 (Eluru):  I  am  very  happy  that  a
 number  of  land  reform  measures  of
 the  States  are  going  to  be  put  on  the
 Schedule.  But  one  thing  I  want  to
 warn.  By  simply  putting  them  on  the
 schedule  we  cannot  say  that  the  land
 reformig  have  becOme  an  accomplish-
 ed  fact.  There  is  no  certainty  that
 the  State  Governments  who  are  the
 implementing  agenices  will  seriously
 take  them  up  and  implement  these
 schemes.  For  example,  in  my  own
 State,  I  want  io  bring  to  your  notice
 that  when  it  was  in  the  composite
 Madras  State,  the  then  Revenue  Min-
 ister,  Shri  Kala  Venkat  Rao  brought
 forward  the  land  reform  measure
 which  was  duly  passed.  But  when
 the  question  of  implementation  came,
 people  cheated  the  Government  in
 the  matter  of  surrendering  the  surplus
 land.  They  surrendered  punja  land
 er  waste  land.  In  my  own  constitu-
 ency  one  land-lord  surrendered  sur
 plus  land  which  was  nothing  out
 waste  land  and  took  Rs.  60,000  from
 the  Government  for  that.  But  nobody
 has  come  forward  to  take  that  land.
 That  land  is  absolutely  useless  and
 barren.  So  all  these  aspects  should
 be  kept  in  mind.

 Then,  Shri  Vajpayee  has  suggested
 the  appointment  of  a  parliamentary
 committee.  I  support  that  suggestion.
 There  must  be  a  committee  from  the
 centre  to  oversee  the  implementation
 of  the  land  reforms  in  the  proper  way.
 Let  us  have  a  committee  in  a  general
 way  tc  supervise  the  implementation
 of  land  reforms.

 Finally,  you  are  imposing  a  zeiling
 on  land  holdings.  The  same  way
 there  should  be  a  ceiling  on  other  in-
 comes.  Then,  only  our  object  and
 aim  will  be  achieved.

 MR.  CHAIRMAN:  Order,  please.
 Now,  so  many  members  want  to  speak.
 We  have  already  exceeded  the  time
 limit  by  one  hour.  I  do  not  think  we
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 should  proced  further  in  this  way.
 How  can  I  allow  one  member  and
 shut  out  others?  A  large  number  of
 hon.  Members  do  not  want  to  waste
 further  time  on  this  Bill.  We  have  al-
 ready  exceeded  the  time  by  one  hour.
 The  hon.  Minister.

 SHRI  P.  G.  MAVALANKAR  (Ahme-
 dabad):  Please  allow  me  one  minute.

 MR.  CHAIRMAN:  Kindly  sit  down.
 Please  excuse  me.  If  I  allow  you  to
 speak,  do  you  not  think  I  will  have  to
 allow  at  least  half-a-dozen  Members
 to  speak?  Please  look  to  my  predica-
 ment.

 SHRI  P.  G.  MAVALANKAR:  But  I
 have  not  spoken  earlier  on  this  Bill.

 MR.  CHAIRMAN:  In  that  case,  I
 propose  this.  I  will  call  one  from  the
 opposition  and  one  from  the  Congress
 side  cnly.  Order,  order.  I  will  not
 go  beyond  that.  Mr.  Panigrahi.

 SHRI  CHINTAMANI  PANIGRAHI
 (Bhubaneswar):  I  take  this  opportu-
 nity  tc  contradict  one  observation
 matie  by  the  hon.  Member,  Shri  P.  K.
 Deo.

 He  said  that  pattas  granted  to  land-
 less  pcople  in  Orissa  were  being  taken
 away  from  ther  on  political  grounds.
 I  wish  to  submit  that  this  is  completc-
 ly  incorrect  and  that  this  is  one  of  tne
 most  successful  measures  that  is  be-
 ing  undertaken  today  by  the  Orissa
 Government  and  it  has  given  hope
 and  inspiration  to  the  poor  and
 weaker  section  of  people  in  Orissa.

 SHRI  ए.  5.  MAVALANKAR  (Ahme-
 dabad):  Sir,  I  am  grateful  to  you  for
 permitting  me  to  speak.  I  am  vory
 happy  to  support  this  measure.

 This  is  a  good  measure  and  a  prog-
 ressive  measure  and  a  necessary
 measure.  So,  I  am  glad  that  the  Gov-
 ernment  have  come  forward  with  this
 Constitution  Amendment  Bill.  But  I
 wish  to  point  out  that  it  is  no  use
 merely  tulking  of  the  smooth  passage
 of  this  Hill,  It-is  no  doubt  important
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 and  progressive.  But  I  wish  to  submit
 that  the  vast  majority  that  ig  fortu-
 nately  present  on  the  ruling  side,  te
 suppert  this  Constitution  Amendment
 Bill,  will  also  see  to  it  that  it  is  its
 special  responsibility,  ang  that  hetero-
 genous  as  it  is,  (Some  hon.  Members:
 No.),  it  will  at  least  act  harmoniously
 as  far  88  measures  of  reformg  with
 regard  to  land  are  concerned.  Sir,
 they  say  one  thing  and  when  it  comes
 to  implementation  they  do  not  do  that.
 We  would  nct  have  come  to  this  stage
 in  4974  had  the  Congress  party  spo-
 ken  ang  acted  with  one  voice  on  im-
 piementation  of  land  reforms.  Sir,  I
 feel  that  this  is  an  important  an@  pro-
 ttressive  piece  of  legislation,  and  it  is
 my  duty  te  support  all  progressive
 legislation.  I  am  glad  to  do  it  today,
 But  ह  want  honest,  sincere  implemen-
 lation  of  this  measure.  Only  then  we
 shall  have  passed  this  measure  xzot
 only  with  a  good  majority,  but  with
 a  genuine  and  sincere  majority.

 SHRI  BHOGENDRA  JHA  (Juin-
 nagar):  Mr.  Chairman,  Sir,  we  are  al-
 mcst  Unanimously  adopting  this  Bill.
 But  equally  important  it  is  for  the
 ruling  party  to  gee  to  its  successful
 implementat’on.  Mr.  Mavalankar  re-
 ferred  to  the  ruling  party  as  hetero-
 Beneous  ang  some  Members  opposed
 it.  Mr,  9.  K.  Deo  has  said  that  on
 political  grounds  discrimination  is
 being  made  in  Orissa.  Many  of  the
 big  landlords  have  gone  to  their  side.
 And  their  door  is  always  open  to  all
 the  landowners  who  wish  to  come;  so
 the  Jand-owning  class  is  ready  to
 support  them  ang  the  ruling  party  in
 turn  is  ever  ready  to  oblige  them.  The
 point  now  is  this.  No  land  ceiling  Act
 of  any  State  is  fully  satisfactory.  This
 ig  the  position.  The  old  Acts  leave

 many  loopholes  in  the  land  use,  many
 loopholes  for  the  executive  officers.
 But  in  spite  of  that,  what  we  want  is,
 whatever  enactments  are  made,  they
 shoulg  be  properly  implemented,  and
 seriously  implemented.  And  I  wish  to
 submit  this.  In  that  context,  the  Cen-
 tral  Government  haa  its  own  special
 responsibility,  to  ‘make  a  beginning,
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 On  a  level,  which  should  be  taken  to
 be  a  model,  from  the  Centrally  admi-
 nistereq  States  anq  Union  Territories,
 Where  no  State  Government  is  coming
 in  the  way.

 38  hrs,

 Gujarat  is  there  and  cther  union
 territories’  interests  are  there.  In  that
 context,  I  think  the  ruling  party  told
 in  Ridhan  Nagar  that  it  would  be
 implemented  in  1973-74.  That  has
 beer,  fructified  now.  After  a  unani-
 mous  verdict  on  this  Bill,  I  am  sure,
 the  ruling  party  will  not  delay  or
 dilly-dally  the  matter.  So,  in  that
 context,  I,  through  you,  wish  that  tre
 Members  cf  this  House  in  the  ruling
 party  to  realise  that  our  economy,  our
 democracy  and  social  cOnditions  can-
 not  tolerate  too  much  strain  of  the
 landowning  classes  who  are  acting  as
 simple  rulers  upon  our  economic  sys-
 tem  and  social  equality  etc.  in  India.
 I  think  that  the  implementation  should
 alsc  be  reviewed  by  this  House  from
 time  te  time.

 SHRIMATI  T.  LAKSHMIKAN-
 THAMMA:  Mr.  Chairman,  Sir,  the
 hon.  Minister  can  say  that  he  can
 brush  aside  as  a  different  bill.  At  that
 time.  even  When  some  State  Govern-
 ments  brough;  forward  certain  things,
 they  were  told  that  these  can  be  pro-
 vided  through  by  a  Central  Act.  We
 eould  not  do  anything.  They  were
 helpless  at  that  time.  In  that  con-
 text,  I  want  to  know  whether  tne
 Central  Government  will  contemplat?
 amending  the  Hindu  Succession  Act
 also.  It  would  have  been  the  inten-
 tion  of  the  State  Governments  to
 amend  the  land  legislations  Act  suit-
 ably.  We  are  happy  to  see  that  to-
 day  we  have  a  woman  Prime  Minister.
 We  will  never  remain  satisfied  unless
 she  gives  us—Wwomen—equal  economic
 rights.

 Another  thing  is  this.  We  have
 been  talking  of  economic  emanicipa-
 tion  of  woman.  Isit  an  economic  ema-
 nicipation  or  an  economic  bondage?

 T  would  like  to  apneal  to  the  Prime
 Minister  to  see  that  the  Act  is  amend-
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 SERI  C.  SUBRAMANIAM:  Mr.
 Chairman,  Sir,  I  am  glad  that  empia-
 sis  has  been  laid,  rightly  laid,  with
 regard  to  implementation.  No  doubt
 this  is  a  state  subject.  But,  this
 House  and,  (ह  am  sure,  the  other  House
 3iso,  is  going  to  give  protection  to
 these  laws.  Therefore,  I  do  agree  with
 this  House  that  this  Parliament  has  a
 responsibility  to  see  that  these  Acts
 are  properly  implemented.  What  sort
 ef  machinery  should  be  constituted  ‘or
 thet  purpose.  certainly,  that  can  be
 discussed.  It  is  agreed,  however,  that
 samy  sort  of  g  machinery  should  be
 avolved  for  this  purpose  and  to  see
 that  with  speed,  the  implementation
 of  these  laws  takes  palce,  and,  on  tant
 basis  also,  the  distribution  takes  places
 ins  just  manner.  Shri  Deo  suggested
 that  there  should  not  be  शाह  partisan
 attitude.  I  do  agree  that  there  should
 not  be  any  partisan  attitude.  The
 Sta-e  Governments  also,  whatever  may
 be  the  Acts  that  are  passed,  may  try
 to  see  that  a  just  attitude  is  taken  with
 regard  to  the  distributio.,  of  the  sur-
 p's  lands.

 Certainly.  a  very  valid  point  has
 been  ra‘sed,  cn  behalf  of  women  of
 India.  by  Shrimati  Lakshmikanitham-
 ma.  As  men,  we  all  stand  for  yot  onty
 equality  but  we  also  want  to  give
 them  8  little  more  than  equality.  I
 am  sure,  that  is  a  matter  that  shouid
 be  given  4  serious  consideration.  As
 I  have  already  stated,  certainly,  this
 is  not  the  law  which  can  provide  for
 that.  This  is  a  law  for  the  ceiling  of
 lands.  I  would  respectfully  submit
 that  this  law  may  be  passed  unani-~
 mously  without  any  dissenting  voice.

 MR  CHAIRMAN:  This  motion,  also

 requires  a  special  majority  and  $0,

 let  the  Lobbies  be  cleared.

 The  lobbies  have  been  cleared.  The

 question  is:

 “That  the  Bill,  as  amended,  be

 passed.”

 The  Lok  Sabha  divided:
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 Division  No.  2]

 AYES
 Achal  Singh,  ‘Shri
 Aga,  Shri  Syed  Ahmed
 Agrawal,  Shri  Shrikrishna
 Ahirwar,  Shri  Nathu  Ram
 Alagesan,  Shri  0.  V.
 Ambesh,  Shri
 Anand  Singh,  Shri
 Ansari,  Shri  Ziaur  Rahman
 Appalanaidu,  Shri
 Arivind  Netam,  Shri
 Austin,  Dr,  Henry
 Azad,  Shrj  Bhagwat  Jha
 Aziz  Imam,  Shri
 Babunath  Singh,  Shri
 Bade,  Shri  R.  V.
 Bajpai,  Shri  Vidya  Dhar
 Balakrishniah,  Shri  T.
 Banamali  Babu,  Shri
 Banerjee,  Shrimati  Mukul
 Barman,  Shri  R,  N.
 Barua,  Shri  Bedabrata
 Barupal,  Shri  Panna  Lal
 Basappa,  Shri  K.
 Besra,  Shri  S.  C,
 Bhagat,  Shri  B.  R.
 Bhattacharyyia,  Shri  Chapalendu
 Bheeshmadev,  Shri  M,
 Bhuvarahan,  Shri  05,
 Bist,  Shri  Narendra  Singh
 Brahmanandji,  Shri  Swami
 Brij  Raj  Singh-Kotah,  Shri
 Buta  Singh,  Shri
 Chakleshwar  Singh,  Shri

 Chandra  Gowda,  Shri  D,  B.
 Chandrakar,  Shri  Chandulal
 Chandrappan,  Shri  0.  K,
 Chandrika  Prasad,  Shri
 Chatterjee,  Shri  Somnath
 Chaturvedi,  Shri  Rohan  Lal
 Chaudhari,  Shri  Amarsinh

 Chaudhary,  Shr  Nithraj  Singh
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 Chavan,  Shrimati  Premalabai
 Chawla,  Shrj  Amar  Nath
 Chellachami,  Shri  A.  M,
 Chhotey  Lal,  Shri
 Chhutten  Lal,  Shri
 Choudhary,  Shri  B  क्
 Choudhury,  Shri  Moinul  Haque
 Chowhan,  Shri  Bharat  Singh
 Daga,  Shri  M.  C.
 Dalbir  Singh,  S!  ri
 Dalip  Singh,  Shri
 Damani,  Shri  S,  R,
 Dandavate,  Prof.  Madhu
 Darbara  Singh,  Shri
 Das,  Shri  Anadi  Charan
 Das,  Shri  Dharnidhar
 Dasappa,  Shri  Tulsidas
 Daschowdhury,  Shri  B,  K,
 Deb,  Shri  Dasaratha
 Deo,  Shri  S.  N.  Singh
 Desai,  Shri  DP.  D,
 Deshmukh,  Shri  K.  G.
 Dhamankar,  Shri
 Dhandapani,  Shri  C,  T.
 Dharamgaj  Singh,  Shri
 Dhusia,  Shri  Anant  Prasad
 Dinesh  Singh,  Shri
 Dixit,  Shri  G.  C.
 Dixit,  Shri  Jagdish  Chandra
 Dube,  Shri  J.  P.
 Dumada,  Shri  L.  EK,
 Engti,  Shri  Biren
 Gandhi,  Shrimati  Indira
 Ganesh,  Shri  K.  R.
 Gangadeb,  Shri  P.
 Garcha,  Shri  Devinder  Singh
 Gautam,  Shri  C.  D,

 Gavit,  Shri  T.  प्र,

 Ghosh,  Shri  P.  K.

 Gill,.  Shri  Mohinder  Singh
 Giri,  Shri  8.  B  a
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 Godara,  Shri  Mani  Ram
 Godfrey,  Shrimatj  M.
 Gogoi,  Shri  Tarun
 Gohain,  Shri  C,  C,
 Gokhale,  Shri  H.  R.
 Gomango,  Shri  Giridhar
 Gopal,  Shri  K.
 Goswami,  Shri  Dinesh  Chandra
 Gotkhinde,  Shri  Annasaheb
 Gowda,  Shri  Pampan
 Gowder,  Shri  J..Matha
 Hansda,  Shri  Subodh
 Hanumanthaiya,  Shri  K.
 Hari  Kishore  Singh,  Shri
 Hari  Singh,  Shri
 Horo,  Shri  N.  E,
 Ishaque,  Shri  A.  K.  M.
 Jadeja,  Shri  D.  ९,
 Jaffer  Sharief,  Shri  C.  छू,
 Jamilurrahman,  Shri  Md,
 Jeyalakshmi,  Shrimati  प्र,
 Jha,  Shri  Bhogendra
 Jha,  Shrj  Chiranjib
 Jitendra  Prasad,  Shri
 Joshi,  Shri  Popatlal  M.
 Kadam,  ‘Shri  J.
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 Kadannappalli,  Shri  Ramachandran
 Kader,  Shri  Ss.  A.
 Kahandole,  Shri  Zz  M.
 Kailas,  Dr,
 Kakodkar,  Shri  Purushottam
 Kakoti,  Shri  Robin
 Kale,  Shri
 Kamakshaiah,  Shri  D.
 Kamala  Prasad,  Shri
 Kamble,  Shri  T.  D.

 Kapur,  Shri  Set  Pal
 Kasture,  Shri  A,  8.
 Kaul,  Shrimati  Sheila

 Kavde,  Shri  B,  R.  ae

 Kedar  Nath  Singh,  Shri

 Khadilkar,  Shri  है.  K,

 (34th  Amendment)
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 Kinder  Lal,  Shri
 Kotoki,  Shri  Liledhar
 Kotrashetti,  Shri  A.  K,
 Krishnappa,  Shrj  M.  V.
 Kulkarni,  Shri  Raja
 Kureel,  Shri  8.  N.
 Lakkappa  Shri  K,
 Lakshmikanthamma,  Shrimatj  T,
 Lakshminarayanan,  Shri  M.  R,
 Lalji  Bhai,  Shri
 Lambodar  Baliyar,  Shri
 Laskar,  Shri  Nihar
 Lutfal  Haque,  Shri
 Mahajan,  Shrj  Vikram
 Mahajan,  Shri  Y.  छ,
 Maharaj  Singh,  Shri
 Mahishi,  Dr,  Sarojini
 Majhi,  Shri  Gajadhar
 Maji,  Shri  Kumar
 Malaviya,  Shri  K.  D.
 Mallanna,  Shri  K.
 Mallikarjun,  Shri
 Mandal,  Shrj  Jagdish  Narain
 Mandal,  Shri  Yamuna,  Prasad
 Manhar,  Shri  Bhagatram
 Maurya,  Shri  8.  P,
 Mavalankar,  Shri  P.  G.
 Mehta,  Dr.  Jivraj
 Mehta,  Dr.  Mahipatray
 Melkote,  Dr.  G.  8,
 Mirdha,  Shri  Nathu  Ram
 Mishra,  Shri  Bibhuti
 Mishra,  Shri  G,  S,
 Mishra,  Shri  Jagannath
 ‘Mishra,  Shri  L.  N.
 ‘Misra,  Shri  8.  N.
 Modi,  Shri  Shrikishan
 Mohammad  Ismail,  Shri
 Mohammag  Yusuf,  Shri
 Mohan  Swarup,  Shri
 Mohapatra,  Shri  Shyam  Sunder
 Mohsin,  Shri  F.  मर,
 Muhammed  Khuda  Bukhsh,  Shri
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 Murmu,  Shri  Yogesh:  Chandra
 Murthy,  Shri  B  SB
 Naik,  Shri  B.  V.
 Nanda,  Shri  Ge  7.
 Nayak,  Shri  Baksi
 Negi,  Shri  Pratap  Singh:
 Nimbalkar,  Shri
 Oraon,  Shri  Kartik
 Oraon,  Shri  Tuna
 Pahadia,  Shri  Jagannath
 Painuli,  Shri  Paripoornanand
 Pandey,  Shri  Damoder
 Pandey,  Shri  Narsingh  Narain
 Pandey,  Shri  8,  S.
 Pandey,  Shri  Sudhakar
 Pandey,  ‘Shri  Tarakeshwar
 Pandit,  Shri  S,  T.
 Panigrahi,  Shri  Chintamani
 Pant,  Shri  K.  c.
 Paokaj  Haokip,  Shri
 Parashar,  Prof.  Narain  Chand
 Parmar,  Shri  Bhaljibhai
 Partap  Singh,  Shri
 Parthasarathy,  ‘Shri  P.
 Paswan,  Shri  Ram  Bhagat
 Patel,  Shri  Arvind  M..
 Patel,  Shri  Natwarlal
 Patel,  Shri  Prabhudas
 Patel,  Shri  R.:R.
 Patil,  Shri  Anantrao
 Patil,  Shri-C.  A.
 Patil,  Shri  E.  V.  Vikhe
 Patil,  Shri  Krishnarao
 Patil,  Shri  T.  A.
 Patnaik,  Shri  Banamali
 Patnaik,  Shri  J,  B.
 Peje,  Shri  s  L,
 Prabodh  Chandra,  Shri.
 Pradhan,  Shri  Dhan  Sheh
 Pradhani,  Shrj  K.
 Purty,  Shri  M.  8,
 Qureshi,  Shri  Mohd.  ‘Shafi
 Reghu  BRamaieh,  Shri:  K.

 Rai,  Shrimati:  Gahodrabai
 Raj  Bahadur,  Shri.
 Rajdeo  Singh,  Shri
 Raju,  Shri  P.  V.  G.
 Ram,  Shri  Tulmohan
 Ram  Dayal,  Shti
 Ram  Dhan,  Shri

 Ram  Sewak,  Ch.
 Ram  Singh  Bhai,  Shri
 Ram  ‘Surat  Prasad,  Shri
 Ram  Swarup,  Shri
 Ramji  Ram,  Shri
 Ramshekhar  Prasad  Singh,  Shri
 Rao,  Shrimati  B,  Radhabai  A.

 Rao,  Shri  J.  Rameshwar
 Rao,  Shri  Jagannath
 Rao,  Dr.  K.  L.
 Rao,  Shri  K,  Narayana
 Rao,  Shri  M,  Ss.  Sanjeevi
 Rao,  Shri  M.  Satyanarayan
 Rao,  Shri  Nageswara
 Rao,  Shri  P.  Ankineedu  Prasada
 Rao,  Shri  Pattabhai  Rama
 Raut,  Shri  Bhola
 Ravi,  Shri  Vayalar
 Ray,  Shrimati  Maya
 Reddi,  Shri  P,  Antony
 Reddy,  Shri  K.  Kodanda  Rami

 Reddy,  Shri  K.  Ramakrishna
 Reddy,  Shri  M.  Ram  Gepal
 Reddy,  Shri  P.  Bayapa
 Reddy,  Shri  P.  Narasimha
 Reddy,  Shri  P.  प्र.
 Reddy,  Shri  Sidram
 Reddy,  Shri  Y.  Eswara
 Rohatgi,  Shrimati  Sushila
 Roy,  Shri  Bishwenath
 Rudra  Pratap  Singh,  Shri.
 Sadhu  Ram,  Shgi
 Saini,  Shri  Mulki  Raj
 Samanta,  Shri  s  C..-
 Sambhali,  Shri  Ishaque
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 Saminathan,  Shri  P.  A,

 Sanghi,  Shri  N.  K,

 Sankata  Presad,  Br
 Sarkar,  Shri  Sakti  Kumar
 Sathe,  Shri  Vasant
 Satish  Chandra,  Shri
 Satpathy,  Shri  Devendra
 Satyanarayana,  Shri  B,
 Savitri  Shyam,  Shrimati
 Sayeed,  Shri  P.  M,
 Scindia,  Shrimati  V.  R,
 Sethi,  Shri  Arjun
 Shafee,  Shri  A.
 Shafquat  Jung,  Shri
 Shahnawaz  Khan,  Shri
 Shailani,  Shri  Chandra
 Shambhu  Nath,  Shri
 Shankar  Dayal  Singh,  Shri
 Shankar  Dev,  Shri
 Shankaranand,  Shri  B.
 Sharma,  Shri  A,  P,
 Sharma,  Dr,  H.  P.
 Sharma,  Shri  Madhoram
 Sharma,  Shri  के,  N.
 Sharma,  Dr.  Shankar  Dayal
 Shastri,  Shri  Bishwanarayan
 Shastri,  Shri  Raja  Ram
 Shastri,  Shri  Sheopujan
 Shenoy,  Shri  P.  R.
 Shetty,  Shri  K,  K.
 Shinde,  Shrj  Annasaheb  P,
 Shivappa,  Shri  N.
 Shivnath  Singh,  Shri
 Shukla,  Shri  B,  R,
 Siddayya,  Shri  S,  M.
 Siddheshwar  Prasad,  Shri
 Singh,  Shri  Vishwanath  Pratap
 Sinha,  Shri  Dharam  Bir
 ‘Sinha,  Shrj  है.  हू,
 Schan  Lal,  Shri  T.
 Stephen,  Shri  C.M.

 Bill

 Subramshiem,  Shri  c  ,
 Sudarsanam,  Shri  M._
 Sunder  Lal,  Shri
 Surendra  Pal  Singh,  Shri
 Suryanarayana,  Shri  है,
 Swaminathan,  Shri  हरे,  V.
 Swamy,  Shri  Sidrameshwar
 Swaran  Singh,  Shri
 Tayyab  Hussain,  Shri
 Tewari,  Shri  Shankar
 Thakre,  Shri  S.  8,
 Tiwari,  Shri  Chandra  Bhal  Mani
 Tiwari,  Shri  हें,  G.
 Tiwary,  Shri  D,  N.
 Tombi  Singh,  Shri  N.
 Tulsiram,  Shri  V.
 Uikey,  Shri  M.  G.
 Ulaganambi,  Shri  R.  P.
 Unnikrishnan,  Shri  K,  P.
 Vajpayee,  Shri  Atal  Bihari
 Vekaria,  Shri
 Venkatasubbaiah,  Shri  P.
 Venkatswamy,  Shri  G.
 Verma,  Shri  Balgovind
 Verma,  Shri  Sukhdeo  Prasad
 Vikal,  Shri  Ram  Chandra
 Yadav,  Shri  Chandrajit
 Yadav,  Shri  D.  P,
 Yadav,  Shri  G,  P
 Yadav,  Shri  Karan  Singh
 Yadav,  Shri  N.  P.
 Zulfiquar  Ali  Khan,  Shri

 NOES

 MR,  CHAIRMAN:  The  result*  of
 the  division  is:

 Ayes:  326;  Noes:  Nil,

 The  motion  is  carried  by  a  majority
 of  the  total  membership  of  the  House

 *Shri  Menikrao  Palodkar  also  voted  for  AYES.
 Jeane

 —————— om  5
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 and  by  a  majority.of  net  less  than  two-  8.20  hrs,

 thirds
 of  the  Membets  present  stil  mye  Lok  Sabha  then  adjourned  til

 Eleven  of  the  Clock  on  “Tuesday,
 The  motion  was  adopted,  August  27,  974|Bhadra  5,  i696  ¢Sakay

 MGIPND—I8  ‘11808  LS—27-9.74—  978.


